
 Monday, April  6  979

 Chaitra  26,  1901  (Saka)
 Seventh  Series,  No.  37

 LOK  SABHA

 DEBATES

 Seventh  Session

 (Sixth  Lok  Sabha)

 सत्यमेव  जयते

 LOK  SABHA  SECRETARIAT

 New  Delhi



 CONTENTS
 COLUMNS

 No.  37  Monday,  April  16,  979/Chaitra  26,  7907  (Saka)

 Oral  Answers  to  Questions  :
 “Starred  Questions  Nos.  224,  726,  727,  ‘73ly  734,  735  and  740  to

 742  Tme7
 Written  Answers  to  Questions

 Starred  Questions  Nos.  723,  728  to  730,  732,  733  and  736
 to  739  .  .  377

 Unstarred  Questions  Nos.  yoor  ta  7037  and  7039  to  T2000  -  +  48295

 Re  Situation  in  Jamshedpur  .
 295—298

 Ruling  on  the  Question  of  Privilege  regarding  cértain  dbser-
 vations  by  a  Counsel  and  a  Judge  of  the  Calcutta  High  Court  .  .  299304

 Paperslaidonthe  Table  -  3  +  304—308

 Agnouncement  re  Reports  of  Sub-Committee  on  Defence  of
 the  Estimates  Committee  .  +  308-309

 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importanice—

 Reported  continued  lock-out  in  the  National  Herald  Group  of
 Publications  *  30934

 Shri  Harikesh  Bahadur  न  —-  309,  glimig

 ,  Shri  Ravindra  Varma  Fe]  TI,
 is—23, 329-30
 34-34

 Shri  Ram  Dhan  .  .  a  :  .  :  +  3335-29

 Shri  Chitta  Basu  ।  दर  द  है  ३330-33

 Committee  on  Public  Undertakings—

 Thirty-seventh  Report  .  a  ¥  '  334

 Business  Advisory  Committee—

 Thirty-second  Report  .  +  93438

 Matters  under  rule  377—

 (i)  facilities  at  Gauhati  Airport  ard  other  airports  cf  ite
 North-East  region
 Shri  purnanarayan  Sinha.  .  .  :  338—39

 Gi)
 paso

 for  conversion  of  Hyderabad  airport  into  an  internatioral
 port  roe

 ee  eek  Sm  ee
 ro  marked  above  the  name  of  a

 निए:  Meant
 that  the  question

 sou  floor  of  the  House  ‘



 )  (iiy’
 COLUMNS

 (iii)  Reported  hunger  strike  by  photographers  and  dealers  in  photc-
 graphic  material  in  Delhi  due  to  shortage  of  film  rolls

 Dr.  Vasant  Kumer  Pandit  .  न  ‘  .  +  ‘340-41

 (iv)  Reported  refusal  by  banks  to  accept  low  denomination  currency
 notes  in  Agra

 Shri  Shamphu  Nath  Chaturvedi  डर  :  ‘341-42

 (४)  Reported  plan  to  demolish  the  Western  Court  Hostel  for
 Members  of  Parliament

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  .  342-43

 Demands  for  Grants,  979-80—

 Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  .  343—98

 Shri  Anant  Ram  Jaiswal.  -  :  343—49

 ShriRamKishon  «s+  ee  34954

 Chaudhury  Ram  Gopal  Singh  .  .  354—$7 7
 Shei  SurjitSinghBamnala.  ww  eke  890

 Demands  for  Grants,  :979-80—
 7  Ministry  of  Energy  .  »...  ee  397  G86 ‘

 ShriM.S.SanjeeviRao  ee  309405

 ShriRamdasSingh  +.  +  40512

 ShriD.D.Desai  -  -  .  +  425७7

 Shri  Baldev  Singh  Jasrotia  .  ;  [  F  «  437—40

 ShriBijoyModak  #  44I—46

 Dr.RamjiSingh  .  .  «-  +«  ek  446—53

 .  Shri  K.  A.  Rajan  *  ‘  *  .  न  «4535-59

 Shri  Natwarlal  B.  Parmar  -  «  «5  +«  *  .  +  459-61

 Shri  A.  K.  Roy  न  .  +  :  «बिना

 Shri  K.  Ramamurthy  +  :  न  :  *  +  47I—75.

 Shri  VayalarRavi  .  नि  नि  न  «47g Ba
 7

 Shrip.RajagopalNaidu  .  .  ew  we  482

 ShriJaneshwerMishta  eo  .  ww  we  fig



 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 ——e

 Monday,  April  16,  979/Chatra  26,
 90i  (Saka)

 —

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 (Mr,  Speaker  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Would
 you  allow  another  Member  to  take  up
 the  question?

 MR  SPEAKER:  No,  No

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  You '  have  to  call,

 MR.  SPEAKER  I  am  calling  Pro-
 fessor  Mavalankar,  Q.  723.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  be-
 half  of  Pofessor  Mavalankar  Q.  723.

 MR.  SPEAKER:  Question  724.

 यान  सागर  योजना  पर  कार्य

 "724.  Mo  लक्ष्मी  नारायण  पाछिय :
 क्या  कृषि  और  सिचाई  मन्‍्त्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  बान  सगर  योजना  पर  काम
 शुरू  नही  हुभा  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बांध  के  स्थान

 मै
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है;

 द अ

 2

 (7)  काम  शुरू  न  किये  जाने  के  क्‍या
 कारण  है  शौर  उस  पर  कितती  धनराशि
 खर्च  होने  का  अनुमान  है  और  यह  योजना
 कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA)  (a)  to  (c).  A
 statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha

 Statement

 (a)  to  (९)  The  work  on  Ban  Sagar
 Dam  Project  is  in  progress.  There  is
 no  proposal  to  change  the  site  of  the
 Dam.  Only  some  adjustments  have
 been  made  in  the  alignment  of  the  dam
 as  recommended  by  the  Board  of  Con-
 sultant  set  up  by  the  Centre.  The
 estimated  cost  of  the  Project  is
 Rs.  322.3  crores,  which  includes  the  cost
 of  the  dam  and  the  canal  system  in
 Madhya  Pradesh  but  excludes  the
 cost  of  Canal  systems  to  be  constructed
 by  Uttar  Pradesh  and  Bihar  for  use  of
 their  share  of  Ban  Sagar  waters.  The
 expenditure  incurred  up  to  March,
 979  ig  about  Rs,  8.5  crores.  Work  on
 the  dam  is  expected  to  be  completed
 In  Six  years.

 Sto  weedy  नारामण  पांडेय  :  यह  बाध
 न  केवल  मध्य  प्रदेश  के  लिए  अपितु  उत्तर
 प्रदेश  श्ौरे  बिहार  के  लिए  भी  बहुत  महत्वपूर्ण
 हैं।  जो  बकतव्य  मन्त्री  महोदय  ने  रखा  है
 उससे  पता  नहीं  चलता  है  कि  वास्तव  में  बांध
 का  कार्य  कुछ  चल  रहा  है।  जो  हडर  काल
 किए  गए  थे  वे  भी  जहां  तक  मुझे  मालूम  है
 श्री  तक  फाइनलाइज  नहीं  हुए  हैं  ।  जिस
 प्रकार  से  काय॑  चलना  चाहिये  नहीं  चल  रहा  है  1
 क्या  यह  सही  हैं  कि  केवल  प्रारम्भिक  भजन,
 वर्कशाप  जैसे  कुछ  कार्य  ही  चल  रहा  हैं?
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 जो  टैंडर  काल  किए  गए  थे  वे  बया  स्वीकृत
 किए  जा  चुके  है  ताकि  इस  बाघ  के  काय  को
 गति  मिल  सके  शौर  बाध  का  कार्य  तेज़ी  से
 चल  सके  ”  यदि  नहीं,  तो  क्या  यह  सही  नहीं
 है  कि  केवल  प्रारम्भिक  कार्म  ही  चल  रहा

 है  ?

 शी  सुरणीत  सिह  बरताला  :  इसका
 फाउण्डेशन  स्टोन  4  मई  978  को  प्रधान
 भन्‍्त्री  ने  रखा  था।  उसके  बाद  काफी  काम
 उस  पर  शुरू  हुआ  हैं।  काम  ऐसा  नही  है
 जैसा  भाप  समझते  हो  कि  एक  दम  से  डैम
 बनना  शुरू  हो  जाता  है  1  इनफ्रा

 स्ट्रक्चर  तैयार  करना  पडता  है।  उसके  लिए
 वहा  पर  एक्सैस  रोडज  बन  रही  है  कालानी
 बिल्डिग  बन  रही  हे,  इलैक्ट्रिसिटी  आर  बाटर
 सलाई  का  प्राविजन  हो  रहा  है,  वर्कशाप  तैयार

 हो  रही  है।  'ढाइवर्शन  के  लिए  काम  शुरू
 हुआ  है।  फाउण्डेशन  का  काम  भी  थोड़े
 समय  में  शरू  हो  जायेगा।

 Mo  लक्ष्मी  नारायण  चांशिय :  टैर्ज
 काल  कए  थे  वे  क्या  फाइनलाइज  हो  गएं  है
 यह  नहीं  बताया  गया  है।

 श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला  :  टैडर  हम
 काल  नहीं  करते  है।  वहा  काम  करने  वाला
 जो  चीफ  ३  जीनियर  है  वहू  करता  है।  झगर
 माननीय  सदस्य  वास्तविक  स्थिति  जानता
 चाहते  है  तो  मै  उनको  बता  दूगा।

 to  लक्ष्मी  सारायण  पांडेय  :  झभी
 बताया  गया  है  कि  एलाइनमेट  में  सामान्य
 परिवर्तन  हुआ  है।  मै  जानना  चाहता  हू
 कि  कितना  परिवतंन  हुआ  है  शौर  क्या  उस
 परिवर्तन  के  कारण  यह  सारा  कार्य  रुका  हुआ
 है?  यदि  हा,  तो  क्या  उसको  भाप  जल्दी  से
 जल्दी  तय  करेगे  ताकि  कार्य  प्रारम्भ  हो  सके  ?

 इससे  दो  तीन  राज्यों  को  बहुत  ज्यादा  लाभ

 होने  वाला  है।  ये  राज्य  बडी  उत्सुकता  से
 इसकी  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  कि  यह  कार्य  जल्दी
 से  जल्‍दी  सम्पन्न  हो  ।  इस  बिलमभ्य  को  बचाने
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 के  लिए  कया  झाप  जल्दी  कार्य  को  प्रारम्भ
 करेगे  ?

 भी  सुरजीत  सिह  बरनाला  :  एलाइनमेट
 में  बहुत  मामूली  फर्क  है।  उसकी  वजह  से
 कोई  काम  नहीं  रुका  हुआ  है।  जैसे  मैंने
 भ्र्जें  किया  है  काम  तो  शुरू  है।  साढ़े  श्राठ
 करोड  खर्च  भी  हो  चुके  है।  प्रगले  साल  दस
 करोड  खर्च  होने  जा  रहे  है।  हम  कोशिश  कर
 गहे  है  कि  तेजी  से  काम  शुरू  हो  जाए।

 शी  लक्ष्मी  मारायण  मायक  :  इससे  मध्य
 प्रदेश  यू०्पी०  और  बिहार  इन  तीन  प्रान्तो
 को  सिचाई  की  मसंविधाये  मिलने  वाली  हैं।
 मैं  जानना  चाहता  हू  कितिने-कितने  हैक्टर
 झ्रलग-प्रलग  प्रान्तों  में  सिचाई  का  पअ्रनुमान
 लगाया  गया  है  झौर  कितने  मैगावाट  बिजली
 तैपार  होगी  ?

 श्री  घुरणीत  सिंह  बरनाला:  मध्य  प्रदेश
 में  तकरीबन  2  लाख  49  हजार  हैक्टेयर
 र्ा  सिंचाई  में  झाएगा,  उत्तर  प्रदेश  में
 तकरीबन  i  46  लाख  हैक्टर  और  बिहार  मे
 भी  तकरीबन  i  लाख  के  ऊपर  गग्क्बा  सिंचाई
 में पाएगा.  एण्योई  इरिगेशन  उनको  मिलेगी
 ऐसा  प्रनुमान  है।  प्रोडक्शन  पहले  244
 मैगावाट  का  होगा।  जब  पूरा  इरिगेशन  शुरू
 हो  जाएगा  ता  यह  कुछ  थोड़ा  कम  हो  जाएगा,
 47  मैगावाट  प्रोडक्शन  बिजली  का  हो
 जाएगा।

 श्री  वितायक  प्रसाव  यादव  :  मन्त्ती
 महोदय  ने  बताया  है  कि  झब  तक  भाठ  करोड
 खच  हो  चुका  है  भौर  इस  वित्तीय  वर्ष  मे  दस
 करोड़  खर्च  होने  जा  रहा  है।  महोदय,
 जब  तीन  तीन  राज्यों  के किसान  इससे  लाभा-
 न्बित  होगे  तो  क्‍या  मस्ती  महोदय  बताएंगे
 कि  जो  खर्च  हुझा  है  बह  किस  पर  हुआ  है,
 एक्चुप्रली  बाध  पर  कितना  खर्च  हुभा  है
 और  स्टाफ  भ्ादि  पर  फितना  खर्च  हुमा  है?

 शी  सुरणीत सिह  बरणाला  :  बाध  बनता
 कुछ  देर  के  बाद  शुरू  होता  है।  पहले  श्नफ़ा
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 स्ट्रक्चर  तैयार  करना  पड़ता  है।  साढ़े  झाठ

 करोड़  की  डिटेल्ज  मै  दे  देता  हू  ।  वहा  बांध
 के  मीचे  महज  जो  जमीन  भाएगी  उस  पर  दस
 लाख  रुपया  खच  हुभा  है,  वहां  जो  कालोनी
 बन  रही  है  उस  में  35.6  लाख,

 MR.  SPEAKER:  Is  it  a  long  list?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA.
 It  is  a  fairly  long  list,

 MR  SPEAKER.  Then  you  please
 lay  it  on  the  Table  of  the  House

 ig  के  भण्डारण  की  सुविधायें

 *726,  श्री  राजेख  कुमार  ब्ार्मा  :  क्‍या
 कृषि  और  सिचाई  मची  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  क्या  झ्ागामी  मानसून  के  दोरान
 ख़द्याप्नों  को  हीने  वाली  हानि  से  बचने  के  लिये
 सरकार  के  पास  इस  समय  गेहे  के  भण्डारण
 की  पर्याप्त  सु विधायें  उपलब्ध  नहीं  है  ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्या  सरकार  ने  इस
 सम्बन्ध  मे  कोई  योजना  तैयार  की  2,
 और

 (ग)  यदि  हा,  तो  इस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)’  (a)  and  (b).  The  overall
 storage  farihties  with  the  Food  Cor-
 Poration  of  India,  both  owned  and
 hired,  are  adequate  for  the  level  of
 Stocks  with  the  Corporation,  However,
 Operations  of  procurement,  movement
 and  storage  have  indicated  certain
 Baps  in  certain  areas.  Efforts  are  in
 hand  to  meet  the  situation,

 (c}  A  statement  ig  laid  on  the  Table
 of  the  Sabha,

 Statement

 While  adequate  facilities  for  storage
 ry

 wheat  exist  with  the  Food  Corpora- On  of  India,  various  steps  have  been

 taken  to  meet  the  pressure  on  the
 capacity  for  storage  of  foodgrains,
 such  as—

 (a)  A  project  has  been  undertaken
 for  implementation  by  the  Foog  Cor-
 poration  of  India  for  building  addi-
 tional  capacity  of  3.575  million  tonnes
 with  the  assistance  of  the  World  Bank.
 This  is  already  under  way  and  is  ex-
 pected  to  be  completed  by  1981-82,

 (b)  Under  another  World  Bank  9705
 ject,  a  capacity  of  one  lakh  tonnes  is
 expected  to  bo  completed  during  the
 current  year  in  the  States  of  Punjab
 and  Uttar  Pradesh.

 (c)  A  capacity  of  404  million  jonnes
 has  been  secured  by  Food  Corporation
 of  India  from  private  parties  under  the
 ARDC.  assisted  scheme  of  encourag.
 ing  private  parties,  to  build  godowns
 on  their  own  lands  as  par  Food  Cor-
 poration’s  specifications  for  being  let
 out  to  Food  Corporation  of  India  on
 guaranteed  occupation  basis  of  ad
 years  Further  phases  of  this  pro.
 gramme  to  add  storage  in  the  States  of
 Punja),  Haryana,  UP,  West  Bengal
 and  Maharashtra  are  at  various  stages
 of  implementation.

 (d)  All  out  efforts  are  made  to  make
 the  optimum  use  of  the  existing  storage
 capacity  by  raising  the  height  of  the
 stacks

 (९)  Use  of  cover  and  plinth  type  of
 storage  during  times  of  peak  procure~
 ment.

 श्री  राजेगा  कुमार  दार्मा  :  प्रध्य्क्ष  महोदय,
 पिछले  सालों  के  अनुभव  के  झ्राधार  पर  मान-

 सून  प्रारम्भ  हो  जाता  है  तब  तक  परचेजिंग
 सेन्टर्स  पर  भौर  रेलवे  थार्ड  पर  लाखों  टन
 गहला  पड़ा  सडइता  रहता है  |  उदछके  बारे
 में  कोई  व्यवस्थित  ढंग  से  सरकार  ने  ठीक
 योजना  तैयार  की  हैं  कि  मही  ?  क्योंकि
 ्न्न  बार  अम्पर  क्राप  पूरे  उत्तर  भारत  में
 जिसमे  पंजाब,  हरियाणा  भौंर  पश्चिमी
 उत्तर  प्रदेश  शामिल  है,  हुई  है,  औौंर  इस  समय
 स्थिति  कुछ  इस  प्रकार  की  बन  चुकी  है  कि
 जितना  झनाज  खरीदा  जायेगा  वह  सन  सरकार
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 के  माध्यम  ने  हो  खरीदा  जायेगा  4  इस  बात
 को  हयान  में रखते  हुए  समय  पर  सारे  अनाज
 को  उठाने  को  सरकार  ने  क्या  व्यवस्था
 की  है?

 भर  भानु  प्रताप  सिह  :  जो  भी  अनाज
 आधेगा  उसको  खरीदते  को  व्यवस्था  को  जा
 चुकी  है।  परन्तु  एक  बात  में  स्पष्ट  कर  देता
 चाहता  हू  कि  जब  पीक  पोरियड  होता  है
 बरोदारी  का  उस  समय  कैप  स्टोरेज  करना
 जहरों  है,  लाजिमी  हे,  उ्ते  लिए  कोई  ग्रल्टर-
 नेटिव  नहीं  है  ।  वह  जेम्पोरेरी  पोरोयड
 के  लिए  होता  है।  हुमारे  जितने  मो  हिसाव
 लगाये  जाते  हैं  खनें  यह  जात  मानों  गई  हैं
 फि  टेम्पोरेरो  पोरियड  के  लिए  #7  स्टोरेज
 होगा।  मैं  यहू  मा  स्पष्ट  कर  देता  'बाहुता
 हि  चत्तर  मारत  में  जहा  साइकनोत  उन्‍्या दि
 नही  जाते  है  वहां  कैप  स्टारेज  मं  ला।ज  बहुत
 ज्यादा  नहीं  होते  हैं।  बैन  हा  होते  हैं  जितने
 क्बई  हफ़  ऊे  प्रन्दर  होते  है।

 श्रो  राजे  कुमार  वार्मा  :  जैसा  fs  मरा
 जीनें  स्प्यं  पिछने  दिनों  सलदत  में  इस  जात
 का  कहाँ  कि  शाज  जहर  स्टाफ  करने  का
 सत्पस्त  प्रावश्यकता  है,  इस  वात  को  यान  में
 रखते  हुए  देश  के  कई  भागों  में  आज  भा  पॉड
 उप नध्य  नहीं  है,  श्र  यादें  उपनस्थ  हैँ  तो

 बहुत  महंगे  भाव  पर  मिलता  है  जैन  असम
 झोर  ह:  मिले  जुने  क्षेत्र  में  इच हे  लिए
 मंत्रों  जा  क्‍या  मविष्य  मे  काई  व्यवत्या  करेगे  ?

 बकर  स्टाकत  कवन  उतर  माएत  में  हो  रखे
 जायेंगे  |  या  देश  के  सभी  भागा  भ  रखने
 को  व्यवस्था  है  ?

 ई । ड  भानु  प्रताप  सिंह  :  हुम  तो  समभो  भागों
 में  रखने  को  कोशिश  करते  हैं  परन्तु  ट्रांस-
 पोर्द  का  कठेनाई  के  कारण  कमों  कमो  ऐवो
 स्थिति  उत्पन्न  हो  जातो  है  जेबो  इस  समय
 माननंय  सदस्य  ने  भ्रतम  में  बतायो  है  ।

 | । अ  जसम  चम्व  कलवाय  प्रध्यक्ष  जो,
 मंत्रों जी  ने  इस  बात  को  स्वोकार किया  है  कि
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 दांसपोर्ट  क्रो  कठिताईं  के  कारण  हमें  कॉफो
 दिक्कत  होतो  है।  झाज  भो  देश  में  हुजआरों
 मंडियां  इस  प्रकार  की  हैं  जहां  यातायात
 को  काफो  कमी  होने  के  कारण  अनाज  गोदामों
 में  त  रखते  के  कारण,  समय  पर  बोरे  न  मिलने
 के  कारण  बड़ो  मात्रा  में  अनाज  पानी  में  भीग
 कर  खराब  हो  जाता  है।  आपने  कहा  है  कि

 हम  काफी  गोदाम  बनाना  चाहते  हैं  तो  क्या
 शाप  व्यत्रस्था  करेंगे  कि  जो  गोदाम  बनाने
 जा  रहे  हैं  ताकि  झनाज  सुरक्षित  रहे,  एसी
 कोई  भी  मड  खालो  न  रहे  देश  में  जहा  गोदाम
 न  हो,  इस  ढंग  का  प्रयाम  करेंगे  जो  छोटी
 मंडियों  हैं  उतकों  भो  इसका  लाभ  मिले  इस
 बात  को  शाप  व्यत्रस्या  करेगे  ?  यदि  हा,  तो

 इस  समय  जो  गोदाम  बनाने  के  लिए  दिये
 जा  रहे  है  क्‍या  इसमे  बौइपूनड  कास्ट्स  के
 लॉगों  का  भा  गोदाम  बनाने  को  अनुमति  दी
 जाथगों  ?  जा  गोदाम  बन  रहे  है  अक्‍्नर  यह
 देखा  गया  है  कि  प़्पि  मंत्रालय  क॑  बाबुझो
 क  रिश्तेदारों  धारा  ह्  उनको  बनाया  जाता  है,
 क्‍या  यह  बात  भा  सहा  है  ?

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  गोदाम  नये  और
 भा  पनाये  जा  रहे  है,  गादाम  मुख्य  रूप  से
 इस  बात  का  हवान  म्रख  कर  बनाये  जा  रहे

 है  कि  कहा  अधिक  सरपलस  खाद्यान्न  मिलेंगे

 इस  हिमाव  मे  नहीं  कि  सारे  देश  में  घराबर
 फैना  दिये  जायें  ।  जहा  उनका  अधिक
 आवश्यकता  है  वहीं  बनवाये  जा  रहे  है  ।

 Bio  रासजों  सिह  :  कृषि  मंबा  जो  को
 क्या  यह  मालूम  है  कि  खाद्यान्न  मे  जो  यह
 सरप्लभ  को  एज  है  वहू  घोरे  घारे  खत्म  हो
 रही  है  सौर  i98:  में  शायद  एक  बड़े  सूखे
 का  सामता  करना  पड़ेमा  ।  बैसो  स्थिति  में
 भंडारण  को  समस्या  भोर  गहुरी  हो  रही  है।
 तो  क्‍या  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  उस  प्रापात
 को  सभावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार
 ने  अधिक  से  प्रधिक  भंडारण  करने  के  लिये
 कौन  सी  योजना  बंतायी  हैं?  पौर  जभी
 जो  भंडारण  में  लोकेज  हो  रही  है,  बहू  कितने



 बरसौट  हो  रही  है  भोर  श्रगले  दी  वर्षो  में  श्राप
 1: ह  लीकेज  को  कितना  कम  कर  सकेंगे,  इसके
 विषय  में  बताये  ?

 sath  array,  प्रताप  सिह  :  गोदाम  तो  बनवाये
 जा  रहे  है  परन्तु  मैं  इसे  स्वीकार  नही  करता

 हुं  कि  सन्‌  981  में  भ्रकाल  पडने  वाला  है  ।
 इसका  कोई  प्रमाण  नहीं  &  शौर  न  काई
 आधार  है।  फोरक्ास्ट  मलत  भी  ही  सकता

 है  और  शही  भी  हो  स्कंता  है  ,  उसको  भश्राघार

 नही  माना  जा  सकता  है  |

 Pollution  in  Metropolitan  Cities

 727  SHRI  K  PRADHANI  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state

 (a)  what  are  the  names  of  the
 Metropolitan  cities  including  Delhi
 where  pollution  of  water  and  alr  is
 posing  growing  danger;

 (9)  whethe,  environmental  factors
 are  responsible  for  incidence  of  cancer
 to  the  extent  of  90  per  cent,  and

 (c)  if  so,  what  preventive  neasu.es
 Government  of  India  propose  to  take
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  (SHRI  RAM  KINKAR).  (a)
 to  (c)  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 Statement

 (a)  There  is  indication  of  growing
 water  and  air  pollution  in  Metropoli-
 tan  cities  m  varying  degrees,

 (b)  Experiments  have  shown  that
 large  proportion  of  cancers  are  related
 to  individual’s  personal  environment
 and  the  environment  around  the  person
 during  work  and  rest.  The  percentage
 Would  vary  in  different  regions  of  the
 country  from  80  to  80:

 (c)  As  a  first  step  towards  control
 st  environmental  pollution  the  Water
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 (Prevention  and  Control  of  Pollution)
 Act,  1974,  was  enacted.  Under  this
 Act  Water  Pollution  Control  Boards
 have  been  set  up  in  various  States  in
 the  country  to  tackle  the  water  pollu-
 tion  problem  To  control  air  pollution
 the  Government  has  already  introduced
 the  Air  (Pevention  and  Contro]  of
 Pollution)  Bill,  ‘1978,  in  the  Parliament,
 which  ig  at  present  under  the  consider.
 ation  of  a  Jomt  Committee  of  both  the
 Houses

 As  far  as  the  environmental  factors
 causing  caNcer  are  concerned  various
 epidemiological  studies  have  been
 undertaken  in  various  parts  of  the
 country  The  havards  of  usage  of
 different  substances  have  been  inti-
 mated  to  the  authorities  concerned  for
 takmg  up  suitable  measures  in  the
 primary  prevention  of  cancer

 SHRI  K  PRADHANI:  May  I  know
 from  the  hon  Munister  whether  all  the
 States  including  Orissa  have  constitut-
 ed  the  Water  Pollution  Control  Boards
 and  if  so,  what  action  they  have  taken
 so  fare  to  prevent  water  pollution?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  The  reasons  which  cause
 water  pollution  are  dustrial  eftluents
 and  domestic  sewage  They  happen
 practically  in  every  State  The  steps
 that  we  have  taken  are  we  have  alrea-
 dy  passed  Water  Pollution  Act  during
 i974,  and  during  December  1977,  we
 passed  the  Cess  Act  (00,  so  that  these
 Boards  which  are  looking  after  these
 problems  are  provided  with  proper
 funds  Very  recently,  on  Air  Pollu-
 tion  also  a  new  Bull  has  been  introduc-
 ed

 MR.  SPEAKER:  Hs
 whether  all  the
 the  Boards

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  Most  of
 the  States  have  formed  the  Boards
 The  remaining  States  are  being  persu-
 aded  to  adept  this  Act.  There  are  only
 three  States  remaming  and  they  arp
 also  going  to  fall  in  line  with  others.

 question  is
 States  have  formed
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 MR.  SPEAKER:  He  asked  whether
 Onssa  has  formed  the  Board.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  No.
 Orissa  has  not  yet  formed  the  Board.

 SHRI  K.  PRADHANI:  In  his  answer
 the  hon.  Minister  has  stated:

 “The  hazards  of  usage  of  different
 substances  have  been  intimated  to
 the  authorities  concerned  for  taking
 up  suitable  measures  In  the  primary
 prevention  of  cancer.”

 What  are  those  hazardous  substan-
 ces  and  what  action  has  been  taken
 after  the  passing  of  the  Water  Pollu-
 tion  Bill?

 SHRI  SIKANDAR  BAKIIT.  It  is  con-
 sidered  that  micro  and  macro  environ-
 mental  causes  result  in  cancer.  Micro
 environmental  causes  are  those  which
 are  within  one’s  individual  body.  The
 things  which  have  been  held  to  be  res-
 ponsible  for  this  are:

 Use  of  Kangri  in  Kashmir,  which
 causes  abdominal  skin  cancer,

 Chewing  of  tobacco  and  betel  quid,
 which  is  associated  with  a  high  inci-
 dence  of  oral  cancer,

 Food  habits,  using  edible  oils,  during
 the  processing  of  which  hazardous
 contaminants  such  as  solvent  residues
 or  accidental  contaminants  like  arge-
 mone  are  added,
 excess  consumptirn  of  alcoholic  bever-
 ages,  cigarette  smoking  and  even
 excess  exposure  to  sunlight,  which  may
 cause  sking  cancer.

 There  are  number  of
 like...

 MR.  SPEAKER:  What  are  the  envi-
 ronmental  causes?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  In  the
 technical  jargon,  I  said:  “Micro  and
 Macro  environmental  causes”.  Macro
 environmental  causes  are  the  ones
 which  you  have  referred  to,  While  air
 pollution  is  caused  by  emission  of
 gaseous  and  particulate  matter  from
 the  industries  as  well  as  automobile

 other  things
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 exhausts,  water  pollution  is  caused
 due  to  discharge  of  industrial  effiu-
 ents  and  domestic  sewage.

 SHRI  R.  K.  MHALGI:  May  I  know
 from  the  hon.  Minister  the  centres  in
 various  parts  of  the  country  where
 epidemiological  studies  are  being
 carried  out  at  present?

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT.  It  has
 been  categorised.  A  few  studieg  con-
 ducted  by  the  National  Environmental
 Engineering  Rsearch  Institute,  Nagpur
 during  ‘1977-78,  imdicate  the  maximum
 levels  of  Sulphur  Diomde  in  cities  like
 Bembay,  Calcutta,  Delhi  and  Madras.
 Then  the  Indian  Council  of  Medical
 Research  has  reported  that  a  large
 proportion  of  cancers  are  relateg  to
 micro  and  macro  environmental
 causes.  Now,  this  is  a  sort  of  very
 general  thing.  But  the  fact  is  that  re
 latively  little  is  kncwn,  however,  of
 the  effects  of  low  expesure  to  a  large
 number  of  carcinogenic  factors,  such
 as  is  implied  in  the  carcinogenic  haz-
 ard  associated  with  environmental
 pollution.  Then  there  is  one  substance
 which  is  called  Peroxy  acyl  nitrate
 (PAN)  and  some  benezene  compounds
 can  cause  cancer  if  they  are  inhaled  in
 sufficient  doses.  Benz  Pyrene  is  now
 considered  as  indicator  chemical
 whose  presence  in  ambient  air  above
 a  certain  concentrations  js  considered
 as  carcinogenic  threat.  There  is  no
 systematic  measurementg  of  concen.
 trations  of  Benz  Pyrene,..

 MR.  SPEAKER:  All  hypothetical
 questions...

 SHRI  R.  K.  MHALGI.  Sir,  my  ques-
 tion  has  not  been  replied  to.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  The
 National  Environmental  Engineering
 Research  Institute  Nagpur,  has  carried
 out  a  study  of  the  levels  of  Sulpher
 Dioxide  only.

 SHRI  KRISHNACHANDRA  HAI-
 DER;  Sir,  all  of  us  know  that  in  West
 Bengal  both  the  Ganges  and  Damodar
 rivers  are  flowing  and  both  the  sides  of
 these  two  rivers  are  the  ind
 belts,  So  the  waters  of  both  these
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 nvers  get  polluted.  I  would  lke  to
 know  whether  in  co-ordination  with
 the  State  Government,  the  Central
 Government  has  any  scheme  to  pre
 vent  the  water  pollution  of  these  two
 rivers  in  West  Bengal.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  Sir,  the
 State  Board  itself  is  looking  after  the
 contro]  of  water  pollution  in  these  two
 rivers.

 गोशभों  की  कमी  के  कारण  मध्य  प्रवेश  में
 जावयाधन्ों  की  वसूली  में  कमी

 *73i.  श्री  कचरालाल  हेमराज  ज॑न  :
 कपा  कृषि  और  सिखाई  मत्नी  यह  बताने  को
 कपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने
 मध्य  प्रदेश  मे  गादामो  की  कमी  के  कारण
 धान  तया  खाद्यान्नों  की  वसूली  कम  कर  दी
 हैँ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  इसके  फलस्वरूप
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  कितना  घाटा
 हो  रहा  है  ,  और

 (4)  इसे  पूरा  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  All  stocks  of  paddy
 offered  by  the  producers  and  conform-
 ing  to  the  prescribed  specifications  are
 being  purchased  at  the  support  price.
 Rice  stocks  due  from  millers  as  levy
 are  also  being  lifted  by  the  Food  Cor-
 Poration  of  India  in  full  Besides,
 voluntary  offers  by  Rice  Millers  of
 Stocks  over  and  above  their  levy  dues
 are  also  being  accepted  subject  to  the
 availability  of  godown  space.  As  on
 llth  April  1979,  the  total  procurment
 in  the  State  comes  to  8,160  tonnes  of
 Paddy  against  a  bare  43l  tonnes  in  the
 Corresponding  penod  of  last  khanf
 Marketing  season  of  ‘1977-78,  A
 quantity  of  2,44,604  tonnes  of  rice  has

 been  procured  this  year  against  169,379,
 in  the  corresponding  periog  of  last
 marketing  season

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 शी  कचरूलाल  हेमराज  जन  :  मत्री
 महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है,  उससे  सतोष
 तो  है  ।  पजाब,  हरियाणा,  श्रौर  ू  पी०
 में  किसानों  से  धान  लिया  जाता  है  शौर  मिल-
 मालिकों  से  चावल  के  रूप  में  लेवो  ली  जाती
 हैं  ।  मध्य  प्रदेश  में  मिल  बाले--वावल
 बेचने  वाले  लोग-किसानों  को  धान  का  उचित

 मूल्य  नही  देते  है  7  वहा  गोडाउन्ज  को  कमी

 है।  मैं  मती  महोदय  से  यह  जानना  चाहता

 हू  कि  वहा  पर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  कितना
 धान  खरीदा  है  -  चावल  की  तुलना  में  धान  की
 खरीद  कम  है  ।  इस  लिए  किसानों  की  तरफ
 से  बार-बार  चिल्लाहट  मचा  रहती  &
 मेरे  जिले  मे  धान  60,  65  या  66  रुपए
 प्रति-क्विटल  के  हिसाब  से  खरीदा  जाता  है
 और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारी
 मड़ी  में  रहने  के  बावजूद  सपोर्ट  प्राइम  नहीं
 दिला  पाते  है  ।

 थ्बी  भाग  प्रताप  सिह  :  धान  कितता
 खरीदा  गया  है  यह  तो  मेरे  उत्तर  मे  है।
 रहा  यह  कि  झगर  इस  प्रकार  की  कोई  शिका-
 यत  है  तो  जिस  समय  खरीदारी  का  मौसम

 हो  उस  समय  झगर  माननीय  सदस्य  बतायेंगे
 तो  उस  का  उचित  प्रबंध  किया  जायेगा  |

 श्री  कचरालॉल  हेमराज  जेम  :  जिस  समय

 यह  धान  खरीदा  जा  रहा  था,  उस  समय  भी  मैं
 ते  आप  के  मत्रालय  को  लिख  कर  के  इस  की
 याद  दिलायी  थी,  उस  के  बाद  भी  मेरे  किसान
 सारे  खुट  गए  1  श्रव  एक  साल  के  लिये  और
 लम्बी  पेशी  माननीय  मत्री  जी  ने  माग  लो

 है।  मैं  ते  उन  को  याद  दिलायी  है  झौर  उन
 को  चिट्ठी  लिखी  है।  झगर  वह  कहें  तो
 उन  के  कार्यालय  में  वह  पहुंचा  दू,  मेरे  किसानों

 को  लाभ  नही  पहुंचा  है।
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 ay  भानु  प्रताप  सिंह  :  :  मैंने  चिट्ठी
 प्राप्त  होते  के  बाद  मध्य  प्रदेश  सरकार  से
 जांच  की  थी  ।  उन्होंने  कहा  कि  जो  पोर्ट
 प्राइस  पैडी  की  है  उस  से  ज्यादा  किसानों  को
 मिल  रहा  है  इसलिए  बह  फ्रम-केन्द्रों  पर  श्रा

 नहीं  रहे  है  ।

 चौधरी  बलबीर  सिह:  क्या  सरकार  इस
 वात  पर  गौर  करेगी  कि  जिन  किसानों  के
 पास  से  धान  लेता  है  और  स्टोरेज  की  कमी
 की  बजह  से  सरकार  को  रोकने  की  कोशिश
 कर  रही  है,  तो  उन  किसानों  के  ही  घर  में

 वह  चीज  ग्स्त्री  जाए  और  जितने  महीने  वह
 बहा  रहे  उस  का  किराया  किसान  को  दिया
 जाने,  इस  से  एक  तरफ  तो  झाप  के  स्टोरेज
 की  समस्या  हल  हो  जायगी  भौर  दूसरी  तरफ
 धाने  या  नाज  जो  भी  है  वह  महफज  रहेगा,
 सरकार  इस  किस्म  की  स्कीम  बनाएगी  ?

 थो  भान्‌  प्रताप  सिह  :  स्टोरेज  की  कमी
 से  खरीदारी  रोकी  नही  जाती  है  परन्तु  किर
 भी  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  दिया  है  उस
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 श्रो  पीयूष  तिरफी  :  हमारे  देश  मे  खाद्यान्न
 की  बहुतायत  हे  भर  सरकार  को  उसे  गोदाम
 से  रखने  मे  सब  जगह  असुविधा  महसूस  हो
 रही  है,  तो  बया  सरकार  के  सामने  ऐसा  प्रोपोजल

 है  कि  जो  लैंडलेस  लेबर  और  गरीब  लोग
 हैं  उन  को  क्रेडिट  पर  यह  प्रताज  बेचा  जाये,
 कोई  ऐसा  प्रोपोजल  सरकार  के  पास  है  कि
 जिस के  द्वारा  वे  क्लेट  पर  अनाज  ले  ले  और
 उन  से  काम  करा  कर  उसे  श्दा  करा  लिया
 जॉय,  ,

 MR.  SPEAKER:  It  does  not  arise.
 This  is  on  storage  facilities,  you  are
 on  disposal,

 श्री  पीयूंथ  तिरकी  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 झपने  यहां  प्रानज  की  वहुतायत  है  भौर  बहुत
 से  लोग  ऐसे  हैं  जिन  को  बहू  क्रेडिट  पर  यदि
 दे  दिया  जाय,  (emma)...

 झध्यक्ष  महोदय :  यह  ठीक  है,  लेकिन
 यह  सप्लीमेंद्री  इस  से  नहीं  उठता  है  ।

 शी  शाधघवजी  :  माननीय  मंत्री  जी  ने
 प्रश्न  का  उत्तर  अधूरा  दिया  है।  प्रश्न  घान
 प्रौर  खाद्यान्न  दोनों  के  बारे  में  है  लेकिन  उन्होंने
 उत्तर  सिर्फ  धान  के  बारे  में  विया  है  1  श्राप
 जानते  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  गेहूं  मंडियों  में
 मार्च  महीने  से  पाना  प्रारंभ  हो  चुका  है  1
 मा  से  ले  कर  अभी  तक  फूड  कारपोरेशन
 आफ  इडिया  या  सरकारी  एजेंसी  कोई  भी,
 मंडियो  में  पहुंची  नहीं  है  ।  बहुत  सा  गेहूं
 0  रुपए  से  भी  कब  भाव  में  बिक  रहा  है  1

 तो  मै  जानना  चाहता  हूं  कि  मार्च  भ्रौर  अप्रैल
 में  सरकार  की  कौन  सी  एजेंसी  सडियों  में  जाती

 है  ?  यदि  नही  जाती  है  तो  क्यो  नही  जाती  है
 बौर  जिन  का  माल  15 रुपाएं  से  कम  से  बिक
 रहा  है  क्या  उन  को  शेष  पैसा  सरकार  देने  का
 कपट  करेगी  ?

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  हमारी  जानकारी
 यह  है  कि  चूकि  मध्य  प्रदेश  में  सब  से  पहले
 और  बहुत  अच्छे  किस्म  का  गेहूं  पैदा  होता  है
 इसलिए  उस  की  कीमत  सपोर्ट  प्राइस  से  ज्यादा
 मिलती  है,  (व्यवधान) . . . .

 MR.  SPEAKER:  He  depends  on  his
 information,  not  years,

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  झरी  तक  झगर
 कहीं  5  रुपए  से  कम  भाव  हो  तो  उस  की

 सूचना  आप  दें,  मैं  उन  से  इंतजाम  कराऊंगा।

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NADIU:  Can
 I  take  it  that  all  the  surplus  foodgrains
 in  Madhya  Pradesh  has  been  purchased
 by  the  FCI?

 MR.  SPEAKER:  His  version  is  that
 it  has  not  heen  purchased.
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 SHRI  P  ‘RAJAGOPAL  NADIU  Can
 J  take  at  that  all  the  surplus  food-
 grains  in  Madhya  Pradesh  has  been
 purchased  by  the  FCI?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:  All
 that  १8  offered  is  purchased

 राजस्थान  के  लिए  प्रामोण  जल  सप्लाई  योजना

 +734.  श्रो  दौलत  राम  सारण  :  क्या
 निर्माण  और  झावास  तथा  पूतिझौर  पुनर्वास
 मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  इस  समय  ग्रामीण  जल  सप्लाई

 योजनाएं  किस  श्राघार  पर  बनाई  जाती  है,

 (ख)  पेय  जल  की  कमी  से  प्रभावित
 गावों  में  पाती  की  व्यवस्था  करते  के  लिये
 जल  सप्लाई  योजनाझो  के  लिए  राज्य  सरकारों
 का  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  क्‍या  फार्मूला  अपताती  है,  केन्द्राय
 तथा  राज्य  सरकारो  द्वारा  किस  अनुपात  में
 शि  लगाई  जाती  है  शर  इस  प्रयोजन  के
 लिए  इस  वर्ष  राजस्थान  सरवार  को  क्तिनी
 शणि  दी  गई  2,

 (ग)  क्या  पेय  जल  की  कमी  से  प्रभावित
 गावों  में  पेयजल  मनुष्यों  तथा  जानवरों  दोनों
 के  उपयोग  के  लिए  जरूरी  है  परन्तु  ग्रामीण
 जल  मप्लाई  योजनाओं  के  भ्रन्तर्गत  पेयजल

 सुविधाएं  केवल  मनुष्यों  के  लिए  दी  जाती  है  ,
 और

 (घ)  कया  इस  प्रकार  बनाई  गई
 योजनाप्रों  से  गायो  की  पेय  जल  की  ग्रावश्य-
 कताए  पूरी  तरह  पूरी  नही  हो  पाती  है  ?

 निर्माण  बौर  आवास  तथा  पूति  और
 पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  राम

 किकर)  :  (क)  से  (@)  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा  हूँ।

 विवरण

 (क)  राज्य  सरकारों  धौर  संघ  राज्य
 क्षेत्रो  से  प्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  भारत

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  डिमाइन  के  मानकों
 के  उग्रनुसार  972  के  सर्वेक्षण  से  बुने  गये
 “समस्या  ग्रस्त  ग्रामो”  को  स्वच्छ  पेय  जल
 सप्लाई  करने  के  लिये  योजनाएं  बनाये  |

 (ख)  जलपूर्ति  राज्य  का  विषय  हूँ।
 भारत  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  जलपू्ति
 योजनाग्रों  के  लिये  वित्तोय  सहायता,  प्रत्येक
 राज्य  के  समस्या  ग्रस्त  यामो  में,  अ्रभी  लागू
 किए  जाने  पर  न्यूनतम  झावश्यकता  ता्यक्रम
 के  भ्रन्तर्गत  राज्य  मरफरों  द्वारा  श्रपनी  भ्रपनी
 योजना  में  किये  गये  प्रावधानों  भौर  योजनाश्रो
 झादि  बे  कार्यान्वयन  वे  लिए  राज्य  सरकारों
 की  क्षमता  पर  आधारित  है।  त्वस्ति  ग्रामीण
 जलपुति  बायक्रम  के  प्रन्नगत,  राज्य  प्लानों
 के  निशतनों  में  बढीतरी  करने  के  लिये  972
 के  सर्वेक्षण  में  चयन  क्य  गये  समस्याग्ररत
 ग्रामो  वी  पेय  जल  दने  फ  तिये  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  शतप्रतिशत  श्ननुदान  दिया  जाता  ह
 1979-80  के  लिये  इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगत

 राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  निमतम  को  जभी
 प्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है।

 (ग)  राज्यों  के  साधनो  को  बढाने  और
 समस्याग्रस्त  ग्रामो  की  जनसख्या  क  लिये  पेय

 जलपूर्ति  योजनाश्रो  की  प्रगति  बढ़ाने  के  लिये
 केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  प्रनुदान  दिये  जाते  है  यह  सिफारिश
 की  गई  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  योजनाएं
 I0-5  वर्ष  की  भवधि  के  ग्रन्त  तक  प्रत्याशित

 भावी  जनसंख्या  के  लिये  बनाई  जानी  चाहिये
 लेकिन  बुद्धि  किसी  हालत  में  भी  मौजूदा  जन
 सब्या  के  30  प्रतिशत  से  प्रधिक  नहीं  होनी
 चाहिये  1

 (घ)  प्ाशा  है  कि  केन्द्र  द्वारा  प्रबतित
 योजना  के  श्रन्तर्गत  बनाई  गई  योजनाप्रो  में
 25  से  40  लिटर  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  पेयजल

 सप्लाई  की  सिफारिग  की  गई  थी  जिससे
 पीने  के  लिए  तथा  हास्य  प्रयोजमों  के  लिये  जल
 की  पर्याप्त  भ्रावश्यकताओों  की  पूर्ति  हो  जाएगी  |
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 eft  दौलत  राम  सारण  प्रध्यक्ष  महोदय,
 भाननीय  मती  महोदय  ने  सदन  को  सेज  पर  जो
 उत्तर  रखा  है  उसमें  मैते  जो  प्रश्न  पूछे  है,
 उनका  कोई  उत्तर  नही  है।  मैंने  पहले  पूछा
 है  कि  योजनाथे  किस  अघॉर  पर  बनाई  जाती

 है  लेकिन  कोई  आवार  नहीं  बताया  गया  है,
 केबल  यह  कह  दिया  गया  है  कि  i972  मे
 जो  समस्याग्रस्त  गाव  चुने  गए  थे  उनके  सम्बन्ध
 में  राज्य  सरकारे  भारत  सरकार  द्वारा  बनाए
 गए  मानकों  के  झनुसार  योजनाएं  बनाये।

 मैंने  ल नक  ही  तो  पूछे  थे  लेकिन  वह  झापने

 नहीं  बताए  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  न्यूनतम  झावश्य-

 ता  कार्यक्रम  और  दूसरी  बाते  जो  है  जलपूर्ति
 के  लिए  वह  आझ्ापने  राज्य  सरकारों  पर  छोड़
 दिया  है  ।  मैने  यह  जानना  चाहा  था  कि

 भारत  सरकार  शौर  राज्य  सरवारे  दोनों
 मिलकर  किस  प्रकार  योजनाओं  को  क्रियान्वित
 करती  है  लेकिन  उनका  भी  मत्री  जी  ने  कोई
 उत्तर  नहीं  दिया  हे,  केवल  त्वरित  जलपूर्ति
 के  लिए  आपन  शतग्रतिशत  अ्रनदान  देते  की
 बात  कही  हे  डझ्स  प्रकार  से  पूरा  उत्तर  नही
 दिया  गया  है।  इसी  प्रकार  से  जलपूर्ति  के

 सम्बन्ध  में  मैने  पाती  के  भ्रभाव  की  शिकायत
 की  थी,  पशओो  शोर  मनृष्यो,  दोनों  को  ध्यान
 मे  रखकर  जलपूति  की  योजनाए  नहीं  बनाई
 जाती,  उसका  भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है।
 केवल  यह  कहूं  दिया  है  कि  10-15  वर्ष  की

 अवधि  को  ध्यान  में  रखकर  30  प्रतिशत  से

 अधिक  जतसख्या  का  अनुमान  न  किया  जाय,
 लेकिन  इसमे  मनष्यो  को  काउन्ट  किया  जाता  है

 पशुओं  को  काउल्ट  नही  किया  जाता  है  जब  एक
 आदमी  के  पीछे  2-4  पशु  होते  है  और  5-10
 भेडे  होती  है।  वहा  पर  पानी  की  भवकर
 समस्या  है,  पशु  और  मनुष्य  प्यासे  मर  रहे  है।

 इसलिए  &  जानना  चाहता  ह्  कि  आपकी
 योजनाम्रों  के मानक  क्‍या  हैं  जिसके  झ्ाधार  पर
 योजनायें  बनाई  जाती  है।  यदि  उसी  के  झाधार
 पर  आपकी  योजनाये  बनाई  गई  है  तो  फिर
 गाँवों  में  पर्याप्त  मात्रा  मे  जलपूर्ति  क्यो  नही

 APRIL  16,  979  Oral  Answers  20

 होती  है  ?  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि
 गांवों  मे  आज  भी  पाती  की  भयंकर  समस्या
 है  1  लाखो  रुपए  खच  हो  चुकने  के  बाद  भी
 मनुष्य  श्रौर  पशु  मर  रहे  है।

 श्री  सिकन्दर  बख्त :  झाखिरी  सवाल  का
 जबाव  म॑ँ  पहले  पेश  करना  चाहता  हु।  “सी”
 में  कहा  गया  है  कि  जो  पीने  के  पानी  की
 योजनाये  बनाई  गई  है  वह  वेवल  ह्पन  पापु-
 लेशन  के  लिए  है।  इस  से  साफ  जाहिर  है  कि
 पश्नों  के  लिए  नहीं  बनाई  गई  है।  दूसरी
 बात  मैं  यह  भ्र्ज  करना  चाहता  हू  कि  जहा
 यह  कहा  गया  है  कि  स्टेट  गवर्नेमेद्स  और
 सेन्ट्रल  गवर्नमेट  के  दर्म्यान  क्या  वास्ता  है,  जो
 सो  फीसदी  मदद  का  जिक्र  है  वह  सिर्फ  एक्सील-
 रेटेंड  रूरल  वाटर  सप्नाई  के  मातहत  है  जो
 सेन्ट्रन  सेक्टर  मे  है  4 मिनिमम  नीड्स  के  मातहत
 जो  रुग्या  दिया  जाता  है  वह  स्टेट्स  बराह-
 रास्त,  पाती  है।  सेन्ट्रल  सेक्टर  में  भी  मजूरी
 स्टेक्स  की  स्कीम  सबमिट  करने  पर  मिलती
 है  t

 जहा  तक  मानक  की  बात  है,  मैने  पहले
 भी  अज  किया  कि  केवल  हृयूमन  पापुलेशन  के
 लिए  पानी  देते  है।  दूसरी  बात  यह  है  कि

 फ्यूचर  पापुलेशन  का  भी  जिक्र  कर  दिया  गया
 है,  मानक  उन्होंने  पूछा  था  तो  i0-75  साल
 सामने  रखते  हुए  मौजूदा  भ्राबादी  से  30
 फीसदी  से  ज्यादा  न  हो,  इसको  सामने  रखकर
 दिया  जाता  है।  चौथी  बात  यहू  है  कि  मैक्सिमम
 तौर  पर  इडिवीजुझल  के  लिए  40  लीटर  पर-
 ड॒  का  टार्गेट  है।  इसके  अलावा  स्टेण्ड-पोस्ट
 पर  हम  पानी  पहुचाते  है,  इडिवीजुभल  गावों
 में  नही  पहुचाते  है।  पाती  की  समस्या  है
 इसमे  कोई  शक  नहीं  है।  हमारे  देश  में  L
 लाख  3  हजार  गाव  ऐसे  है  जिनको  प्रावकलन
 विलेज  माना  है  जहा  पर  पानी  एक  मील  की  हृद
 में  पीने  के  लिए  इल्मानों  को  नहीं  मिलता  |

 (व्यवधान)  ॥  लाख  53  हजार  कुल  सांदाद
 थी  जिसमें  से  i977  में  ]  लाख  3  हजार
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 ve  गए  थे।  पिछले  साल  i977-78  में
 करीब  i2  हजार  गांव  कबर  कर  दिए  गए
 है  भौर  जो  भ्रभी  साल  खत्म  हुआ  है,  1978—
 79  उसमे  भी  अंदाजा  है  i8  हजार  गाव
 कबर  हुए  होगे  जेकिन  श्भी  स्टेट्स  से  फीगर्स

 नही  भाई  है।  पशुभ्नो  की  समस्या  तो  प्रलाहदा
 है,  इन्सानों  तक  को  पानी  नहीं  मिल  रहा  है
 हमारी  कोशिश  है  कि  जो  प्राब्लम  विलेजेंज
 है  उनको  जल्दी  में  जल्दी  पानी  मिले।  जो
 गवनमेट  ने  एलोकेशन  किया  है  वह  भी  मैं
 बताना  चाहता  हू।  975-76  में  मिनिमसम

 नीड्स  प्रोग्राम  के  मातहत  60  करोड़  का
 एलोकेशन  था  और  i976-779%  मिनिमम
 नीडस  प्रांग्राम  के  मातहत  6i5  करोड़
 का  एलॉफेशन  था  ।  लेकिन  i977
 78  में  मितीमम  नीड्स  प्रग्राम  और
 एक्सीलरेटेड  रूरन  बाटर  प्रोग्राम--दोनो  को
 मिला  बर  38  करांड  हो  गया  जो  साल  शभी
 खत्म  हुआ  है  --उस  में  बोनो  को  मिला  कर
 loo  करोड़  हो  गया  और  चालू  वर्ष  के  लिए
 220  करोड  रखा  गया  हे  ।  इस  लिए  हम
 समस्या  से  बाखबर  है

 श्री  दौलत  राम  सारण  ;  अध्यक्ष  जी
 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  फिर  भी  गायत्र  है  मेरी
 शिकायत  यह  है  कि  जो  योजनाएं  राजस्थान
 में  जल  पूति  के  लिए  बनाई  गई  है---उन  बौज-
 नाम्रो  द्वारा  पर्याप्त  पानी  ग्राभिणो  को  उपलब्ध
 नही  है  झौर  ग्रामिणो  मे  केवल  गाब  मे  रहने
 वाला  प्रादमी  ही  नहीं  होता  है,  बतिक  उनके  साथ
 उनका  पशु  धन  भी  होता  है  वहा  गाव  के  दस-दस
 मील  तक  पीने  का  पानी  नहीं  है  ।  वहा  पर  जो
 पानी  उपलब्ध  भी  है,  बहू  जहरीला  होता  है  जिसे
 पीते  ही  पशु  मर  जाते  हैं  ।  भ्राप  की  इन  जल
 योजनाओं  में  पशुओं  के  पीने  के  पाली  का  ध्यान
 नही  रखा  गया  है,  इस  समय  बहा  गांव  गाव
 में  ताही  लाही  मची  हुईं  है,  प्राप  के  लाखों  रुपये
 खर्च  हो  गये  फिर  भो  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  |
 इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  इन  पशुओो
 प्रादमियों  के  पीने  के  पाती  के  लिए  आप  क्या
 व्यवस्था  करने  जा  रहे  हैं.  ?

 बरी  सिफलदर  बख्त :  मैंने  पहली  दफा  बडी
 सफाई  के  साथ  अरज  क्या  था  कि  जो  योजताए
 हमने  हाथ  में  ली  है,  इत  योजनाश्ों  से  केवल
 इन्सानों  के  लिए  पानी  मुहैया  करने  की  कोशश
 की  जा  रही  है  |

 श्री  बेगाराम  चौहात  :  प्रध्यक्ष  जी  राज-
 स्थान  में  राजस्थान  केनाल  के  नाम  से  चह
 बैक  से  पैसा  लेकर  गाव  गाव  में  डिग्गिया  बना  रहै
 है,  जब  कि  उस  गाव  के  चारो  तरफ  पानी  है,
 लेकिन  पानी  नही  है  वहा  पानी  पहुचाने  के  लिए
 कुछ  नहीं  हो  रहा  है  रवों  रुपया  लग  रहा  हैसफिर
 भी  भ्ररबों  प्राणी  प्यास  से  मर  रहे  है।  इसलिए
 वहा  कनाल  बनी  है,  वहा  वाटर  च्क्से  न  बना  कर
 उन  गावो  मे  बनाया  जाए  जहां  पर  लोग
 त्पास  से  मर  रहे

 MR  SPEAKER  Rajasthan  Canal
 does  not  come  me  under  his  Ministry.
 So  it  does  not  arise.

 eft  उप्र  सेन  :  मत्री  जी  ने  प्रपने  उत्तर  मे
 अभी  बतलाया  कि  राज्यी  का  मानक  नहीं  दिए
 गये  है,  उन  को  अभी  उद्देश्य  और  कार्यक्रम  नही
 बताये  गये  है  ।  देश  के  उत्तर  दक्षिग  --दोनो
 तरफ  बाढ़े  झाती  है  ,  जिन  के  कारण  चार  पाच

 महीनों  तक  बहुत  बड़े  भू  खण्ड  में  बाढ़  का  पानी
 भरा  रहता  है  और  लोगो  को  गन्दा  पानी  मिलता

 है  1  क्‍या  मत्नी  जी  प्रपनेी  मातक  में  एक
 शर्त  यह  भी  जोड  देगे  कि  जब  पेय  जल  को
 योजना  चालू  हो  तो  उस  मे  बाढ़  क्षेत्रों  को
 प्राथमिकता  दी  जाए  ?

 शी  सिंकल्दर  बख्त :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 यह  सवाल  मूल  सवाल  मे  से  नही  पैदा  होता  है,
 लेकित  इसकी  जो  भूमिका  al  उसके  बारे
 में  कुछ  -पर्ज  करता  चाहता  है  ।  माननीय
 सदस्य  ने  यह  दुरुस्त  नहीं  फरमाया  कि  स्टेट
 को  मानक  नही  दिए  गए  है।  मैंने  कहा  है  मानक
 दे  दिए  गए  है  भौर  1977-78  की  खबर  भी
 उन  से  झा  गई  है  ।  i978-79  में  क्या  काम
 हुआ  है  --इसके  बारे  मे  इल्फर्मेशन  कलेक्ट  की

 रही  है  1
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 cea  सम  :  हमने  सवाल  मह  किया  था
 कि  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देमे  या

 नहीं  ?  यह  कोई  बहुत  बड़ा  सवाल  नहीं  है  ।

 MR.  SPEAKER:  Yours  is  a  sugges-
 tien  for  action.

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT:  We  have
 fixed  the  target  and  the  target  is  to
 cover  all  the  i.3  lakh  villages

 Subsidy  to  Books  jn  Indian  Languages

 735,  SHRI  SURAJ  BHAN:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  only
 English  Books  are  subsidised  by  the
 National  Book  Trust  and  not  the
 books  in  Indian  Languages  including
 Hindi,  the  National  language;

 (b)  if  so,  since  when  this  is  going
 On  and  the  amount  spent  as  assist-
 ance  or  subsidy  upon  English  books;
 and

 (ce)  how  long  wil]  it  take  for  the
 Government  to  include  the  Titles  in
 Hind;  and  other  Indian  languages  for
 subsidy?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (OR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  Yes,  Sir,

 (h)  The  National  Book  Trust  has
 been  subsidising  the  publication  of
 books  in  English  for  students  studying
 at  University  level  since  1970,  under
 the  Scheme  of  “Subsidised  Publication
 of  University  Level  Books  in  English”.
 Till  the  end  of  February,  299  an
 amount  of  Rs  67,62,824.5l  has  been
 spent  for  providing  subsidy  to  titles  in
 different  subject  areas.

 (c)  the  matter  is  under  active  con-
 sideration.

 aft  स्रण  भाग  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  ध्पते
 राज्य  में  किसी  देश  की  भाषा  को  झौर  राष्ट्र-
 भाषा  को  एक  नया  पैसा  भी  नहीं  दिया  गया  ।
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 तमिल,  मलयालम,  जाबी,  उडिया,  इस  को
 एक  नया  पैसा  भी  नहीं  दिया  गया  और  एक
 विदेशी  भाषा  को  लगभग  68  लाख  रुपये  भ्रनुदान
 दिया  गया  |  यह  स्कीन  I9  70%  जूरु हुई  जब
 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  प्रधान  मंत्री  थीं,  उन  के
 जमाने  में  क्वीन  विक्टोरिया  को  ,  प्रंग्रेजी  को

 इम्पोर्टंस  दी  गई  भ्रौर  खुद  श्री मत्ति  इंदरा
 गांधी  को  कोई  इम्पोर्टेस  नहीं  दी  गई  4  भरे
 प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि

 यह  “अझन्डर  कन्सीड्रेशन''  है।  तो  मै  यह  उसना

 चाहता हूं  क्या  यह  970  में  “प्रन्डर  कस्सीडेशन
 है  या  मेरे  सवाल  पहु  चने  के  बाद  इस  को  कन्सीडर
 किया  गया  हैं  धौर  तब  से  यह  प्रन्डर

 कन्सीड्रेशन  है  ?

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER:
 Sir,  tor  the  publication  of  university
 level  text  books  in  Hindi  and  regional
 languages,  there  is  a  separate  Centra:
 scheme,  and  the  State  Text-book  Board
 and  Hindi  Gtanth  Akademies  are  im-
 plementing  the  Central  scheme  under
 which  the  university  level  books  in
 Hindi  and  regional  languages  are  being
 brought  cut.  About  4,800  books  have
 already  published,  out  of  which  825  are
 translations  and  the  rest  are  originals.
 The  publication  of  English  text-books
 ls  meant  for  protection  of  Indian
 writers  and  Indian  publishers  in
 English.  So,  it  is  a  separate  scheme
 and  tor  Hindi  and  ,  other  regional
 languages  there  ig  a  different  scheme.
 In  spite  of  that,  the  National  Book
 Trust  is  considering  modifying  its
 present  scheme  to  give  help  to  Hindi
 Publications  also,

 शो  सूरज  भान  :  मेरा  सवाल  केवल  मईकिताबें
 छापने  वालों  के  बारे  में  था  झौर  ट्रास्सलेशन
 के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  ठीक  जबाब  नही
 दिया  है  लेकिन  मैं  दूसरा  सप्लीमेंटरी  पूछना
 ज्ञाहता  हूं  ।  उन्होंने  जवाब  में  यह  लिखा
 है  कि  यूनिवर्सिटी  लेविल  पर  जो  किताओें
 पढ़ाई  जाती  है,  उन  के  लिए  ग्रन्‍न्ट्स  दी  भा
 रही  है  ।  पहला  मेरा  एतराज  यह  है  कि  यह
 अंग्रेजी  में  ही  क्‍यों  ?  दूसरा  मेरा  एतराज
 यह  है  कि  सिर्फ  मुनिवर्सिटी  लेचिल  की  बुम्स
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 पर  gt  क्‍यों  यह  झनुदात  दिया  जा  रहा  है  1

 यूनिवर्सिदी  लेबिल  पर  तो  अमीर  भादमियों
 के  बच्चे  पढते  है  या  दरभियाना  तथ्के  के  बच्चे
 पढ़ते  है  लेकित  गरीब  ध्रादमी  के  बच्चे  तो  हाई

 स्कूल  तक  भी  नहीं  पहुचते  शौर  प्राइमरी

 स्कलो  से  हीं  पीछे  हट  जाते  है'।  क्‍या  गरीब
 ग्रादमी  के  बच्चा  के  लिए  भी  प्राइमरी  प्रौर

 हाई  स्कलो  की  किताबों  के  लिए  इसी  कस्म  का
 अनदान  मन्नी  जो  दे ंगे,  देसी  भाषाओं  मे  और
 रीजनल  लेगएजेज  मे  सभी  भाषाझो  की  किताबो
 के  लिए  यह  प्रनुदान  देंगे,  इस  का  जवाब  मैं
 मत्री  जी  से  चाहता  हु  ?

 DR  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER
 Sr  text-books  for  primary  and  secon-
 dary  education  are  generally  controlled

 y  the  State  Governments  They  have
 their  own  Text-book  cerporations  and
 cducation  at  that  level  is  largely  the
 concern  of  the  State  Government
 That  is  why  only  at  the  university
 ievel  these  schemes  are  being  consider-
 ed  But  there  is  some  pioposal  now
 to  extend  the  scheme  to  cover  books  at
 diploma  level  educaticn  as  well

 at  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  यह  तो
 मत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हिन्दी  मे,  पजाबी
 मे  झौर  तमिल  मे  दान्सनेशन  कररे  के  लिए  एक
 करोड  रुपया  रखा  गप  था,  उस  का  सव्सीडाइज्ड
 स्कीम  में  कोई  ताल्लुक  नहीं  है।  यह  जो
 मठ  पीहाइज्ड  स्कौम  है,  जिसके  झन्दर
 गवर्नमेट  टेक्स्ट  बुक्स  के  लिए  संब्सीडाइज्ड
 करती  है,  जिम  तरह  से  यह  सिर्फे  इगलिश
 में  किया  जा  रहा  है,  भौर  किसी  रीजनल

 लैगूएज  में  नहीं  किया  गया  |  इसका  नतीजा
 यह  है  कि  कुछ  रीजनल  लैयूएजेंज  जिनको
 मोडियम  झाफ  इस्ट्रक्शन  यूनिर्वासटी  मे  इन्होंने
 बना  सखा है,  उन  मे  ढ्ेक्स्ट  बक्स  छप  नहीं
 सकतीं  प्रौर व  बहुत  महगी  होती  हैं  प्रौर  काफो
 दिक्कत  उसमे  झाती  है  t  शाप  ने  कहा  कि  यह
 “झर्कर  कसिडेशन”  हैं,  को  मैं  यह  जानना
 चाहता  हु  कि  इस  को  गवर्मसेट  कब  तक

 हू  म्पलीमेट  करा  देगी  शौर  क्या  जो  नेक्स्ट
 सेशन  है,  उसमें  यह  शुरु  हो  जाएगा  भौर  जो
 रीजनल  लैगुएजेज  है,  उन  के  प्रत्दर  भी  टेक्स्ट-

 बुक्स  सब्सीडाइज  कर  दो  जाएगी  ?

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER’
 Sir  this  one-crore  scheme  which  the
 hon  Member  has  referred  to  758  not
 confined  to  translations  only  It  is  also
 for  publication  of  university  level  text-
 books  in  different  regional  languages
 I  have  already  given  that  figure  Out
 of  4800  beoks  published  under  this
 scheme  only  885  have  been  translations
 and  the  rest  have  been  originals

 SHRI  VIJAY  KUMAR  MALHOTRA
 It  75  not  subs  dised?

 DR  PRATAP  CHANDRA  CIIUNDER
 Tt  is  not  subsidifed  The  entire  money
 is  provided  by  the  Central  Government
 for  this  purpose  Now  this  scheme  of
 Fngush  books  has  been  provided
 jecause  of  the  fact  that  irom  USA,
 USSR  and  other  foreign  countries
 cheap  Enghsh  books  were  imported  in
 this  country  and  Indian  writers  writing
 English  text-books  were  at  a  disadvan-
 tage  To  meet  this  challenge  Sir  this
 scheme  was  introduced  I  can  give
 one  or  two  examples  of  how  if  was
 done  The  original  price  of  the  book
 ENT  DrseasestnaTropwal  Environ-
 ment  written  by  Shri  8  Kameswaiam
 is  Rs  60/-  and  the  suosidised  price
 iw  Rs  i6/-  So  in  this  way  we  are
 trying  to  help  the  students  as  well  as
 Indian  authors

 SHRI  VIJAY  KUMAR  MALHOT-
 RA  What  about  the  Indian  Regional
 languages”

 DR  PRATAP  CHANDRA  CHUND-
 ER  This  we  are  considering  and  we
 will  try  to  extend  this  under  NBT
 Scheme  to  the  regional  languages  as
 well

 SHRI  VAYALAR  RAVI  Shir,  the
 subsidy  for  the  translation  of  books
 both  in  Enghuish  ag  well  as  the  Indian
 regional  languages  .  not  upto  the
 mark  because  we  havg  come  to  know
 that  the  books  either  in  Hindi  langu-
 age  or  any  other  regional  languages
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 are  not  available.  May  I  know  from
 the  hon.  Minister  what  is  the  total
 amount  that  has  been  earmarked  for
 the  translation  of  books  in  Hindi  88
 well  ag  in  regional  languages  and
 would  you  propose  to  increase  the
 quantum  of  money  for  this  purpose?

 DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUND-
 ER:  I  have  already  told  this  House
 that  so  far  as  the  N.B.T.  subsidy  is
 concerned,  it  has  not  yet  been  extend
 to  regional  languages,  We  are  consi-
 dering  this  and  after  it  is  finalised,
 I  shall  be  in  a  position  to  tell  what
 will  be  the  amount  available  for
 English  and  other  languages.

 छखावल  का  निर्यात

 *740.  शी  सुरेश  झा  सुमन  :  क्या
 कृषि  शरीर  सिंचाई  मं  ती  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकारका  विचार  मांग  से
 अधिक  मात्रा  में  एकत्नित  हुए  चावल  का  अपने
 भंडार  से  निर्यात  करने  का  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  के  फलस्वरूप
 कितनी  विदेश  मुद्रा  की  झाय  होने  की  शझाशा
 है?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  In
 view  of  the  comfortable  stock  posi-
 tion  of  cereals  with  the  public  agen-
 cies,  particularly  in  regard  to  rise,  it
 has  been  decided  to  allow  export  of
 limited  quantities  of  rice,  which  can
 be  conveniently  spared  without  en-
 dangering  the  needs  of  the  public
 distribution  system.  The  amount  of
 foreign  exchange  likely  to  earned  by
 these  exports  will  depend  on  the
 quantities  actually  exported  and
 prices  obtained  and  it  is  mot  possible
 to  estimete  this  as  yet.

 att  सुरेख  झा  सुमन  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 माननीय  मंत्री  महोदभ  ने  भ्रपने  उत्तर  के
 क'  भौर  जि  जण्ड  के  उत्तर  में  यह  कहा  है  कि

 सावंजनिक  एजेंसियों  क ेपास  झनांज  की  विशेष
 कर  चावल  का  सुगम  ह्टाक  स्थिति की  दृष्टि  में
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  झावश्यकताशध्ों
 को  खतरा  पहुंचाएँ  बिना  सुगमता  से  सुगम
 की  जा  सकने  वाली  चावल  की  सीमित  माता
 को  निर्यात  करने  की  प्रनूमति  देने  का  निर्णय
 किया  गया  है।”  मैं  जानना  चाहता हूँ  कि चावल
 खाने  वालों  की  संख्या  देश  में  70  प्रतिशत  है
 झौर  पंजाब,  झसम,  केरल  ग्रॉँभ्न  प्रदेश
 उत्तर  बिहार  झादि  बहुत  से  प्रदेश  ऐसे  हैं  जो
 चावल  भोगी  है,  उनकी  संदछ्या  को  देखते  हुए
 क्या  चावल  एजेंसियों  के  पास  इतना  चावल  है
 जिससे  कि  वे  सुगमता  से  सी  भित  माता  में
 विदेशों  को  चावल  भेजने  के  लिए  प्रस्तुत
 हो  सके  ?

 क्री  भानु  प्रताप  सिह  श्री  मान्‌  चावल
 का  भंडार इस  समय  लगभग  9  मीलियन  टन
 है  शौर  यह  स्टाक  इतना  बडा  कभी  नहीं  था  t
 यह  हमारे  अनुमान  के  झ्नुसार  है|  भब  तक
 कितना  पब्लिक  डिस्ट्रिबूयूशन  सिस्टम  का  झ्राफ
 टेक  रहा  है  उस  को  देखते  हुए  तीन  वर्ष  तवां  के
 लिए  चावल  काफी  है।  फूड  फारबकं  वे  काम
 में  भी  जो  राज्य  सरकार  चाह  वे  पूरा  ा

 पूरा  फूड  ग्रेन  चावल  की  शक्ल  में  काम  में
 ला  सकती  है  1

 श्री  सुरेश  झा  सुमन  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 भ्रभी  मंत्री  महोढय  ने  कहा  है  कि  सीमित  मात्रा
 में  चावल  का  निर्यात  होगा  |  मै  जानना  चाहूंगा
 कि  वहसी  मित  मात्रा  क्या  है  ?  दूसरी  बात
 मैं  यह  जानना  चाहुगा  कि  किन  किन  देशों
 को  कितनी  मात्रा  में  श्राप  चावल  भेजता
 चाहते  हैं  ?

 श्री  भानुप्रताप  सिह  :  झभी  तो  एक  बढा
 सौदा  हुभ्ा  है  जो ंसोवियत  यूनियन  के  साथ

 हुआ  है  कि  तेल  के  बदले  में  दो लाख  टन  चावल

 भेजा  जाएगा।  कुछ  चावल  शमने  भारिशस को
 दिया  है|  परन्तु  राज्य  सरकारों  को  भी  यहाँ
 अनुमति  दे  दीहैकि यदिव  चाहें  शोर  वे  चाह
 ऐसा  प्रवस्ध  कर  सके  तो  तीन  हुआर  टन  तक
 @  निर्यात  कर  सकती  हैं  ।
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 DR.  VASANT  KUMAR  PANDIT:
 Sir,  will  the  hon.  Minister  inform  the
 House  what  particular  varieties  of
 ‘rice  will  be  exported  out  of  the  quota
 that  hag  been  fixed  for  export.  I  am
 also  concerned  with  the  floor  price  of
 rice  which  is  going  to  be  determined
 again  because  of  which  cxport;  are
 affected.  Hence,  before  we  consider
 the  export  of  rice  goods,  the  floor
 price  has  to  be  fixed.  There  is  a  lot
 of  uncertainty  about  it  in  the  mind  of
 foreign  importers.  Which  particular
 qualities  or  varities  of  rice  are  being
 allowed  exported  and  when  will  the
 floor  prices  fixed?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 No  restriction  is  placed  regarding  the
 quality  of  rice;  and  quality  of  rice  can
 be  exported  by  any  agency  which  has
 been  permitted  to  export  rice.

 Ag  for  the  second  part  of  the  qucs-
 tion,  exports  are  not  determined  by
 floor  prices  in  this  country  but  are
 determined  by  the  international  price
 of  rice;  that  certainly  is  higher  than
 the  price  current  in  the  country.

 शी  एस०  एस०  सोमामनी  :  चूंकि  श्राप  के
 पास  बहुत  भ्रधिक  चावल  का  भंडार  है  इसलिए
 श्राप  कहते  हैं  कि  श्राप  चावल  का  एक्सपोर्ट
 करना  चाहते  हैं।  मैं  जातना  चाहता  हूं  कि
 क्या  झाप  देश  में  उचित  मूल्य  पर  चावल  उपलब्ध
 कराने  का  भी  प्रयास  करेंगे  ?  झांज  सुपर
 बाजार  में  साढ़े  पांच  भौर  पौने  छ:  रुपये  किलो
 चावल  मिल  रहा  है  झौर  बहुत  भ्रच्छी  किस्म
 का  भी  नहीं  है  भौर  बाहर  तो  साढ़े  छः  भौर  सात
 रुपये तक  मिलता  है।  क्या  झाप ने  प्रयास  किया
 है  कि  हमारे  देश  में  भी  लोगों  को  चावल  ठीक
 रेट  पर  मिले  ?  हमारे  .देश  में  जिस  रेट  पर
 मिलता  है  उसका  मगुपात  झौर  बाहर  जो  प्राप
 भेज  रहे  हैं  उस  रेट  का  प्रनुपात  क्या  है  ?

 भी  भानुप्रताप  सिंह  :  पब्लिक  डिस्ट्री-
 ब्यूशन  सिस्टम  साधारण  व्यक्तियों  के  लिए  &
 इस  बास्ते  उसके  द्वारा-बहुत  उच्च  कोटि  का
 चावल  वितरित  नहीं  होता  है  |  हमारी  ी

 खरीदारी  हैं  झौर  जो  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूणन
 सिस्टम  से  चावल  वितरित  होता  है  साधारण
 किस्म  का  ध्लौर  साधारण  व्यक्तियों  के  लिए

 होता  है।  कोई  बहुत  झच्छा  चावल  खाना

 चाहता  है  तो  उसको  वह  खुले  बाजार  से

 ही  लेना  पडेगा  |

 शनी  एस०  एस०  सोमानी  :  एक्सपोर्ट
 किस  भाव  पर  कर  रह ेहैं,  किस  कीमत.  पर

 कर  रहे  हैं?

 श्री  भानुप्रताप  सिह  : कोई  कीमत  नहीं

 है।  जो  भ्च्छो  से श्रच्छी  सिलेगी  उस  पर  किया

 जाएगा  !

 SHRI  ६  SURYANARAYANA:  May
 I  know  whether  the  government  of
 Andhra  Pradesh  has  approached  this
 government  to  allow  them  sufficient
 quantity  of  rice  to  be  exported  from
 Andhra  Pradesh  to  various  countries
 through  their  agencies,  private  and
 public  and  if  so  what  is  the  reaction  of
 the  Government  of  India  and  how
 much  have  they  been  permitted  to
 export?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 We  have  allowed  the  state  govern-
 ment  of  Andhra  Pradesh  to  export.
 rice  upto  30,000  tonnes.

 Persons  killeq  due  to  Avalanche  in
 HP.

 SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:

 *741,  SHRI  DURGA  CHAND:+

 Will  the  Minister  of  AGRICUL--
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  persons  killed
 and  injured  separately  jn  the  recent
 avalanches  and  glaciers  in.  the
 Lahaul-Spiti  valley  of  Himachal  Pra-
 desh;

 (b)  the  details  of  property  with  the
 amount  destroyed;  and

 “fey  the  value  of  relief  given to  the
 affected  persons  with  détallg  after  the-
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 statement  of  the  Minister  on  50
 March,  9797

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (e).  A  statement  is  laid  on  the  Table

 -of  the  Sabha.

 Statement

 (a)  The  latest  information  from  the
 State  Govt.  indicates  that  in  the
 Lahaul-Spiti  valley  out  of  280  per-
 sons  reported  to  have  been  buried,
 28l  are  dead,  23  are  still  missing  and
 76  have  been  rescued  alive  but  in-
 jured—li  of  them  being  seriously  in-
 jured.

 (b)  According  to  the  information
 furnished  by  the  State  Govt  the  as-
 sessment  of  damage  is  still  continu-
 ing  as  the  work  cannot  be  completed
 due  to  complete  disruption  of  roads
 and  transport  communication  and  most
 part  of  the  area  being  still  under  a
 thick  blanket  of  snow.

 (c)  The  State  Government  has
 from  the  beginning  spent  a  total
 amount  of  Rs,  0.90  lakhs  on  various
 items  of  relief  as  follows: —

 (Rs,  in  Lakhs)
 i)  Cost  of  medicines  2°00
 ii)  Interim  cash  assistance

 to  affected  persons  6  35
 (iti)  Cast  of  relief  materials  २55

 Total  —_  ‘10:00

 Cash  relief  ef  Rs.  1000/-  has  been
 given  by  the  State  Government  to
 each  family  of  which  any  member
 died  in  the  calamity.  The  admuinis-
 tration  at  the  district  and  the  State
 levels  wag  geared  into  action  imme-
 diately  as  the  news  of  havoc  reached
 the  district  and  the  State  Headquar-
 ters,  The  relief  supplies  were  air
 dropped  at  30  different  points  in
 Lahaul,  Pin  valley  in  Spiti  and
 Bharmour  and  Pangi  valley  of  Chamba
 district,  The  State  Govt.  also  ar-
 ranged  to  procure  and  air  drop  ade-
 quate  quantities  of  medicines  besides
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 985  kgs  of  atta,  7770  kgs  of  rice,
 605  kg;  of  sugar,  230  kgs  of  milk
 powder,  48  dozen  of  match  boxes,
 385  blankets,  370  coats,  376  pullovers,
 20  jerseys,  600  children’s  garments,
 33l  pairs  of  trousers,  220  metres  of
 woollen  cloth,  537  hunting  boots,
 pickaxes/shovels  and  utensils  etc,

 ett  कंवर  लॉल  गुप्त  :  प्ापने  स्टेट-
 मैंड  में  कहा  है  कि  करीब  484  श्रादमियों
 की  डेथ  हुई  हैं  भौर  76  बचे  हैं  भौर
 ll  घायल  हुए  है  -  प्रापर्टी  के  बारे  में
 झापने  कहा  है  कि  जांच  नहीं  हो  सकतो
 है  t  are  मरने  वालों  की  जांच  हो
 सकती  है  तो  मेरे  याल  से  प्रापर्टी  की
 भी  हो  सकती  है  t  ऐसा  नहीं  है  तो
 मरने  वालों  की  संख्या  भो  बहुत  कम  बताई
 गई  होगी  ।  वास्तव  में  स्थिति  इससे
 भी  भयानक  है  ।  बहुत  ज्यादा  लोग  मरे

 होगे  और  प्रापर्टी  का  भी  बहुत  ज्यादा

 नुकसान  हुमा  है  ।  स्टेंट  गवर्नमेट  ने
 l0  लाख  90  हजार  रुपया  खर्च  किया

 है  a  इसके  अलावा  थोड़ा  सा  बन्दर  ने
 किया  है।  यह  एक  तरह  से  माकरी  है
 मेरे  ख्याल  से  ।  इतना  बड़ा  डिवास्टेशन
 है,  भ्रमपरेलल्ड  डिवास्टेशन  है  भौर  राज्य
 सरकार  केंचल  il  लाख  खर्च  करती  है
 झौर  वहुत  ही  थोड़ा  केंन्द्रीय  सरकार
 करती  हैं  राज्य  सरकार  ने  प्रापको  पत्र
 लिखा  होगा  इस  सम्जन्ध  मे  भौर  बताया
 होगा  कि  वहू  आप  से  क्‍या  भदद  चाहती
 है  ।  मैं  जाना  चाहता  हूं  कि  आपने
 क्या  क्‍या  मदद  उसको  दो  विशेषतः
 फाइनेशिस  के  बारे  में  तथा  दूसरी  चीजों
 के  बारे  में,  जो  चिट्ठी  लिखी  उसके
 कंटेट्स  क्‍या  हैं  झौर  आपने  क्‍या  मदद
 उसको  दीं  !

 जो  लोग  मरे  है  प्राप  कहते  हैं  कि
 पर  फैमिली  एक  हुजार  रुपया'  दया
 गधा  है  ।  क्या  आप  समझते  हैं  कि.  बह
 काफी  है  र  यदि  नहीं  तो  श्मा  ज्ञाप
 इसको  बढ़ायेंगे  ?
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 थी  सुरणीत  सिह  बरनाला  :  जो
 400  से  कुछ  भ्रधिक  प्रापने  कहा  है  कि
 भरे  हैं  ऐसी  रिपोर्ट  तो  नहीं  है।  जो
 रिपोर्ट  दी  गई  &  उसके  मुताबिक  प्राप
 देख  रहे हैं  ि  कुल  जो  झादमी  बर्फ
 के  बीचे  दव  गये  थे  उनकी  तादाद  280
 बतायी  गयी  है  ।  उनमे  से  t6:  मरे
 बताये  गये  है  प्रौर  23  का  प्रभी  भी
 पता  नही  लग  रहा  है  ॥।  76  पग्रादमी
 उनमे  से  निकाल  सिये  गये  जिनमे  22
 को  बहुत  ज्यादा  चोटे  है  और  उनका

 इलाज  हो  रहा  है  |  यह  सारा  जवाब  में
 बताया  गया  है  |  जो  झापने  कहा  कि
 प्रभी  तक  i0  लाख  रुपये  ही  खर्च  हुमा
 है,  वहू  एरिया  काफी  बडा  है  लेकिन

 पापुलेशन  स्केट्ड  होने  को  बहज  से  थोड़े

 लोग  अफेक्टे ई  है  ।  जहा-जहा  पहुच  सके

 है,  प्रभी  तक  कम्युनि्रेशन्स  सारे  चालू
 नही  दुए  हैं,  कुछ  जगह  पहुंच  हो  चुको
 है,  लेकित  पागो  बेली  में  शमी  तक  पहुच
 नही  हो  सक्रो  है  1  चार  गावों  मे  से

 दो  में  हैलोकोप्टर  क॑  जरिये  पहुंचने  की

 कोशिश  की  गई  हैं  भोर  दा  गावां  में

 दमी  नहीं  पहुच  सके  हैं  फिर  भा  स्टेंट

 गवर्न मेंट  कोशिंग  कर  रहो  हैं  जहा  जहा
 जित  च्बोजे  की  जरूरत  है  वहां  बह

 पहुचायी  जायें  हैलोकौप्टर  प्लौर  दूधरे  तरो

 से,  और  काफी  सामान  पहुचाया  भी  है।

 हमने  उनसे  पूछा  है  कि  झापको  किस

 किस  चीज  की  जरूरत  हैं  झोर  हम  प्रापकी
 क्या  मदद  कर  सकते  है  ?  स्टेंट  ग़बनेंनेट
 का  कहुना  हैं  कि  सारा  भ्रदाजा  लगा  कर

 जित-जिस  चोज  की  हमको  जरूरत  पड़ेंगो
 हम  लिखेंगे  ।  लेकिन  भ्रभी  तक  किसी
 लेटर  में  स्टेंट  गवर्नमेट  दे  हमसे  रिलीफ

 नहीं  भागी  है।

 थी  dee  ae  थुप्त :  प्रधी  मती  जी
 ने  कहा  कि  कभी  तक  की  इतने  बिंग
 बीतने  के  बाद  यह  पूरा  कॉडेक्ट  नहीं  कर
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 पाये  हैं,  कुछ  हिस्सों  में  जभी  तक
 मालूम  भी  नही ंहै  कि  क्‍या  हुआ  है  ।
 यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  है  t  मेरे  सवाल
 के  दो  हिस्से  है  ?  एक  तो  मैं  यह  जातना
 चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  जो  कैसेज
 इमरजेंसी  में  होते  हैं  उस  लिये  क्‍या  झापके
 पास  कोई  फौरमूला  बना  हुआ है  ?
 प्रादमी  मरते  हैं,  प्रौपर्दी  का  नुकसान
 होता  है  तो  उसमे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 मदद  देते  का  क्‍या  फौरमूला  है  और  उसके
 अनुसार  झापने  कितनी  मदद  खरका  दी  है  ?

 दूपरे  में  बहू  जातना  चाहताहू  ति
 यह  जो  काड़  हुमा  कया  मीटियारोलाजि-
 केल  विभाग  इसके  बारे  मे  कुछ  फौरकास्ट
 कर  सकता  था,  इसकी  झापने  जाच  की  ?

 झौर  झगर  कर  सकता  था  तो  उसने
 फोरकास्ट  किया  या  नहीं  किया  ?  आपने

 पूछा  कि  नहीं  पूछा  ?  और  झगर  उसने
 किया  तो  फिर  यहू  तोताही  क्‍यों  हुई,
 या  उनका  इसके  बारे  में  क्‍या  कहना  है?

 थी  सुरणीत  सिह  बरनाला  छठे
 फाइनेंस  कमीशन  के  मुताबिक  मार्जिन
 मनी  प्रोवाइड  किया  जाता  था  स्टेट
 गवर्नमेट  को  ।  जब  कभी  कोई  ऐसा  वाकया

 हो  जत  है  तो  सबसे  पहले  मजिन  मनी
 में  से  खर्च  किय  जाता  है  1  तो  3
 लाख  to  हिमाचल  प्रदेश  को  दिया  गया
 था  1  लेकिन  ब  सातवें  फाइनेंस
 कमीशन  के  बाद  जो  कि  !  अप्रैल,
 i979  से  शुरू  हो  गया  है  उसके  नीचे
 5i  लाख  to  माजित  मती  प्रोवाइड

 किया  गया  है  हिमाचल  प्रदेश  की

 अभी  उत्होंने  श्च  किया है  1  लाख  स०
 से  भी  कम  |

 दूसरा  सवाल  जो  झापने  पूछा  कि
 मीटियोरीशाणिक्स  विभाग  द्वारा  पूष  सूचना
 की  जा  सकती  थीं  कि  नहीं,  हालांकि  इस
 सयाल  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  तहीं  है,
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 [श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला]

 फिर  भी  पहले  एक  सवाल  के  जवाब  में
 मैं  ने  पाशियामेंट  में  कहा  था  कि  उन्होंने
 वारनिग  दी  थी  भौर  यह  कहा  था  कि
 फलां-फलां  जगह  पर  बारिश  भी  होगी,
 बर्फ  भी  पड़ेगी  ।  ऐसी  बारनिग्स  झाती

 रही  है  उन्होंने  लोकेशन्स  भी  बतायो  कि
 फलां-फलां  एरियाज  में  बर्फ  पड़ेगी  ।

 यह  सारी  वारतिंग  बहू  देते  रहे  है  ।

 सिम्धी  हरणादियों  को  पुनः  बसाना

 *742.  ओ  सुखेस  सिह  :  बया
 निर्माण  और  झावास  तथा  पूति  शौर  (नर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 फले  सिन्धी  शरणाधियों  को  पुनः  बसाने
 के  लिए  सभी  प्रबन्ध  कर  दिये  गये  है,
 यदि  हां,  तो  किन  स्थानों  में  कार्य  अभी

 पूरा  नहीं  किया  गया  है  ;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  हैकि  मध्य  प्रदेश
 में  सतना  के  रिसताला  शिविर  में  बसे  सिन्धी
 शरणाधियों  को  पअ्रब  तक  प्लाट  प्राउंटित

 नहीं  किये  गये  है  ;  श्लौर

 (ग)  यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  कारण

 हैं शौर  कार्य  कब  पूरा  किया  जाएगा  ?

 निर्माण  झोर  क्रावास  तथा  प््ति  और

 पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी  राम

 किकर)  :  (क)  भारत  सरकार
 द्वारा  समय-सयम  पर  प्रसुमोदित  योजनाभों
 के  झनुसार,  i97:  से  पूर्व  भूतपूर्व
 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  आए  विस्थापित
 व्यक्तियों  सहित  उन  सिन्‍्धी  शरणा्ियों  के

 पुनर्वास  का  कार्य,  जो  विभाजन  से  तत्काल  बाद
 सिनध  से  झाए  थे,  बहुत  समय  पहले  पूरा
 किया  जा  चुका  है  ।
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 (a)  सतना  के  रिसाला  शिविर  में

 बनाए.  गए  शरणादथियों  को  प्लाट  पहले
 ही  भावंटित  किए  जा  चुके  हैं  किन्तु
 प्हूँ  जभी  तक  नहीं  दिए  गए  हैं

 (ग)  यवाशीघ्र  स्थायी  पट्टे  जारी
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्य-
 वाही  की  जा  रहीं  हैं।

 थी  सुचना  सिंह  :  देश  में  सभी
 स्थानों  पर  जहां-जहां  भी  हमारे  विस्था-
 पित  बन्धु  शाये  हैं,  सब  को  बसाने  की
 व्यवस्था  फो  गई  है  किन्तु  यह  बड़ा  दुर्भाग्य-
 पूर्ण  है  कि  सतना  एक  ऐसा  स्थान  है
 जहां  कि  झाज  3  साल  के  बाद  भी
 वहां  जो  हमारे  विस्थापित  भाई  बसे
 हैं,  उनको  प्लाट  नहीं  दिये  गये  हैं  झौर

 पट्टा  देने  का  तो  सवाल  ही  नहीं  है,
 रोज  उनके  खिलाफ  नूजल  विभाग  के
 द्वारा  कार्यवाहीं  होती  है  कि  यहां  से
 हटना  होगा  ।  मै  मंत्री  महोदय  से  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  वह  यह  तथ  करें
 उनको  जमीन  देनी  है  या  नही  भगर  नहीं
 देनी  है  तो  कहे  कि  नही  देनी  है?

 श्री  सिकमदर  कख्त;  यह  बिल्कुल
 दुरुस्त  है  शर  काफी  भ्रफस्नोसनाक
 है  कि  वह  सनू  l948-49  से  इन
 बरक्स में  जाकर रहे  भौर  उसके  बाद  इन्हें
 वहां  4  प्राने  महीने  पर  रखा  गया  ॥
 इस  लोगों  को  संटिलमेंट  करते  के  जो
 मुकामात  थे,  वहां  ये  नहीं  जा  सके  ॥
 लेकिन  यह  दुरुस्त  है  कि  पहां  इनके
 पुनर्वास  का  सिलसिला  पक्का  करनाँ
 चाहिये  था  ।  इन्होंने  इन  बैरक्स  के  चझाये
 शौर  पीछे  600  स्क्‍्वेयर  फुट  से  लेकर
 20,000  स्क्‍वेयर  फुट  तक  की  जमीन

 पर  कठ्जा  फर  रखा  हैं  a  वह  एसाट
 कर  दी  गई  है  ।  पढ्टें  इसलिये  नहीं
 दिये  गये  हैं  कि  राज्य  सरकार  यह
 भाहूती  थी  कि  मामूली  पैसा  जरूर  ख्या
 जाये:  !  उस  मसले  को  जल्दी  हल  कमा
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 जाना  चाहिमे  था,  मौजूदा  सरकार  उसको

 हल  करने  की  कोशिश  कर  रही  है।

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION

 Beconstitution  of  Inde-U.S,  Sab-Com-
 miadon  on  Edoucation  ang  Culture

 #723,  PROF.  P,  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  stite:

 (a)  whether  the  Indo-US  Sub-Com-
 mission  on  Education  and  Culture  re-
 constituted  by  the  Government  in
 May,  1977,  is  still  functioning;

 (b)  of  so,  how  and  where  and  in
 which  fields;

 (c)  who  are  the  present  Members
 of  the  said  Sub-Commission  and  how
 often  they  meet  and  where;

 (d)  if  the  said  Sub-Commission  is
 defunct,  reasons  therefor;

 (e)  if  the  said  Sub-Commission  is
 not  active,  reasons  therefo:,  and

 (f)  whether  Government  propose  to
 reactivise  the  said  Sub-Commussion
 and  also  to  change  its  membership
 personnel?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a),  (b)  and  (c).  The  Sub.
 Commission  on  Education  and  Culture
 4s  a  continuing  body  but  the  compo-
 sition  of  the  Indian  delegation  for  each
 Meeting  is  decided  by  the  Govt.  Lists
 of  members  of  the  Indian  and  U.S.
 delegations  to  the  last  joint  meeting,
 held  on  19-20  March,  I979  in  New
 Delhi,  are  attached  (lists  I  and  Il).
 The  Sub-Commission  functions,  where
 necesary  through  joint  Committees,
 in  fields  such  88  museums,  films,  tele-
 vision,  broadcasting,  education  and
 Performing  arts,  and  meets  every
 year,  alternately  in  India  and  USA.

 fd)  to  (7),  In  view  of  the  ans-
 Wwers  ta  (a),  {(b)  ang  (c),  doeg  not
 arise.

 List  I

 INDO-US  SUB-COMMISSION  ON
 EDUCATION  AND  CULTURE

 INDIAN  MEMBERS

 l.  Dr.  M.  S.  Gore
 2.  Prof.  A.  K.  Ghosh
 3.  Prof.  Venkataramani
 4,  Dr,  C.  8.  Jha
 5.  Shri  Soli  Sorabjee
 6.  Shri  R.  N.  Mirdha
 7.  Shri  P.  Sabanayagam
 8.  Shri  P.  P.  D'Souza
 9.  Shri  J.  N.  Dixit

 10.  Shri  J.  K.  Bhattacharya
 ll.  Dr.  (Mrs  )  Kapila  Vatsyayan
 12,  Dr.  D.  N.  Misra
 13.  Shri  Inam  Rahman
 i4.  Shri  N.  V.  K.  Murthy
 l5.  Shri  P.  C.  Chatterjee
 l6.  Dr.  8.  K.  Mitra
 1.  Shri  R.  K.  Chhabra
 18.  Shri  8.  K.  Thapar
 19.  Dr.  N.  R.  Banerjee
 20,  Dr.  A,  K.  Jalaluddin
 2i.  Smt  Usha  Malik

 List—II

 AMERICAN  MEMBERS

 Dr.  Franklin  Long
 Mr.  Edwarg  Booher
 Dr.  Edward  C.  Dimock
 Mr  Henry  J.  Chauthen

 R.  T.  Curran
 Dr.  Daniel  Boorstin
 Dr.  Charles  Blitzer
 Mr.  Philips  Talbot
 Mr.  Robert  Loestma
 Dr.  Frad  Harrington

 dl  Mr.  Tod  Tanen
 Ms.  Patrico  Susillo
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 Preferentia  treatment  to  Government
 Servants  for  Allotment  of  Plots/Fiats

 by  D.D.A.

 “728.  SHRI  K,  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  scheme
 under  the  consideration  of  Govern-
 ment  to  consider  the  cases  of  Central
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 Government  Employees  between  the
 ages  of  45  to  50  regarding  the  allot-
 Ment  of  plots  or  ready-made  houses
 in  M.LG.  and  LG.  etc.  so  that  they
 can  live  peacefully  after  retirement;
 and

 (b)  if  80,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Priority  for  good  breed  of  Cows  and
 Pigs  in  Cooperative  Sectors

 *729.SHRI  G.  Y¥,  KRISHNAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  i,  any  proposal
 under  the  consideration  of  Govern-
 ment  to  give  priomty  to  the  good
 breed  of  cows  and  pigs  in  cooperative
 sectors  in  view  of  the  national  policy
 in  this  regard;  and

 (9)  if  so,  the  detail,  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b).  In  the  cooperative  sector,
 Government  have  already  sanctioned
 a  massive  Dairy  Development  Pro-
 ject  viz,  Operation  Flood  Il  which

 cross-breeding.  The  project  envisa-
 ges  a  three-tier  cooperative  organi-
 sation  with  primary  societies  at  the
 willage  level,  a  union  (of  societies)
 at  the  district  level  and  a  federation
 (of  unions)  at  the  State  level.  The
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 Facilities  for  Science  Teaching  in
 Delhi  Schools

 *730.  SHRI  छू  LAKKAPPA:  Will
 the  Mimister  of  EDUCATION.  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  teaching  of  science  has
 been  made  compulsory  upto  Class  X
 an  Delhi  Schools  under  the  1042
 system;

 (b)  whether  adequate  arrangements
 foy  laboratories,  libraries,  workshops,
 discussion  and  lecture  rooms,  teaching
 aids  rooms,  supply  of  gas  in  labora-
 tories  have  been  made  in  the  schools
 to  cope  with  the  increased  activities
 in  science  education;  and

 (०)  if  not,  what  steps  are  proposed
 to  be  taken  to  provide  adequate  faci-
 lities  for  science  education  in  the
 Delhi  Schools,  and  if  not  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  Yes,  Sur.

 (9)  and  @).  The  requisite  informe:
 tion  is  being  collected  from  the  Delhi
 Administration  and  will  be  placed  on~
 the  Table  of  the  Sabha  as  soon  all
 possible.
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 Fertilieey  Handling  Plant  at  Indira
 Deck  at  Bombay  Port

 *732.  SHRI  SR.  DAMANI  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  fertizer  handling
 plant  worth  Rs  2  crore  g¢  Indira
 dock  of  the  Bombay  Port  has  remained
 unused  for  the  last  two  years,

 (b)  ४!  80,  the  reagong  therefor;  and

 (९)  the  steps  bemg  proposed  to  be
 taken  to  put  the  plant  into  operation?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA)  (a)  The  fertil.
 ser  handling  equipment  installed  at
 Indna  Docks  since  July  l977,  is  yet
 to  be  commissioned  The  sanctioned
 cost  of  the  Project  is  Rs  ]  ciores

 (b)  The  main  reasons  is  the  non-
 settlement  of  terms  and  conditions  for
 deployment  of  labour  and  sharing  of
 benefits  arising  out  of  mechanisation

 (c)  A  Committee  of  3  Secretaries
 from  the  Muanistries  of  Agriculture,
 Food  and  Shipping  १5  already  engaged
 in  Negotiations  with  the  representa-
 tives  of  labour  umion(s)  As  soon  as
 an  agreement  is  arrived  at,  steps  will
 be  taken  to  commussion  the  plant

 Solar  Cell  Developed  at  IIT,  Deihl

 “733  SHRI  K  T  KOSALRAM  will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  Indian  Institute  of
 Technology,  Delhi  has  developed  solar
 cel]  that  converts  sunlight  into  elec-
 tricity,  which  ३8  700  times  cheaper

 3
 cells  made  of  mmported  mlicon,

 an

 (b)  if  go,  the  steps  being  taken  to
 Patent  it  for  commercial  production?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Although  the  Solar  Cells  deve-
 loped  at  IIT,  Delhi  have  shown  high
 efficiency,  these  are  not  very  stable  A
 lot  more  of  research  and  develepment
 work  is  still  required  to  be  done  to
 solve  the  major  problems  of  stahihty
 and  hfe  of  these  cells  It  is  too  early
 to  take  steps  to  patent  the  process  for
 commercial  preduction

 Memorandum  from  All  India  Federa-
 tion  of  Educational  Association

 *736  SHRI  K  S  VEERABHAD.
 RAPPA  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  SOCIAL  WELFARE  AND  CUL-
 TURE  be  pleased  to  lay  a  statement
 showing

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  in
 Pursuance  of  the  resolution  passed
 by  the  53rd  AM  India  Educational
 Conference  held  at  Cuttack  on
 December  27~—3l,  978  and  ag  endors-
 ed  by  the  Council  of  the  All  India
 Federation  of  Educational]  Association
 at  its  meeting  at  Kanpur  on  February
 18,  ‘1979,  the  All  India  Federation  of
 Educational  Association  has  recently
 submitted  a  memorandum  to  the  Gov-
 ernment,  and

 (b)  uf  so,  the  details  regarding  ther
 demand  and  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER)  (a)  Yes,  Sir

 (i)  Comprehensive  National  Po-
 licy  on  Education.

 (ii)  National  Pay  Scales

 (m1)  Full  Civic  Rights  for  Primary
 Teachers

 (iv)  Education  Act
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 (v)  Secondary  Education  and  Pri-
 mary  Education  Grants  Cem-
 mussion

 (vi)  Withdrawal  of  Bills  depriving
 Teachers  of  their  right  to
 strike

 (vu)  Representation  of  Teachers  on
 bodies  formulating  Plans  and
 Programmes  of  Education

 These  demands  have  already  been
 discussed  on  23rd  March,  979  with  a
 deputation  of  the  Ali  India  Federation
 of  Educational  Associations  which  was
 led  by  its  President  Piof  Dhp  Chak-
 ravarty,  MP  when  they  were  apprised
 of  the  position  on  all  their  demands

 Non-Avallability  of  Postage  Stamps
 Published  in  Honour  of  Netaji

 Subhash  Chandra  Bose

 #787  PROF  SAMAR  GUHA  Will
 the  Minister  otf  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  stamps  published  in
 commemoration  of  Pt  Jawaharlal
 Nehru  are  available  in  plenty  where-
 ag  stamps  once  pubhshed  in  honour
 of  Netay  Subhash  Chandra  Bose  are
 not  available  in  the  Post  office,

 (b)  if  so,  the  reasons  thereabout,

 (c)  whether  the  Government  will
 reprint  stamps  of  Netaji  Subhash
 Chandra  Bose  for  laiger  circulation
 through  Post  Ofiices,  and

 (a  if  so,  facts  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKH-
 DEO  SAI)  (a)  to  (d)  Stamps  printed
 on  Netajy.  were  special  commemorative
 stamps  which  are  only  pnnted  once
 and  im  specific  quantites  Special
 commemorative  stamps  are  never  re-
 printed  The  stamps  on  Jawaharlal
 Nehru  were  issued  m  976  defimtive
 senes  They  were  repmnted  as  and
 when  the  stocks  cf  various  denomina-
 tions  were  to  be  replenished  in  the
 normal  course
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 देहातों  में  डाक  तथा  तार  सुविधाएं  बढ़ाने  के
 लिए  क्षेत्रीय  मुस्यालय  है | अ

 738.  श्री  बागून  सम्बरई  :
 श्री  लटदर  लाल  बी ०  परमार  :

 क्या  संचार  मलरी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  वेहातों  में  डाक  तथा  तार

 सुविधाए  बढ़ाने  धौर  उनमे  कार्यक्रुशलता
 लाने  के  विचार  से  क्षेत्रीय  मुख्यालय
 बनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  तत्सबधी  ब्यौरा
 क्या  है  ,  और

 (ग)  यह  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित
 किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (थी
 नरहरि  स द.  सुखवेब  सय)  (क)
 सरकार  ने  डाक  झौर  दृरसचार  सकिलो
 में  निदेशकों  के  कार्यालयों  को  विकेन्द्रित
 कार  के  2-4-79  से  क्षेत्नीय  कार्यालयों  की
 स्थापता  के  आदेश  दिये  है  ताकि

 आय-फूगलगा  सढ  भी  और  डा  दू
 सचार  तथा  तार  सेबाझ।  ने  सुधार  विया
 जा  सके  ।

 (@)  इन  प्रादेशों  के  भ्रनुसार  मौजूदा
 कर्मचारियों  और  प्रधिकारियो  को  'चिकेखित
 करके  दूरसचार  सकिलों  मे  क्षेत्रीय
 प्रबधकों  के  30  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की
 झौर  डाक  सकिलों  मे  निदेशक,  डाक
 सेवाहों,  के  27  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की
 स्थापना  होनी  है  i  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को
 पर्याप्त  वित्तीय  और  प्रशासनिक  शक्तियाँ
 प्रदान  की  गई  हैं  ताकि  व  कुशलतापूर्वक ~
 कार्य  सपन्न  कर  सकें  ।

 (ग)  क्षेत्रीयकरण  भोजन)  2-4-79
 से  करियान्ययनत  की  गई  है।
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 छोटे  जौर  सोमाग्त  किसान  और  भूमिहीन
 मजदूरों  की  बदा  सुधारमे  के  लिए  योजता

 का  सूह्यांक्न
 *73%  करो  रामातस्व  तिवारी  :  क्‍या  कृषि

 और  सियाई  मत्रो  निम्नलिखित  जनकारी  दर्शान
 जाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखते  की

 कृपा  करेंगे

 (वा)  छोट  घ्रौर  सीमात  किसानों  तथा

 भूमिहीत  मजदूरों  कां  दशा  सुधारने  4  लिए
 क्या-क्या  योजनाये  क्रियान्वित  की  जा  रही
 है  कु

 (खि)  क्या  इन  योजनाओझो  का  कभी

 मूल्यांकन  किया  बबा  है  ;  भौर

 (ग)  यदि  हा,  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या ह  ?

 कृषि  प्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  भान्‌  प्रताप  सिह)  क)  भारत  सरकार
 द्वारा  छाट  तथा  सोमान्त  किसाना  बौर
 भूमिहीत  कृषि  श्रमिकों  +  विकास  के  लिए
 कार्यान्ब्ित  को  जा  रही  योजनाये  मुख्य  रूप  से

 नव  किसान  विकास  एजेंसों  कार्यक्रम  तथा
 समल्वित  ग्राम  विकास  कार्बक्रत  है।  इपके
 अनाता,  सूजाप्ररत  क्षेत्र  काशक्रम,  कमाण्ड
 क्षेत्र  जिकास  कार्यक्रम,  विशेष  पशु-धन
 उत्पादन  कार्यक्रम,  प्रायोगिक  पहाड़ी  क्षेत्र

 विकास  परियोजना  तथा  प्रायोगिक  झ्रादिवासो
 क्षत्र  विकास  परियोजनापां  जैसी  न्य  योजनाओा।
 के  ग्स्तग्ेल  भी  लघु  तथा  सोमान्त  किसानों
 बौर  भूमिहोस  कृषि  श्रमिकों  को  लाध  प्राप्त
 होते  है  t

 (ख)  जी  हा।  इन  में  से  कुछेक  योजनायों
 को  कुछ  परियोजना  क्षेत्रों  मे ंसमय-समय  पर
 आका  गया  है  q

 (ग)  लघु  किसानों/सीमान्‍्त  किसानों/
 कृषि  अमिकों  के  विकास  से  सम्बन्धित  विभिन्न

 दिये
 परियोजनाझों  के  मृल्याकन  के  ब्यौरे  लीले
 दियि  गये  हैं  ‘are
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 (1)  लघु  बिक  स  एजेंसा
 भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  972-73  तथा

 1973-74  के  दौरान  क्रमश  3  लघु  किघात
 विकास  एजेंसी  परियाजनाञो  तथा  i3  eater
 किसान  और  कृषि  श्रमिक  परियोजनाप्रों  का

 मूल्याकन  किया  था।  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट
 प्रकाशित  कर  लो  है  तथा  ब्यौरे  उन  रिपोर्टों  से
 उपलब्ध  होंगे  ।

 योजना  श्रायोग  क  कार्येक्रम  मूल्याकन
 सगठत  को  भो  वर्ष  i973  में  लधु  किसान
 विकास  एजेसो  परियोजना  का  मूल्याकन
 अध्ययन  सौपे  गये  थे।  उनको  अ्रध्ययन  रिपोर्ट
 तंथार  है  लेकिन  योजना  आयोग  द्वारा  प्रभी
 तक  झौपचारिक  रूप  से  प्रकाशित  नहीं  को
 गई  है  श्र  प्रभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 वर्ष  977-78  के  दोरान  ग्राम  विकास
 विभाग  ने  राज्य  सरकारों  से  उन  लघ्‌  किसान
 विकास  एजेंसी  परियोजनाओं  जो  चौथी
 योजना  से  चल  रहो  था  प्रथवा  जिन्हें  उनक
 झाधिक  तथा  साख्यिकीय  ब्यूरी  भ्रथवा  इसी
 प्रकार  के  सगठना  +  माध्यम  से  पांचवी
 योजना  5  पहले  बे के  दौरान  शुरू  किया
 गया  था  के  मूल्याकत  शुरू  करने  के  लिए
 भनुराध  किया  था  1

 (2)  सूखाप्रस्त  क्षेत्र  कार्य क्रम

 सूखाभ्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन
 तथा  उससे  प्राप्त  लाभा  ह  मूल्याकन  के  लिए
 छ:  ग्रध्ययन  अलग-भ्रलग  सस्थाञां  को  भ्रावटित'
 किए  गए  है।  इसकी  साथ-साथ  इन  प्रध्यवरनों
 के  प्रन्तगंत  लघु  किसाना  सामान्त/  सानों  के
 विकास  सेसबधित  योजनाए  श्रातो  है।  कुछ
 रिपार्ट  पूरी  ही  गई  है  तथा  उनकी  ग्राम
 विकास  विभाग  में  जाच  की  जा  रही  है।

 (3)  झाविवासो  क्षेत्र  थिकास  कार्यक्रम

 झाठ  आदिवासी  क्षेत्र  विकास  परि-
 योजनाधो  में  से  छ  के  मूल्याकन  प्रध्ययन
 वाल्ट्रेयर,  जवाहरलाल  नेहरू  कृषि  ह.
 विज्ञालयय,  जबलपुर  शौर  विश्व  भारती
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 शान्ति  निकेतन  स्थित  क्ृषि-स्‍ारथिक  प्रनुसंघान
 केन्द्रों  को  सौंपे  गये  थे  ।  इन  में  से  सभी  के
 बारे  में  मूल्यांकन  रिपोर्ट  पहले  ही  प्र.प्स  हो
 चुकी  है।  इन  रिपोर्टो  की  जांच  की  गई  है
 तथा  झावश्यक  कार्यवाही  हेतु  इन्हें  सभी
 सम्बन्ध्रितों  मे परिचालित  कर  दिया  गया  है।
 हाल  ही  मे  भ्रादिवासी  विकास  एजेंसी,  क्योंझ्र
 के  बारे  में  एक  मूल्यांकन  झध्ययन  करने  का
 कार्य  राष्ट्रीय  भ्राम  विकास  सस्थान,  हैदराबाद
 को  सौंपा  गया  है  -  इस  विषय  पर  रिपोर्ट
 के  प्रप्रेल  1979  के  झ््त्त  तक  प्राप्त  होने  की
 झ्ाशा  है  |

 (4)  पहाड़ों  क्षेत्र  विक:स  कयंक्रम

 पाचवी  योजना  ग्रवधि  के  दौरान  यह
 कार्यक्रम  उत्तर  प्रदेश  के  पौढ़ी  गढ़वाल  और
 ढीहरी  गढ़वाल  तथा  मणिपुर  के  पश्चिमी  जिले
 की  तीन  प्रायोगिक  परियोजनाझों  &  चलाया
 जाता  रहा  है  1  पांढ़ी  गढ़वाल  भौर  मणिपुर
 पश्चिम  जिले  की  पहाड़ी  क्षेत्र  बिकास  परियोज-
 ताझों  का  मूल्याकत  क्रमश.  दिल्‍ली  तथा
 जोरहाट  (भ्रसम)  के  कृषि-झाथिक  प्रनुसधान
 केन्द्रों  दारा  किया  गया  है।  जबकि  पोड़ी  गढ़वाल
 परियोजना  की  मूल्याक  न  रिपोर्ट  उपलब्ध  ही
 चुको  है,  कृषि-प्राथिक  भ्रनुसधान  पद,  जोरहाट
 से  इसका  प्रतक्षा  की  जा  रही  है  |  पौढी
 गढ़वाल  परियोजना  की  मूल्याकन  रिपोर्ट
 की  जाच  की  जा  चुकी  है,  तथा  प्रावश्यक
 कार्यवाहो  हेतु  इसे  सभी  सम्बन्धितों  मे  परि-
 चालित  कर  दिया  गया  है  ।

 लए  समन्वित  प्राम  विकास  झौर  विशेष

 पशु-धन  उत्पादन  कार्यक्रमों  हेतु  कोई  भी

 निर्धारण।मूल्याकन  अध्ययन  प्रभी  तक  प्रारभ
 नहीं  किए  गए  है,  क्योंकि  ये  योजनाएं  केवल
 जभी  हाल ही  में  शुरू  की  गई  हैं।  कमाण्ड  क्षेत्र
 ब्रिकास  कार्यक्रम  के  मुल्याफत  का  प्रश्न
 विभाराधीन  है  ।
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 कृषि  विस्तार  के  लिये  झम् रॉट्रैच a  दिकास
 संगठन  से  ऋण

 700i.  श्री  युवरालण  :  कया  कृषि  झौर
 सिचाई  मती  यह  बलाने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  ब्या  देश  भे  कृषि-सवर्द्धन  के  लिए
 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  विश्व  बैक  से  सम्बद्ध

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सगठम  से  कोई  ऋण
 प्राप्त  हुमा  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  कुल  कितसी  राशि
 का  ऋण  प्राप्त  हुआ  भर  उससे  किन-किन
 राज्यों  को  लाभ  पहुंचेगा  ?

 कृषि  शोर  रिचाई  मंत्री  श्री  सुरजीत
 सिहु  बरनाला)  :  (क)  जी  हा  ।

 (@)  नीचे  की  सारणी  में  पश्रावश्यक

 सूचना  दी  गई  है.

 भन्तर्राए  ्  q
 विकास  ऋण

 (लाख  भ्रमरीकी

 डालर)

 परियोजना  राज्य

 L.  राजस्थान  कृषि  विस्तार
 तथा  अनुसधान  परियोजना  =—3.  0

 2.  बिहार  कृषि  विस्तार  भौर

 अनुसधान  परियोजना  8.0

 3.  सहत  कृषि  विस्तार  परियोजना

 (क)  कर्नाटक  .

 (@)  गुजरात  7.0

 (ग)  हरियाणा  6.2

 कुल  24.3  24.3
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 Amistance  40  Farmers  of  Punjab  and
 Haryana

 7002.  CHOWDHRY  BALBIR

 SHRI  GYANESHWAR  PRA-
 SAD  YADAV:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  farmers  in  Punjab  and
 Haryana  have  suffered  great  loss  as  a
 result  of  heavy  hailstorm  and  snow-
 fall  in  these  States  in  March,  1979;

 (b)  if  so,  whether  Government  will
 give  some  assistance  for  making  good
 this  heavy  loss;  and

 {e)  if  so,  the  details  of  the  scheme
 formulated  for  providing  assistance?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI  SUR-
 JIT  SINGH  BARNALA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  The  Government  of
 Haryana  are  providing  gratuitous  re-
 lief  to  the  land-owners/tenants  for  the
 loss  of  the  standing  crops  on  a  scale
 varying  from  Rs.  00  per  acre  to
 Rs.  300  per  acre.  They  have  deferred
 collection  of  land  revenue  and  recovery
 of  the  Taccavi  and  co-operative  loans.
 They  are  also  supplying  fodder  to  the
 victims  of  the  natural  calamity.  Pay-
 ment  of  electricity  chargeg  on  tube-
 wells  in  the  affected  areas  has  been
 deferred,  The  State  Government  has
 Sanctioned  Taccavi  loans  at  a  conces-
 Sicnal  rate  of  interest  of  3  per  cent.
 Supply  of  seeds.is  also  being  arranged
 On  a  subsidised  basis.

 The  Government  of  Punjab  have
 Placed  a  sum  of  Rs.  i.70  crores  at  the
 disposal  of  the  concerned  Deputy  Com-
 missioners  |  for  disbursement  as  hail-
 Storm  relief  on  an  ad-hoc  basis  pend-
 ing  detailed  reports  as  a  result  of  fins-
 lisation  of  special  girdawaries,  The
 Government  of  India  have  sanctioned
 advanced  Plan  assistance  of  Ra.  2
 Crores  to  the  Governmient  of  Haryana.
 =  addition,  600.  MT  of  wheat  for  dis-

 bution  as  gratuitous  relief  in  the

 areas  affected  by  hailstorm  in  Haryana
 have  also  been  released.  No  request
 for  Central  assistance  has  so  far  been
 received  from.  the  Government  of
 Punjab.

 Deaths  due  to  Cold  Wave
 7003.  SHRI  PABITRA  MOHAN

 PRADHAN:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION’
 be  pleased  to  state  the  number  of
 deaths  in  the  country  due  to  cold  wave
 this  year?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  The  information.
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha  on  receipt.

 पोरबन्दर,  गजरात  में  भत्स्य  बन्दरगाहु

 7004.  शमी  धर्मसिह  भाई  पटेल:  क्‍या
 कृषि  धौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  गुजरात  के  सौराष्ट्र
 प्रदेश  में  पोरबन्दर  बन्दरगाह  का  मत्स्य
 बन्दरगाह  के  रूप  में  विकास  करने  का  निर्णय
 किया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा-
 क्‍या  है  ;

 (ग)  कितने  मछुभ्ारों  तथा  मजदूरों
 को  रोजगार  मिलेगा  ;  और

 (घ)  उस  पर  कितना  व्यय  किया
 जाएगा  झौर  यह  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  भौर
 पूरा  किया  जाएगा  ?

 कृषि  झौर  सिच्ाई  मंत्री  (भी  शुरक्षीत
 सिह  बश्नाला)  :(क)  जी  हां  t  पोरबन्दर
 मत्स्यन  बन्दरगाह  की  स्वीकृति  भ्रवतूबर,
 Yo7e  में  दी  गपी  थी  |

 (ब)  परियोजना  के  मुझये  झवयव  ये
 हैं  —

 -  1.  तलकर्षण  एवं  उत्खनन
 2.  घाद  एवं  लेंडी
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 ८  स्लिपवे

 4  निलामी  कक्ष

 5  तटीय  सुबिधाए
 6  राज्य  सरकार  ने  i8,000  मीटरी

 टन  वाषिफ  मत्स्यन  की

 मौजूदा  क्षमता  की  तुलना  मे
 लगभंग  (27,280  मीटरी
 टन  मछली  पकड़ने  के  लिए
 विद्यमान  60  मत्स्यन  जल-
 याना  के  भ्रतिरिक्त  240
 अतिरिकत  मत्स्यन  जलयानो
 का  काम  मम  लाना  प्रारम्भ

 किया  है  L

 (ग)  निर्माण  अवधि  के  दौरान  इस
 'परियाजता  के  ब्ल्तगंत  समुद्र  में  कार्य  करते
 याग्य  लगभग  1,680  मछुझा,  लगभग  56)

 कुशल  व्यक्तिया  तथा  वाफी  अ्रधिक  प्रकुशल
 व्यक्तिया  का  रोजगार  फा  अवसर  उपलब्ध  ह  गे  a

 (घ)  मत्स्यन  बन्दरगाह  पर  50  लाख
 रुपये  ब्यय  हाने  का  भ्रनुमान  है  जिसमे  से
 भारत  सरफार  का  29  14  लाख  6  तथा
 राज्य  सरकार  का  20  86  लाख  रुपय  का
 योगदान  होगा  |  कार्य  झ्रारम्भ  करने  &  लिए
 1978-79  के  दौरान  राज्य  सरकार  को
 8  00  लाख  रुपये  की  राशि  निर्मक्त  को  मई

 थो।  श्रक्तूबर,  98  तक  इस  बन्दरगाहु  दल

 पूर्ण  हो  जाने  की  सभावना  है  ।

 दक्षिण  दिललो  में  पोने  के  पानी  की  सप्लाई

 7005.  श्री  टी०  एस०  नेगी:  क्‍या
 निर्माण  और  झावास  तथा  है।. ह  शौर  पुनर्वास
 मती  यह  बताने  की  कपा  करेगे  11

 (क)  क्या  दक्षिण  दिल्ली  मे,  विशेषकर
 रामकृष्णपुरम  में  पीने  के  पाती  की  सप्लाई
 सन्तोषप्रद  नही  है  ,

 (@)  क्‍या  यह  तथ्य  कि  पानी  उचित
 मात्रा  में  सप्लाई  नही  होता  है,  कुछ  समाचा र-
 पत्नो  में  भी  प्रकाशित  हुआ  है  ;  और
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 (ग)  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये
 सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 निर्माण  और  झावास  तथा  है  झौर

 पुनर्वास  मंत्री  ध्यी  सिकम्दर  बरत) :  (क)
 से  (ग)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Community  Forests  and  Plantations
 and  Expenditure  thereof

 7006  SHRI  CHATURBHUJ  Will  the
 Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  social  forestry  plan
 was  introduced  three  years  back  for
 creating  community  forests  and  plan-
 tations  along  railway  line  embank-
 ments,  canals  and  highways,

 (b)  the  amount  spent  on  this  pro-
 gramme  during  these  three  years,  and

 (c)  the  evaluation  made  about  the
 results  so  far?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SIiRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA)  (a)  Yes  Sur
 Socal  forestry  programme  consisting
 of  two  Centrally  sponsored  schemes,
 viz  (9)  Mixed  Plantations  on  waste
 lands  and  panchayat  lands,  ete,  and
 (u)  Reforestat  on  of  degraded  forests
 and  raising  of  shelter  belts  were  in-
 cluded  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  on
 the  recommendation  of  the  National
 Commission  on  Agriculture  These
 schemes  aré  under  implementation
 sifce  ‘197-77  Under  these  schemes,  it
 is  amed  at  raising  fuel  and  fodder
 Plantations  over  community  waste
 Jands  and  degraded  forest  areas,  to
 meet  the  fuelwood  requirements  and
 other  social  needs  of  wood  of  the  peo-
 ple  Under  the  scheme  of  Reforesta-
 tion  of  degraded  forests,  plantation  are
 also  being  raised  along  canal  sides  and
 roads  with  similar  objective

 (b)  The  following  amounts  have
 been  released  as  central  grant  during
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 ‘1976-77  to  ‘1978-79  under  these  sche.
 mes;

 (Rs.  in  lakhs)

 Year  Grant
 released

 1976-77 +  मु  *  163°  ४8

 3977-70  737°  59

 1978-79.  ga0'  gt

 In  addition  to  the  above  amounts,  the
 State  Governments  have  also  contri-
 buted  their  share  towards  implementa-
 tion  of  thest  schemes,

 (ce)  As  a  result  of  implementation
 of  these  schemes,  plantations  over  765
 ha.  and  05  RKMs.  were  raised  under
 the  scheme  of  Mixed  Piantations  on
 waste  lands,  and  over  3i00  ha.  and
 250  RKMs  under  the  scheme  of  Re-
 forestation  of  degraded  forests  during
 L976-77.

 During  1977-78,  plantations  were
 proposed  to  be  raised  over  17,600  ha.
 under  the  scheme  of  Mixed  Plantations
 on  waste  lands  and  43,600  ha.  and  5400
 RKMs  under  the  scheme  of  Reforesta-
 tion  of  degraded  forests.

 During  ‘1978-79,  the  plantations  were
 Proposed  to  be  raised  over  36,630  ha.
 and  300  RKMs  under  the  scheme  of
 Mixed  Plantations  and  84,000  ha.  and
 37,000  RKMs  under  the  scheme  of  Re-
 forestation  of  degraded  forests.

 Suggestiong  about  Postal  Activities

 7007.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  COMMUNICATIONS  be

 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 Teceived  any  letter  from  Dr.  द  Ss.  Kel.
 a

 of  Sangola  (Maharashtra)  in  the
 rst  fortnight  of  February  979  making

 tee  suggestions  about  postal  activi-

 ang?
 it  80,  what  are  his  suggestions
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 (c)  what  uction  has  been  taken  by
 the  Government  so  far  or  proposed  to
 be  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS.
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKH.

 DEV  SAI):  (a)  No  such  letter  appears
 to  have  been  received.

 (b)  and  (c)  Does  not  arise.

 दिल्‍ली  में  “कीट  नाइक  और  प्रामोण  समृद्धि
 के  लिये”  पर  हुई  गोष्ठ

 7008.  श्री  ब्या  रास  शाक्य  :
 श्री  हुकम  ग्ल्म्द  कछुबाय  :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  i2  फरवरी,  979  को
 राजधानी  में  “कीट  नाशक  और  ग्रामीण

 समुद्धि  के  लिये”  गोष्ठी  हुई  थी  ;  बौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसमें  किन
 विषयों  पर  विचार  हुआ  तथा  निष्कर्षों  को
 कार्यरूप  देने  के  लिये  क्या  एदम  उठाये  गये

 हैं!

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  (श्री  सुरणीत
 सिह  बरताला):  (क)  शौर  (ख)  भारतीय
 कृमिनाशी  औषधि  संघ  ने  “ग्रामीण  समृद्धि
 के  लिये  कुमिनाशी  ग्रौषधियां  विषय  पर
 2  शौर  13  फरवरी,  979  को  एक

 सेमिनार  प्रायोजित  किया  था  1  उसमें  निम्ना-
 कित  विषयों  पर  विार-विमशे  किया  यथा

 (1)  झृमिनाशी  भोषधियों  के  भ्धिक
 उपयोग  द्वारा  कृषि  उत्पादन  ।

 (2)  वनस्पति  रक्षण  में  वित्तीय  एवं
 सहकारी  एजेंसियों  का  योगवाम  ।

 (3)  कृमिनाशी  भौषधियों  के  उपयोग
 में  शिक्षा  एवं  विस्तार  कार्यों  का

 योगदान  !
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 (4)  ग्रामीण  स्वास्थ्य  एवं  समृद्धि  के
 लिए  कृमिताशी  भौषधियां  |

 (5)  कृमिताशी  भौष  धपों  की  उपलब्धि
 के  लिए  प्रक्रिया  को  सुप्रवाही  बनाना  1
 तथापि,  सेमिनार  के  निर्णय  और
 अभी  संध  से  प्राप्त  होनी  हैं  q

 Food  for  Work  Programme  in  Ahda-
 man  and  ‘Nicobar  Islands

 7009.  SHRI  MANORANJAN  BHA-
 KTA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 te  state:

 (a)  whether  a  continuous  demand
 has  been  received  by  the  Government
 for  implementing  “food  for  work”
 scheme  in  the  Union  Territory  of  Anda-
 man  and  Nicobar  Islands  and  if  so,
 what  action  Government  contemplated
 to  take;

 (b>  whether  Government  had  re-
 ceived  any  proposal  from  the  Admunis-
 tration  of  Union  Territory  of  Andaman
 and  Nicobar  Islands;  and

 (c)  if  go,  action  taken  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  No  demand  has  so  far
 been  received  for  implementation  of
 Food  for  Work  Programme  in  Union
 Territory  of  Andaman  and  Nicobar  Is-
 Jand  in  fact,  the  Andaman  and  Nico-
 bar  Administration  have  regretted
 their  inability  to  implement  the  scheme
 when  the  matter  was  taken  up  with
 them  in  October,  ‘1978,

 (b)  Not  yet.

 (९)  Question  does  not  arise.

 Delay  in  Allotment  of  Land  to
 Registered  Societies

 70i0.  SHRI  s  8.  LAL:  Will  the  Mi-
 nister  of  WORKS  AND  HOUSING  AND
 SUPPLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  fs  the  number  of  housing
 societies  ‘which  have  not  been  able  to
 get  land  allotted  to  them  for  the  last
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 five  years  or  more  in  the  Capital  even
 though  those  are  registered  societies;

 (b)  the  reasons  for  not  giving  them
 any  suitable  land  so  far;  and

 (c)  when  it  is  likely  to  be  done?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (ce)  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha.

 Expenditure  on  Adult  Education  in
 States

 70ll.  SHRI  M.  RAM  GOPAL  RED-
 DY:  Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  expenditure  incurred
 so  far  on  the  implementation  of  the
 adult  education  scheme  in  the  country,
 State-wise;  and

 (b)  what  are  the  achievements  in
 each  State  as  on  3lst  March,  19797

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b)  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House,

 Sale  of  Potato  and  Sugarcane  at  Low
 Price  in  U.P,

 ‘7012.  SHRIMATI  MOHSINA  KID-
 WAI:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  due  to
 the  failure  of  the  Government  to  lift
 potato  and  sugarcane  surplus  in  U.P,
 the  commodities  are  selling  at  the
 lowest  or  are  just  being  wasted  for
 want  of  proper  market;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  this  negli-
 gence  on  the  part  of  the  concerned
 authorities  and  Government  agencies

 to  come  to  the  rescue  of  the  farmers;
 and
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 {c)  what  steps  are  being  taken  as
 measures  for  improvement?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b)
 Potato,  The  marketing  of  potatoes  in
 the  country  is  done  through  the  normal
 channels  of  trade.  The  estimates  re-
 garding  the  production  of  potato  in  this
 year  in  the  State  is  due  to  become
 available  sometimes  after  the  middle
 of  June,  3979  However,  the  indica-
 tions  were  received  of  the  producticn
 of  large  crop  of  potato  in  UP.  State
 during  the  current  year.  Due  to  the
 increased  production  of  potatoes,  the
 rates  are  lower  in  comparison  to  last
 year.  The  weather  remained  unfav-
 ourable  at  the  time  cf  digging  of  potato
 but  no  information  regarding  wasting
 has  been  received  so  far.

 (c)  The  Central  and  State  Govern-
 ments  have  been  anxious  to  arrest  the
 tall  in  the  price  of  potatoes.  Some  of
 the  measures  that  have  been  taken  are
 indicated  as  under:—

 QQ)  Exports  of  potatoes  from  India
 were  permitted  by  Govern-
 ment  by  various  coopera-
 tives  and  other  agencies  on
 the  basis  of  canalisation
 through  NAFED,

 (ai)  For  encouraging  exports  still
 further  potatoes  exports  under
 OGL  basis  were  allowed  by
 Government  w.e.f.  38rd  Febru-
 ary,  1979.

 «ili)  In  the  State  of  U.P.  a  joint
 venture  has  also  been  agreed
 to  between  NAFED  and  Apex
 Cooperative  Marketing  Fede-
 ration  for  making  commercial
 purchase  of  potatoes.  They
 have  also  increased  the  num-
 ber  of  purchase  centres  for
 purchasing  potatoes,

 <iv)  The  Ministry  of  Railways  bave
 been  approached  from  time  to
 time  to  Incrense  the  supply  of
 railway  wagons  to  transport
 potatoes  from  the  centres  of

 production  to  consuming  cen-
 tres,

 (ए)  In  the  State  of  U.P.  there  are
 482  cold  stores  and  their  stor-
 age  capacity  is  about  2.50
 lakh  MT,  In  order  to  increase
 the  storage  capacity  in  the
 State  permission  for  the  cons-
 truction/extension  of  sterage
 capacity  of  cold  stores  is  libe-
 rally  accorded.  This  year
 permission  for  the  construc-
 tion  of  l0i  new  cold  stores
 and  for  permission  for  the
 extension  of  the  cold  storage
 capacity  to  36  cold  storages
 have  been  accorded,

 Sugarcane

 (a)  to  (c)  The  statutory  minimum
 prices  fixed  for  sugar  factories  in  U.P.
 ranges  between  Rs.  0.0  and  Rs.  2.72
 per  quintal  As  regards  Khandsari
 Units,  the  State  Government  has  fixed
 minimum  pnmce  of  sugarcane  payable
 by  Khandsari  Units  in  the  State  at
 Rs,  8  per  quintal.

 The  sugar  factones  in  Uttar  Pradesh
 are  reported  to  be  crushing  the  bonded
 cane  and  are  paying  statutory  muni-
 mum  cane  prices.  The  power  cru-
 shers/Khandsari  units  are  also  report-
 ed  to  be  paying  better  price  than  last
 year  for  cane.  As  a  result  there  is  said
 to  be  cane  diversion  at  the  out  centres
 of  sugar  factomes  to  khandsari  units
 in  some  cases  in  western  Uttar  Pra-
 desh.  The  question  of  cane  wastages
 does  not  arise.

 Campensation  for  taking  over  Land  by
 DDA

 70i3.  SHRI  BALAK  RAM:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  9.83
 acres  of  land  of  village  Nangal  Raya.
 New  Delhi  was  de-requisitioned  by  the
 Collector  of  Delhi  in  persuance  of
 orders  of  the  President  of  India  in
 January,  ‘1975;

 (b)  whether  it  ig  a  fact  that  8  part
 of  the  said  land  measuring  है  bighas  2
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 biswag  wag  sold  by  the  Delhi  Develop.
 ment  Authority  during  Emergency  to
 the  Motia  Khan  Iron  Merchants  with-
 out  adopting  the  process  of  any  laws;

 (c)  whether  nothing  in  cash  or  kind
 bas  80  far  been  paid  to  the  poor  land-
 owners  in  spite  of  their  repeated  hum-
 ble  requests;  and

 (d)  the  steps  proposed  to  be  taken
 by  the  Government  so  that  the  pay-
 ment  of  compensation  of  their  land
 may  be  made  to  them  without  further
 delay?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (d).  The  requisite
 information  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 जिदवविवृयालयों  में  सिक्किम  के  छात्रों  के लिए
 स्थानों  का  प्रारक्षण

 70i4,  श्री  हुकम  ष्यन्द  कछवाय  :
 शी  दया  राम  हाक्य  :

 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  इस  बात  को  ध्यान  मे  रखते

 हुए  कि  सिक्किम  एक  पिछड़ा  राज्य  है,  देश  के
 विभिन्न  राज्य।  के  विश्वविधालयो  मे  सिक्किम
 के  छात्रा  क ेलिए  स्थान  आरक्षित  किए  जाते  हैं;

 (ख)  शद  हा,  तो  कितने  शरीर  किन-
 कित  राज्यों  मे  सिक्किम  के  छात्रों  को  प्रवेश
 दिया  जाता  है  तथा  छात्रों  की  संख्या  कितनी
 है;

 (ग)  क्या  राज्य  के  पिछड़ेपन  को
 देखते  हुए  विश्वविधालयों  मे  शिक्षा  प्राप्त
 करने  के  इच्छुक  सिक्किम  के  छात्रो  को  कोई
 विशेष  रिपायते  दो  जाती  है,  यदि  हा,  तो
 तल्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भौर

 (भ)  क्या  सरकार  का  विचार  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  श्न्तमंत  सिक्किम  में
 विश्वविद्यालय  खोलने  का  है  ौर  यदि  हां,
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 तो  कब  तक  तथा  यदि  नही,  तो  इसके  क्‍या
 कारण  है  ?

 विक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री

 (wto  प्रताप  द... ल  चखा)  :  (क)  से  (ग)
 सरकार  द्वारा  दिए  गए  एक  सुझाव  पर  केन्द्रीय
 विश्वविधालयो  के  फ़ुलपतियों  की  समिति,
 सिक्किम,  मणिपुर,  मेघालय,  नागालैंड  गधा

 जम्मू  व  कश्मीर  से  संबंधित  छात्रों  के  लिए
 एक  विशेष  रियायत  के  रूप  मे  बनारस  हिन्दू
 विश्वविद्यालय,  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  तथा
 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  कुछ
 स्थान  पभ्रारक्षेत  करने  के  लिए  भी  ने  सहमत
 बाग्ये  हैं।  फेम  फत्नों  के तिए  छाव  गस
 प्रारक्षित  करने  के  लिए  भी  वें  सहमत
 हो  गये  हैं।  इस  प्रयोजन  के  लिये  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारों  से  ग्नुरोध  किया  गया  है  कि
 वे  प्रत्येक  शेक्षिक  सब्र  के  प्रारम्भ  होने  से
 काफी  समय  पहले  सीटो  से  सम्बन्धित  श्रपनी
 ग्रावश्यकताये  बता  दे  ।  इसके  भ्रतिरिक्त,
 इन  राज्यो  के  छात्रों  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  के  विशिष्ट  अनुरोध  पर  इंजीनियरी
 कालेजो,  मेडिकल  कालेजो  तथा  कृषि  विश्व-
 विद्यालय  में  भी  प्रति  वर्ष  सीटे  झारक्षित

 दी  जाती  है  1

 बतारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  सिक्किम
 के  छात्रों  क ेलिए  बीत  एस०  सी०  पाठ्यक्रम
 में  १  स्थान  आरक्षित  करता  रहा  है  वर्ष
 1979-80  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  दिल्‍ली

 (िएवविद्यालय  मे  बी०  ए०/बी०  काम

 पाद्यक्रमों  में  ro  श्रतिरिक्त  सीटे  भागी  है।
 जहा  तक  इंजीनियरी  पाठ्यक्रमों  का  सम्बन्ध  है,
 i5  राज्यों  में  स्थापित  सभी  i5  weiter

 इंजीसियरिंग  कालेजो  में  सिक्किम  के  छात्रों
 के  लिए  एक-एक  सीट  भ्रारक्षित  की  जाती  है  t
 इसके  झलावा,  978-79  के  दोरान  असम,
 त्रिपुरा,  मध्य  प्रदेश,  झाग  प्रदेश  तथा

 तमिलनाडु  राज्यों  में  स्थित  हंजीनियरी
 कालेजों  भे  सिक्किम  के  छात्रों  के  लिए  i6
 सीटें  तथा  झसभ,  विहार,  ौर  उत्तर
 प्रदेश  स्थित  पालिटेक्रिकों  भे  डिप्लोसा-
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 पाद््यक्रमों  में  35  सीटें  भारक्षित  की  गई  थी  t
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मतालय  द्वारा
 देश  के  मेडिकल  काशेजों  में  सिक्किम  के
 छात्रों  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  9  तक  सीटे
 झ्ारक्षित  होती  हैं  7  इसी  प्रकार  से  सिग्किम

 सहित  ऐसे  राज्या  के  छात्रा  के  लिए,
 जहां  कृषि  विश्वविद्यालय  नहीं  हैं,  कृषि
 विश्वविद्यालयों  द्वारा  सचालित  विभिन्न

 वाद्यक्रमो  में  i0  प्रतिशत  सीटे  भ्रारक्षित

 होती  हैं  ।

 (घ)  सिक्किम  मे,  छठी  योजना  के
 दौरान  कोई  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  नही  है  ।

 Telephone  given  on  Priority  Basis  in
 Karnataka  during  978

 ‘7015  SHRI  JANARDHANA  POO-
 JARY  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state

 (8)  the  number  of  telephone  connec
 tions  given  on  priority  basis  in  Kar-
 nataka  State  during  ‘1978,  and

 (b)  the  reason,  for  granting  senio-
 rity?

 THE  MINISTER  OP  STATF  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKH-
 DEV  SAI)  (a)  It  1s  difficult  to  give
 Precise  number  of  telephones  sanction-
 ed  on  priority  88  the  records  are  not
 normally  maintained  on  this  crite-
 non

 (b)  The  grant  of  priority  is  done  as
 per  rules  on  the  above  subject  “ajo-
 rity  of  such  telephones  are  given  to
 Members  of  Parliament,  Ex-M.  Ps
 Foreign  Wussions  Embassies  War-
 widows  Fereign  Exchange  Larners,
 MLAs  and  Government  connections

 Proposal  for  International  Ramayana
 Mela

 70i6  BHRI  NATHU  SINGH.  Will
 the  Mimster  of  EDUCATION  SOCIAL

 WELFARE
 AND  CULTURE  be  pleased 0  state.

 (a)  whethey  it  79  proposed  to  orga-
 Rise  internationa;  Ramayana  Mela
 next  year  on  a  grand  scale;  and

 (9)  if  so,  the  financial  assistance  and
 other  aid  to  be  provided  by  the  Cen-
 tral  Government  for  this  purpose?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER)  (a)  It  is  proposed  to  organise
 an  international  semmar  on  Ramayana
 in  New  Delhi  during  i979

 (b)  An  amount  of  Rs  400  lakhs
 has  been  earmarked  for  the  purpose

 Allocation  for  Afforestation

 70I7  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  allocation  provided  by  the  Centre
 and  States  for  afforestation  program-
 mes  in  the  year  ‘1978-79,  and

 (b)  funds  earmarked  by  the  Mims-
 try  for  the  forest  and  tribal  areas  of
 the  country  so  far  since  the  formation
 of  sub-plan  for  tribal  areas?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULIURE
 AND  IRRIGATION  (SIRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA)  (a)  and  (b)
 The  intermation  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha

 Funds  for  desert  development  scheme
 in  Gujarat

 70i8  SHRI  MOTIBHAI  R  CHAU-
 DHARY  Will  the  Munster  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state

 (a)  the  provision  made  under  the
 desert  development  scheme  for  Banas-
 kantha  and  Mehsana  districts  of
 Gujarat  and  the  item-wise  break-up
 thereof,

 (9)  the  funds  already  spent,  wark-
 wise,  out  of  them  and  the  funds  to  be
 spent,

 (c)  the  provision  imcluded  there-
 under  for  construction  of  road  for
 purposes  of  dairy  development,  the
 funds  utilised  and  of  they  have  not
 been  utilised  the  reasons  therefor;  and
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 (d)  whether  arrangements  will  be
 made  soon  for  building  roads  in  view
 of  the  fact  that  cooperative  milk
 societies  of  these  two  districts  which
 -are  doing  good  work  are  incurring
 -considerable  loss  in  the  absence  of
 means  of  road  communications?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  and  (b).  During  ‘1977-78
 an  outlay  of  Rs.  45  lakhs  for  afforesta-
 tion  was  approved  against  which  an
 expenditure  of  Rs.  6.7l  lakhs  has  been
 reported.  Sector-wise  outlay  approv-
 ed  and  expenditure  reported  in  1978-79
 upto  20th  March,  979  is  as  follews:—

 (Rs.  in  lakhs)

 Approved  Expendi-
 outlay  ture

 reported

 Afforestation  50"  8  50°38
 Rural  electrification,  42°86  42°86
 Tube-wells  Tar  *  85  20°00
 Soilsurvey  B00  Nil

 Total  .  222°  59  TI9°  0g

 LA.S,  Officers  In  D.G.S.&D.

 ‘7019.  SHRI  PIUS  TIRKEY:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an
 LAS,  Officer  is  being  posted  ag  Direc-
 dor  General  of  Supply  and  Disposal;
 and  this  post  was  hitherto  held  by  au
 officer  of  Indian  Supply  Services  of
 D.G.S.&D.;

 {by  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 officers  of  DGS&D  mainly  belong  to
 Indian  Supply  Service  and  Indian  Ins-

 -pection  gervice  and  both  these  services
 are  techniral  services;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  3
 officers  of  Indian  Supply  Service  of
 DGS&D  ate  working  as  Joint  Secreta-
 ries  and  post  of  Director  General  of
 DGS&D  is  equivalent  to  the  post  af
 Joint  Secretary;  and

 (9)  if  so,  the  reasons  for  not  appoint.
 ing  an  officer  of  Indian  Supply  Services
 as  Director  General?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI
 BAKHT):  (a)  ‘Yes,  Sir.  The  post  is
 currently  held  by  an  officer  of  the
 Indian  Supply  Service,  but  the  post
 can  be  and  has  been  held  previously
 by  officers  of  other  services  hke  LAS.,
 Central  Class  I  Services.

 (b)  The  officers  belong  to  the  Indian
 Supply  Service  and  Indian  Inspection
 Service  which  are  organised  services.

 (०)  Yes,  Sir.

 (da)  All  the  3  available  empanelled
 officers  Of  the  Indian  Supply  Service
 are  already  working  as  Joint  Secreta-
 ries  in  other  Ministries  on  tenure  basis.
 No  officer  working  ona  tenure  post
 is  normally  disturbed  during  his
 tenure.  Besides,  the  recruitment  rules
 for  the  post  which  is  a  super-time  scale
 post  carrying  the  pay  scale  of  Joint
 Secretary  to  the  Government  of  India
 provide  for  the  filling  up  of  the  post
 inter  alia  from  among  the  members  of
 the  All  India  Services,  Central  Class  I
 Services,  Central  Secretariat  Service,
 Indian  Supply  Service,  etc.  and  the  post
 ig  not  exclusively  reserved  for  Indian
 Supply  Service  Officers.

 Purchase  Officers  in  D.G.8.£D.

 7020.  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  posts
 of  Purchase  Officers  in  DGS&D,  the
 Central  purchase  organisation  has  beef
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 recpgnised  by  Government  as  a  special.
 ised  strvice  and  Engineering  Graduates
 are  being  recruited  for  the  post
 through  combined  engineering  servic-
 es  examination  af  U.P.S.C.;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 some  non  technical  persons  of  Centra)
 Secretariat  Service  are  working  on
 these  posts  and  some  of  them  posted
 in  DGS&D  are  dealing  in  purchase  of
 highly  technical  stores;  and

 (९)  if  so,  why  and  whether  this  is
 not  affecting  the  efficiency  of  DGS&D?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Purchase  Officers  in  the
 post  of  Assistant  Directors  in  DGS&D
 have  not  been  declared  as  a  separate
 epecialised  service.  The  posts  are
 filled  both  by  direct  recruitment
 through  combined  engineering  servic-
 es  examination  of  U-.P.S.C.  and  by
 promotion  from  eligible  feeder  cate-
 gories,

 (b)  Officers  of  the  Central  Secretariat
 Service  working  as  Section  Officers  in
 the  DGS4&D  are  also  empowered  to
 exercise  purchase  powers  as  prescrib-
 ed.

 (c)  No,  Sir.  The  efficiency  of  the
 DGS%D  is  not  affected  by  the  arrange-
 ment,

 Prostitution

 7081,  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Wij]  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 fa)  vpasons  why  fhe  Government  are
 unable  to  take  steps  towards
 tion  of  prostitution  in  the  country

 ‘which  ६ उ  leading  to  serious  consequen-
 Ges;

 (b)  whether  Government  have  chalk.
 ed  aut  any  programme  or  plan  w  deal
 with  ;his  serious  threat  to  the  society
 responsible  for  many  illg  and  prob-
 lems;  and

 (eo)  if  so,  what  arrangements  will  be
 made  for  ladies  engaged  in  thig  un-
 social  and  dirty  profession  so,  that  they
 leave  this  work?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI]):  (a)  In  pursuance  of  the  In-
 ternational  Convention  signed  at  Nets
 York  on  9  May,  1950,  the  Governmeut
 of  India  enacted  the  Suppression  of  Im-
 moral  Traffic  in  Women  and  Girls  Act,
 1956,  which  has  been  in  force  all  over
 the  country  gince  1958,  except  Sikkim.
 The  Act  prohibits  prostitution  in  its
 commercialised  form.  In  consonance
 with  the  views  cf  the  Law  Commission,
 a  total  ban  an  prostitution  is  not  con-
 templated.

 (b)  The  enforcement  of  the  Suppres-
 sion  of  the  Immoral  Traffic  in  Women
 and  Girls  Act,  1956,  is  the  responsibi-
 lity  of  the  State  Governments  and
 Union  Territory  Administrations.  The
 Act  has  recently  been  amended  with  a
 view  to  removing  the  difficulties  and
 lacunae  experienced  by  the  implement-
 ing  agencies.  Besides  pursuing  with
 the  State  Gevernments  and  Union  Ter-
 nitory  Administrations  for  a  vigorous
 enforcement  of  the  Act,  Voluntary  or-
 ganisations  have  been  assisted  to  un-
 dertake  preventive  programmes,  in-
 cluding  setting  up  of  Short-Stay  Homes
 and  Family  Life  Institutes.

 (९)  The  Suppression  of  Immoral
 "Praffic  in  Women  and  Girls  Act,  1066,
 provides  for  the  setting  up  of  Protec-
 tive  Homes  and  Corrective  Institu-
 tions  for  the  care,  protection,  training
 and  rehabilitation  of  Women  and  Girls
 rescued  from  the  vice.  The  pro-
 grammes  in  this  respect  are  being  im-
 plemented  by  State  Governments.
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 Alletment  of  Hostel  Accommodation  on
 Compassionate  Grounds

 7022.  DR.  BIJOY  MONDAL:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  hostels  have  got
 vacant  suit  and  how  much  capacity

 ‘is  there  in  the  suits;

 (b)  why  the  vacant  sulis  are  not
 given  to  the  persons  on  grounds  of  ill-
 ness  ete.;

 (c)  is  it  true  that  in  New  Deihi  peo
 ple  are  facing  lot  of  difficulty  due  to
 housing  problems;

 (a)  whether  this  problem  will  he  re-
 moveg  at  least  for  those  persons  who
 are  working  in  shift  duties  and  oJ4
 hour  service  conditions  (such  ag  Door-
 darshan  Cameraman,  Recordist  film
 editors)  etc.;  and

 (e)  whether  Government  will  take
 an  action  on  this  point  and  allot  some
 temporary  accommodation,  if  not,  the
 reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  None,  in  the  general
 pool.

 (a)  Does  not  arise.

 (a)  Savings  Bank  accounts  in  Ratnagiri  Disrict:

 8

 (०)  ‘Yes,  Sir,  there  is  acute
 3

 portage

 ag

 of  accommodation  in  the  General  Pool
 in  Delhi.

 (a)  and  (e).  All  the  Central  Gov-
 ernment  employees  eligible  for  regular
 or  hostel  accommodation  in  the  Gene-
 ral  Pool  will  have  to  take  their  turn
 for  allotment  ef  accommodation.  No
 preference  is  given  to  persons  working
 in  shift  duty  etc.

 Accounts  in  Post  Offices  in  Ratnagiri
 District  in  Maharashtra

 7028.  SHRI  BAPUSAHEB  PARU-
 LEKAR:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  rural  and  urban
 Saving  Bank  accounts  of  last  three
 years  in  post  offices  in  Ratnagiri  dis-
 trict  in  Maharashtra;

 (b)  number  of  institutional  ac-
 counts,  deposits  and  withdrawals  in
 last  three  years  in  post  offices  in
 Ratnagiri  district  of  Maharashtra;  and

 (c)  whether  any  separate  provision
 is  made  for  keeping  the  accounts  of
 institutions  and  accounts  from  rural
 and  urb&n  areag  and  if  not,  the  rea-
 sons?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRA-
 SAD  SUKHDEV  SAI):

 Year  Rural  Urban

 1975-76  ’  +.  न  .  2,11,898°  ¥,47,848
 777  wks  _  57146  4,99,064
 wy  i  3  246,997  107,765,

 {by  Vo.  of  institutional  accounts,  deposits  and  withdrawals  in  Rate  agiri  District:
 Yer  No.  of  Deposits  §  Withcdewals

 accounts
 (Rs.)  (Rs.)

 1975-78  द  .  ‘1,024,  79,97,447°28  8,09,004"  55

 1976-77  ४  5४  #  #  3,039  19,58,904*  a7  759,555"  87

 sore  .  soa  ‘B,2gt  38,67,6g¢'03  6.9  7,247°65
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 (९)  In  the  Head  Post  ‘Offices,  after
 Sist  March,  institutional  accounts  are
 पुंडॉल्तें  separately  from  individual  ac-
 countg  showing  account  number  and
 closing  balance  including  annual  inte-
 rest,  However,  no  distinction  is  made
 as  between  rural  and  urban  accounts.
 The  reason  is  that  in  the  ruley  govern-
 ing  Small  Savings  Schemes,  distinc-
 tion  is  made  as  between  individual
 and  institutzonal  accounts  for  pur-
 poses  of  maximum  balance,  rate  of
 interest  etc,  but  not  between  urban
 and  rural  accounts.  However,  since
 post  offices  can  be  classified  as  urban
 and  rural,  when  necessary  savings
 figures  can  also  be  compiled  separate-
 ly  for  urban  and  rural  post  offices.

 Use  of  Loud  Speakers  by  Religious
 Institutions  i  nJanakpari,  New  Delhi

 7024  SHRI  MAHI  LAL:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state;

 (a)  whether  it  has  come  to  his  notice
 that  the  religious  institution  situated
 on  the  plots  allotted  to  them  by  70  D.A.
 in  Janakpuri,  New  Delhi,  use  loud:
 speakers  for  several  hours  davy:

 (by)  if  so,  whether  it  is  against  the
 condition’  of  lease  entered  ints  tet-
 ween  70  DA.  and  the  parties  concerned;
 and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b).  It  ig  a  fact  that
 retigioug  institutions  frequently  use

 in  Delhi.  The  lease
 deeds  entered  into  between  the
 D.D.A,  and  the  religious  institutions
 however  do  not  contain  any  condi-
 tion  preventing  the  use  of  joud-
 speakers  by  such  institutions,

 (c)  In  view  of  the  position  ex-
 Plained  above,  this  does  not  atise.

 Shrinkage  in  Sugarcane  Caltivation

 7025.  SHRIMATI  P,  CHAVAN:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 TRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Haryana  Agriculture
 University  has  conducted  a  study  en
 the  prices  of  sugarcane;

 (b)  whether  the  study  hag  shown
 thet  Sugarcane  cultivation  was  un-
 profitable  and  unremunerative  under
 the  present  circumstances;

 (c)  whether  the  farmers  has  been
 advised  to  stop  sugarcane  cultivation;
 and

 (dy  sf  so,  have  such  studies  bean
 undertaken  in  other  states  by  Central
 Government  and  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SIRI
 BHANU  PRATAP  SINGH):  (a)
 to  (d).  The  information  is  being  col-
 Jecteq  and  will  be  placed  on  the
 table  of  Lok  Sabha.

 World  Administrative  Radio
 Conference

 7026.  SHRI  M.  V.  CHANDRASHE-
 KHARA  MURTHY:

 SHRI  A.  R.  BADRI  NARA-
 YAN:

 SHRI  NIHAR  LASKAR:

 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  has  been  invited
 to  attend  the  Geneva  meeting  of  the
 World  Administrative  Radio  Confer-
 ance  to  be  held  in  this  year;

 (b)  if  so,  whether  India  has  accept-
 ed  the  invitation;

 (c)  whether  India  propose  to  seek
 long  wave  frequency  at  World  meet;
 and

 (a)  what  are  the  other  subjects  like-
 ly  to  be  discussed  there?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRA-

 =
 SUKHDEV  SAI):  (a)  Yes

 r.

 (9)  Yes  Sir.

 (c)  Government  have  not  yet  taken
 @  decision  in  the  matter.

 (a)  In  addition  to  Article  5  deal-
 ing  with  table  of  frequency  ailoca-
 tions,  the  Conference  will  review  the
 provisions  in  the  various  Articles  of
 the  Radio  Regulations,  which  are  not
 related  to  any  single  service,  and
 carry  out  revision,  wherever  consi-
 dered  necessary.

 Foreign  Lobby  in  LC.A.R.

 7027.SHRI  0.  छू.  CHANDRAP-
 PAN:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  at  the  recent  meeting
 of  general  body  of  the  ICAR  aglilega-
 tions  were  raised  that  the  foreign  inbby
 ig  very  active  in  ICAR  to  the  detri-
 mer.t  of  our  interest;

 (9)  if  so,  details  thereof  and  rcac-
 tlon  thereto;

 (e)  whether  a  probe  has  been  de-
 manded  by  some  in  that  meeting  into
 the  affairs  of  the  ICAR;  and

 (ay  if  so,  reaction  thereto  and  deci-
 sion  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SARI
 BHANU  PRATAP  SINGH):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  One  of  the  Members  observed
 that  the  cost  of  import  of  edible  oil
 for  one  year,  Le.  ‘1977-78,  came  to
 about  840  crores  of  rupees.  Poultry
 farming  is  becoming  increasingly
 difficult  because  of  very  high  cost  of
 poultry  feed  and  in  this  large  busi-

 72

 ness  houses  including  multinationals
 were  making  enormous  profits,  It
 was  stated  that  this  situation  in
 LC.A.R.  had  made  it  a  playground
 for  foreigners  who  are  anxious  to
 keep  our  country  perpetually
 backward  in  the  sphere  of  agricul-
 tural  production  thereby  making
 India  more  or  less  a  permanent  mar-
 ket  for  their  goods,

 The  relationship  of  the  LC.AR,
 with  foreign  countries  is  confined  to
 technical  co-operation  through  bila-
 teral,  Joint  Commissions  and  other
 protocol  agreement  executed  at  Go-
 vernment  level  by  the  Government
 of  India  with  its  foreign  counterparts,
 ICAR  is  primarily  concerned  with
 agricultural  research  and  education.
 There  is  no  such  thing  as  foreign
 lobby’  in  the  LC.A.R.

 (९)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Agriculture  in  Public  Sector  and  Area
 under  Farming

 7028.  SURI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  areas  of  land  under  farming  by
 the  Central  and  State  Government  in
 the  country  and  the  economics  of  that
 for  the  year  l977-78  facts  in  details
 with  State-wise  break  up;  and

 (b)  whether  the  Government  have  a
 Public  Sector  in  agriculture  taking  it
 ag  the  basic  industry  of  the  country?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 The  area  under  possession  of  the
 various  Central  State  Farms  run  by
 the  State  Farms  Corporation  of  India
 in  different  States,  along  with  the
 net  profit/loss  of  each  Farm,  during
 the  year  l977-78  is  given  below:
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 Name  of  the  Farm  Area  under  Profit  (+)/loss  (—)
 Possession  during  1977-78

 {ending  g0-b-78)

 (Hect  )  Rs.  m  lakhs)

 Suratgarh  (Rajasthan)  including  Sardargarh  १६६  Ww  +29°75

 Jetsar  (Rajasthan)  *  9397  —20" 98
 Hissar  (Haryana)  .  2798  +39"  74
 Ladhowal  (Punyab)  1168  —I0'°9?
 Raaschur  (Karnataka)  .  2960  —5B  96
 Chengam  (Tamil  Nadu)  ss,  3906  —29°  46
 Cannanore  (Kerala)  +  3060  —7'65
 Kokilabar:  (Assam)  +  799  —20°02
 Bahraich  (U  P  )  7  2307  —5I°52
 Raebarelhi  (U  P  )  न  Igo  —I'°95
 Mizoram  (two  umits)  ,  523

 palo  iz  or
 on  behalf  of  GOT)

 Profit/Loss  Accounts  in  respect  of
 these  Farms  for  the  year  1978-79  are
 not  yet  available  as  the  agricultural
 year  will  end  on  30-6-1978

 (b)  Agriculture  in  India  ds  being
 practised  by  millions  of  farmers  on
 their  holdings  There  is  no  policy
 to  have  public  sector  farming  The
 above  mentioned  State  Farmg  are
 being  run  mainly  with  the  object  of
 producing  seeds  of  important  agricul-
 tural  crops  and  for  reclamation  and
 development  of  uncultivated  land

 Besides  the  State  Farms  Corpora-
 tion,  there  are  several  other  public
 sector  undertakings  such  as  National
 Seeds  Corporation,  Agro-Industries
 Corporations,  Central  Forest  Corpora-
 tion,  Dairy  Development  Corporations
 ete  set  up  with  the  objective  of  sup-
 porting  agriculture,

 Use  of  Pineapple  Leaves  and  Pine-
 apple  Waste

 7020,  SHRI  AMARSINH  द  PRA-
 THAWA,  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be

 Pleased  to  state

 (a)  whether  any  experiment  has
 been  made  to  make  use  of  pimeaprle
 leave  and  pineapple  waste,  9nd

 (b)  xf  80,  the  details  thereof  ang  the
 iesult  achieved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SIRI
 BHANU  PRATAP  SINGH)  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  Jute  Technological  Re-
 search  Laboratories  at  Calcutta  have
 carried  out  anvestigations  on  softening
 treatment,  technique  of  stapling  etc
 to  process  pineapple  leaf  fibre  in  jute
 machinery  Variation  in  certain  se-
 quences  of  jute  processing  machinery
 have  also  been  cafried  out  for  the
 purpose  Mechanical,  chemical  and
 other  properties  required  for  proces-
 sing  of  the  pineapple  leaf  fibre  have
 been  determmed,  The  fibre  appears
 to  be  gummy,  but  is  2j  times  as
 extensible  as  jute  and  hag  a  fineness
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 nature  of  about  .5  tax  (as  finer  jute)
 although  about  40  times  ag  coarse  as
 cotton.

 एुजरात  में  मध्य  स्तरीय  सिंचाई  परियोजनाएं

 7030.  भ्री  छीतू  भाई  गामित  :  क्‍या

 कृषि  न्ौर  सिजाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  छडी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 गूजदात  के  सुरत,  बलसाड़,  जंग  जिलों  में
 कितती  मय्प  स्तरीय  पाथ्योजाायें  झारम्ग
 करने  का  बिचार  है  भौर  ये  परश्योजनाते
 किन  स्थान  पर  आरम्भ  की  जायेंगी  ;

 (ख)  उन  कितनी  धनराशि  व्यय  होने
 का  प्रनुमान  है  जौर  इनसे  कितने  एकड़  भूमि
 में  सिंचाई  होगी  ;  भौर

 (ग)  यहू  योजना  कम  तक  प्रारम्भ  की
 ज!येगी  भौर  कब  तक  पूरी  होगी  ?

 कृषि  फर  सिच्चाई मंत्री  (भी  सुरजीत सिह
 बरनाला)  :  (क)  से  (ग)  सूचना  एकल
 की  जा  रही  है  भौर  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  |

 चौहत्या  पर  रोक  गाने  के  लिए  श्रात्ायं
 बिनोथा  भाषे  हारा  ,अपील

 703i.  भी  इलपत  तिह  परस्ते  :
 शनी  के०  प्रधानी  :

 क्या  कृषि  आर  सिचाई  मंत्री  यहू  बताने
 के  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  झाचारय  विनोबा  भावे  में

 योहृत्या  पर  रोक  लगासे  के  लियें  केन्द्रीय
 प्रकार  से  भ्रपील  की  है  ;

 ्)  यदि  हां,  तो  उस  पर  एरकार की
 "en  प्रतिकिता है  ;  भौर

 (ग)  उत  राज्यों के  नाम  क्या  हैं  जहाँ इस
 धमय  गोह॒त्या  पर  रोक  लगी  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  संत्री  (भी  शुरणौत  सिहु
 शअरनाला)  :  (क)  ाचार्य  विनोधा  भावे
 ते  गौवध  पर  पूर्ण  प्रतिधन्ध  लगाने  के  लिये
 अपनी  मांग  के  समर्थन  में  22  अप्रैल,  r979
 से  अनशन  करने  की  घोषणा  की  हुईं  है।

 ि)  झर  (ग)  पश्चिम  बंगाल,
 केरल  झौर  कुछ  उत्तरी-पुर्वी  राज्यों  को छोड़कर
 सभी  राज्यों  में  गौवध  पर  प्रतिबन्ध  जगा  डुभा
 है।  परन्तु  पश्चिम  बंगाल  और  केरल  के

 कानूनों  में  गौवध  पर  प्रांशिक  प्रतिबंध  की
 व्यवस्था  है  I  सरकार  ने  नाचा  विनोबा
 भावे  से  प्रनंशन  त  करने  का  पनुरोध  किया  है  q
 इन  से  यहूं  भी  झनुरोध  किया  गया  है  कि  वे
 पश्चिम  बंगाल  झौर  केरल  की  सरकारों  को
 उचित  कानूत  बनाने  के  लिए  राज़ी  करने  के
 विषय  में  केन्रीय  सरकार के  प्रयासों  के  परिणामों
 116  प्रतीक्षा  करें  1

 Setting  up  of  Bread  Units  by  Modern
 Bakeries

 7032,  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  he  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Modern  Bakeries  of
 India  Limited  had  a  plan  to  put  up
 new  bread  units  in  the  country,

 (b)  whether  it  is  the  new  policy  of
 Government  to  encourage  new  bread
 plants  in  smal  sector  section  through.
 out  the  country;

 {ey  if  so,  how  many  new  small  plants
 wuuld  be  set  up  in  the  State  of  Madhya
 Pradesh  and  at  which  locations;  and

 (a)  whether  Government  would  ren-
 der  technical  services  and  other  assist.
 auce  to  the  new  bread  matrifacturing
 small  sectors?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-

 ‘ATION  (SRI
 BHANU  PRATAP”  SINGH):  (a)
 The  Modern  Bakeries  (India)  Ltd,
 have  at  present  no  plan  to  put  up  any
 new  bréad  units  in  the  country.

 (b)  Yes,  Sir.

 (९)  and  (d).  The  new  units  will
 have  to  be  set  up  by  the  small
 seale  enterpreneurs.  The  Modern
 Bakeries  (India)  Ltd,  have,  however,
 plans  to  assist  enterpreneurs  in  set-
 ting  up  smal]  bakery  units  in  different
 parts  of  the  country  by  providing
 necessary  technical/consultancy  ser-
 vices.

 Rajasthan  request  for  Compensation  on
 Revenue  Loss  due  to  Prohibition

 7083,  SHRI  S.  S.  SOMANI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Rajasthan  has  approached  the  Cen-
 tral  Government  regarding  the  issue
 on  prohibition;

 (b)  whether  any  assurance  has  been
 given  by  the  Central  Government  to
 cumpensate  the  revenue  loss;  an‘l

 (e)  if  so,  the  details  regarding  assur.
 ance  of  Central  Governmient  in  this  re-
 gard?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION.
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  The  Government  of  Rajas-
 than  have  approached  the  Central
 Government  for  re-phasing  of  pay-
 ment  of  central  assistance,  admissible
 to  the  Btate  under  the  existing  policy,
 for  loss  of  excise  revenue  arising  from
 introduction  of  prohibition  in  the

 (b)  &  (c).  The  matter  is  under
 consideration

 Wases  in  Suraigarh  Farw

 7084  SIRI  P,  K.  KODIYAN:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  categories  of  workers  em-
 riwyed  in  Suratgarh  Farm  and  the
 wages  paid  to  each  category;

 (t)  whether  the  same  wage  sata  are
 in  force  in  other  State  farms  run  by
 the  Centre;  and

 (c)  if  not,  the  wages  now  in  force
 in  other  Central  farms?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 The  categories  of  workers  employed
 at  Central  State  Farm,  Suratgarh
 (Rajasthan)  alongwith  the  wages
 paid  to  them  are  shown  in  statement
 ‘A’  laid  on  the  Table  of  the  House.
 (Placed  in  Library,  See  No,  LT-4906§
 79],

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Statements  ‘B’  to  ‘K’  indicating
 the  wages  paid  to  workers  at  various
 Centra]  State  Farms  are  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  leb-
 rary.  See  No.  LT-4306/79],

 भारतीय  संत्थाभों  में  विदेशी  न्र

 7035.  श्री  लाल  जी  भाई  :  पया  शिक्षा
 समाज  कह्याण  शौर  संस्दाति  मत्री  यह  बताने

 i  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  के  विभिन्नः  राज्यों

 में  स्थित  किन-किनत  संस्यानों  भ्रभवा  शिक्षा

 संस्थानों  में  केन्द्रीय  सरकार  दूवारा  चालू  वर्ष

 में  विदेशी  छत्नों  को  दाखिला  दिग्रा  गया  है  ?

 दिज्ला,  समाज  हलवा  शोर  संस्कृति
 मंत्री  (दन  प्रताप  चन्ना  च्)  :  सुघवा  एकत्र
 की  भा  रही है  भौर  फबा  रूमय  सा  पठल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।
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 Committee  to  probe  Killing  of  Bastard

 ‘7086,  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:  Wiil  the  M.mster  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  some  Members  of
 Parliament  have  recently  approached
 the  Government;  of  India  to  set  up  an
 enquiry  committee  to  probe  into  the
 kiling  of  MC  Queen  Bustard  in
 Rajasthan  and  Saurashtra  Region  of
 Gujarat  by  some  foreigners;

 (b)  whether  jt  is  alsy  been  alleged
 tha,  some  CIA  personnels  also
 accompanied  the  U.A.E.  princes;  and

 {c)  whether  Government  propose
 to  constitute  a  high  leve]  inquiry  and
 if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 No,  Su.

 (b)  Does  not  arise,

 (¢)  Does  not  arise.

 Mentally  Retarded  Persons

 7037.  SHRI  SARAT  KAR:
 SHRI  P.  M  SAYEED:

 SHRI  NIHAR  LASKAR:
 SHRI  A,  R.  BADRINARA-

 YAN:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  care
 of  mentally  retarded  had  not  been
 accorded  priority  in  plan  programme
 despite  the  fact  that  25  to  3  million
 population  in  India  is  suffering  from
 moderate  to  severe  degrees  of  handi-
 cap;

 (b)  what  ar,  the  details  regarding
 the  Institutions,  state-wise  ag  well  वुक
 the  volunteering  organisation,  help-
 ing  in  thig  regard?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IW
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (jiRI  DHANNA  SINGH  GUL-
 SHAN):  (a)  Steps  are  being  taken
 consistent  with  resources  aveilable  to
 promote  the  education  and  rehabilita-
 tion  of  the  handicapped  including  the
 mentally  retarded.  Apatt  from  offer-
 ing  financial  assistance  to  voluntary
 organisations  for  thé  handicapped  Go-
 vernment  are  also  planning  to  set  up
 a  National  Institute  each  for  the  Men-
 tally  Retarded;  the  deaf;  and  the  visu-
 ally  handicapped.  A  National  Insti-
 tute  for  the  Orthopaedically  Handi-
 capped  has  been  recently  started.

 (9)  According  to  a  list  made  avail-
 able  by  the  Federation  for  the  Wel-
 fare  of  the  Mentally  Retarded  there
 are  42  schools,  training  institutions
 sheltered  workshops  etc.  for  the  Men-
 tally  Retarded  in  the  country,  The
 state-wise  break  up  is  shown  in  the
 attached  statement.

 Statement

 Serial  Name  of  State/Union  Number
 No,  Territory  of  Ins.

 fitutions

 de  Andhra  Pradesh  ,  7
 a  Bihar  .  :  3
 a  Gujarat.  P  15
 co  Himachal  Pradesh  !

 5.  Karnataka  .  a5
 6.  Kerala.  9
 bh  Madhya  Pradesh  6
 8.  Maharashtra’  30
 9  Punjab  .  +«  5

 t0.  Rajasthan  .  .  $
 i.  Tagail  Nadu  8
 ta.  Uttar  Pradesh  .  6
 ig3.  West  Bengal.  ३6
 34  Chandigarh  t
 TS.  Delhi  .  78 hei

 bd
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 Eurel  Devsiopeiiet  Prejects  कबयथातों
 by  Foreigners

 ‘7O3R.  SHRI  KUSUMA  KRISHNA
 MURTHY:  Will  the  Minister  af  AG-
 RICULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state  the  details  of  rural
 devéiopment  projects  in  the  country
 which  are  manned  by  foreigners  or
 financed  from  abroad?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  The
 informat.on  us  being  collected  and
 will  be  lad  on  the  Table  of  the
 House,

 Drinking  Water  Supply  fer  Tripura

 7040.  SHRI  SACHINDRALAL  SIN-
 GHA:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  84  Centrally  sponsored
 accelerated  Rural  Water  Supply
 Schemes  have  been  sanctioned  to
 Tripura  duritg  1977-78  and  ‘1978-79;

 (b)  if  so,  the  detai  of  the  schemes,
 amoun,  sanctioned  scheme-wise,
 names  of  the  villages  included  in
 these  schemes,  scheme-wise;

 (०)  the  Hetaiig  ef  the  jmplementa-
 tion  made  up  to  date  with  the  names
 of  th,  villages  benefiteg  scheme-
 wine;

 (ad)  whether  any  schemes  have
 been  undertaken  fer  1078-80  under

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RB-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  and  (e).  Lasts  of  the  schemes
 approved  under  Accelerated  -Rurai
 Water  Supply  Programme  during
 ‘1977-78  and  1078-73:  along  with  other
 required  details  such  ag  amount  sanc-
 tioned,  scheme-wise,  name  of  villages
 included  in  these  scheme  scheme-wise
 are  given  in  Statements  I  to  VI  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  hbrary  See  No,  LT.4807/79].  ३४३
 problem  villages  were  covered  dur-
 ing  i977-78  and  hereafter  no  more
 villages  have  been  covered  up  to  De-
 cember  978  according  to  reports  fur-
 nished  by  the  State.

 (वे)  and  (७)  The  Centrally  spon-
 sored  Accelerated  Rural  Water  Sup-
 ply  Programme  is  being  continued  in
 i979-80  and  the  lst  of  new  schemes
 proposed  to  be  taken  up  in  1979-80,
 are  yet  to  be  received  from  the  State
 Government,

 केस्द्रीय  स्कूल  संगठस  के  कर्मचारियों  के  चिदद्ध
 कफैशीय  जांच  श्मूरो  बुचारो  जांच

 7041,  शनी  राघषभजो  :  क्‍या  शिक्षा,
 समाज  कल्पाय  झौर  संस्क्षति  मल्ली  यह  धताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 (क)  केन्दीय  स्कूल  संगठनों  के  उस
 ग्रधिकारियों  और  कमेंचा रियों  की  संख्या
 कितनी  है  जितके  विर्द्ध  केख्रीय  जाँच  ब्यूरो
 दूवारा  जाँच  की  जा  रही  है  ;  भौर

 (छा)  गत॑  दो  क्यों  में  जित  प्रध्रिकारियों
 और  कर्मचारियों  के  बिरेश  जाच  ्ब्ल  रही  है
 प्रथदा  पूरी  हुई  है  उसके  नर्स  क्या  है  ?
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 जिला,  नाम  SZ  Te  ौर  संस्कृति  मंत्रालर  में  crea  लंगरी  (लोगली  शेजुका  ह. क

 बरकद ही) ही  )
 (क)  प्रो!  (@):  संगठन  दूबारा  £  जी  गयी  सूचना  के  प्रनूसार  केलीय  विदुबालय  लचन

 के  ठ:  कचारी  केन्द्रीय  जांच  ब्पूर।  दुवारा  कौ  जा  रही  जांच  पहतल  की  लपेट  में  है।  एनमें  से  प्रत्येक
 की  रिथति  निम्नलिखित  है  —

 (i)  डा०  जी०  एस०  शुक्ला,
 प्रधानाचार्य,
 इस  समय  केन्द्र य
 विद्यालए,  मथुरा  तेल
 शोधन  कःरखाने  में  तैनात
 है  ।

 (ii)  श्री  जी०  सी०  जौहरी
 प्रशन, चर्य
 इस  समय  केन्द्रीय

 विदयालय  अरमापुर
 कानपुर  मे  तैनात  है  ।

 (iii)  श्री  गुलाम  कोटिर  मलिक,
 प्रवर  श्रेणी  लिपिक,
 केन्द्रीय  विदयालय,  श्रीनगर

 (iv)  श्री  झार०  के०  सुल्तान,
 प्रशिक्षित  ब्नातक
 अध्यापक  केन्द्रीय

 विदूयालय,  श्रीनगर

 (५)  श्री  एस०  के०  तालपाता
 सहायक  (मुख्यालय)

 (vi)  श्री  क्‍्रार०  डी०  कश्यप
 ड्राई ग  प्रध्यापक,
 केन्द्रीय  विदुयालय,
 ए०  एफ०  एस+,
 जोधपुर

 जांच  पड़ताल  चल  रही  है  ।

 जांच  पड़ताल  पूरी  हो  चुकी  है  |  झौर
 केंद्रीय  जाच  ब्यूरों  ने  27  सितम्बर,
 i978  को  श्रीनगर  के  मुख्य  स्यायिक

 मजिस्ट्रेट  की  प्रदालत  मे  मुकदमा  दायर  कर
 दिया  है  ।

 मामले  की  जांच  चल  रही  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दूबारा  जांच  पूरी  कर  शी
 गई  है  झौर  ब्यूरों  दूवारा  प्रपर  भुख्य  न्यायिक
 मजिस्ट्रेट  जयपुर  की  झदालत  में  फौजदारी
 का  एक  मुकदमा  दायर  कर  दिया  गया  है  ।

 Seniority  List  for  Promotion  to  the
 Post  of  Chief  Engineer

 7042.  SHRI  AHSAN  JAFRI:  Will  the
 Minister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  P&T  Department
 maitaing  any  seniority  list  of  officials
 belonging  to  Architectural,  Elecirical
 Civil  disciplines  for  prometign  in  the
 rank  of  Chief  Engineer,  as  Head  of
 the  Construction

 Tb)  is  the  Government  contempiat-
 ing  change  of  the  Head  of  the
 Construction  Wing;  if  so,  whether  the
 appointment  will  be  made  on  the
 basi,  of  sentotity  from  amongst  all
 disciplines;  and

 (९)  what  is  the  policy  of  ghe  P&T
 Board  in  thig  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMIINI-:
 CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRA.
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 SAD  SUKHDEV  SAI):  (a)  Seniority
 lista  of  officerg  are  maintained  in  the
 Architectural  Electrical  and  Civil
 Architecural,  Electrical  gnd  Civil
 These  are  provisional  to  the  extent
 that  certain  court  cases  are  awaiting
 finalisation,  Interae  seniority  bet«
 ween  officers  of  different  disciplines
 with  respect  to  promotion  to  the  rank
 of  Chief  Engineer  of  the  Civil  Wing
 lg  not  established,

 (b)  and  (c),  The  present  incumbent
 of  the  post  of  the  Chief  Engineer
 (Civil)  is  on  deputation  from  the
 C.P.W.D.  and  his  parent  Ministry  has
 requested  his  repatriation,  The  ques-
 tion  of  appointment  of  his  substitute
 is  under  consideration.

 Arrangement  for  Teaching  Russian
 and  Slavic  Languages  in  Indian

 Universities

 7043.  SHRI]  ISHWAR  CHAUDHRY:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 What  are  the  details  regarding  the
 humber  of  Universities  m  various
 States,  where  there  afe  arrangements
 for  teaching  Russian  and  other  Slavic
 languages  ang  where  they  award
 Degrees  in  these  languages?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION.
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  According  to  information  avail-
 able,  arrangements  for  teaching  Rus-
 sian  language  at  the  diploma/certifi-
 cate  levels  are  available  in  55  univer-
 tities  in  the  country.  Their  State-
 wise  distribution  is  ag  follows:—

 Andhra  Pradesh
 Assam
 Bihar

 a

 +
 BOB

 6B
 Oo

 Kerala
 Madhya  Pradesh
 Mahgrashtra
 Orissa
 Punjab
 Rajasthan
 Tamil  Nadu
 Uttar  Pradesh
 West  Bengal
 Delhi  wre

 2
 BH
 eRe

 OF
 is
 एक

 Degree  courses  in  Russian  language
 are  Offered  by  one  university  each  m
 Andhra  Pradesh,  Delhi  and  Kerala.
 Diploma/Certificate  Courses  in  Slavic
 languages  like  Bulgarian,  Hungarian,
 Polish,  Romanian  etc,  are  offered  by

 thi  University  and  a  Diploma
 Course  in  Uzbek  by  Jawaharlal  Nehru
 University.

 News  item  Captioned  “Punjab
 facing  Grain  Storage  Crisis”

 7044.  SIRI  VASANT  SATHE:
 SHR}  ANANT  RAM  JAIS-

 WAL:
 SHRI  VIJAY  KUMAR  WN.

 PATIL:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 {a)  whether  attention  of  the  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  news
 report  appearing  in  the  Indian  Ex-
 preag  dated  19th  March,  979  under
 the  caption  “Punjab  facing  grain
 storage  crisis”;

 (b)  if  go,  what  is  the  reaction  of
 the  Government  to  the  various  ob-
 servations  made  therein;  and

 (c)  detail,  of  the  action  taken/
 proposed  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (aETRT
 BHANU  PRATAP  BINGH):  (a)
 Yeu,  Sir.
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 (b)  Department  of  Food  (Gevern-
 ment  of  India)  have  been  trying  to
 maximise  a)  inter-State  movement  of
 sponsored  foodgrains  from  the
 Punjab,  and  (ii)  provision  of  addi-
 tional  storage  capacity  in  this  State.  At
 the  commencement  of  the  wheat  pro-
 curement  operations  in  the  Punjab
 this  year,  the  stock  of  wheat  with  the
 Food  Corporation  of  India,  Punjab
 State  Government  and  its  precuring
 agencies  would  be  less  than  what  it
 Wag  last  year.  Ag  regards  increasing
 the  percentage  of  weevilied  grain
 from  2  to  6  for  longer  storage  periods
 and  dispensing  with  super-inspection,
 the  State  Government  have  made
 certain  proposals  on  these  points
 which  are  under  examination.

 (९)  The  Railways  continue  to  be
 approached  for  increasing  movement
 of  sponsored  foodgrains.  However,
 such  quantity  of  wheat  as  is  not  co-
 vered  by  movement,  offtake  and  sto-
 rage  capacity  available  with  the  pro-
 curing  agencies  would  be  temporarily
 stored  in  public  buildings  and  CAP
 storage,  particularly  during  the  peak
 procurement  period.  The  storage
 capacity  with  the  FCI  in  the  Punjab
 which,  as  on  l-4-979,  is  of  the  order
 of  about  33,7  lakh  tonnes,  is  expected
 to  be  increased  tg  about  55  lakh
 tonnes  by  1981-82,

 Modernization  of  Agriculture  in  Flood
 Monsoonal  Dry  areas

 1045,  हारा  BEDABRATA  BARUA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  agricultural  ,esearch
 and  production  of  modern  agricul
 tural  jmplements  are  heavily  oriented
 towards  eareag  and  regions  that  are
 served  by  major  irrigation  projects;

 {b)  whether  there  hag  been  any
 advance  tp  the  direction  of  modernis-
 ing  agriculture  in  heavily  flooded
 monsoonal  ereas  and  also  in  endemi-
 cally  dry  areas  with  very  insuffi-
 clen,  total  rainfall;  and
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 (९)  special  efforts  made  in  the
 directio,  mentioned  in  (b)  above
 and  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SaRT
 BHANU  PRATAP  SINGH):  (a)
 Programmes  on  agricultural  research
 are  well  distributed  in  different  agro-
 climatic  regiong  of  the  country.  The
 ICAR  projects  are  conceived  and
 sponsored  to  find  soiutions  to  regional
 problems  which  limit  production  in
 the  field  of  agriculture,  animals  and
 fisheries,  In  the  all  India  Coordinated
 Project  on  Dryland  Agriculture  with
 23  centres  (15  major  and  8  sub  cen-
 tres)  representing  the  dry  farming
 areas  in  the  country,  posts  of  agricul-
 tural  engineers  are  provided  in  all
 the  major  centres  to  design,  develop
 test  and  also  carry  out  verification
 trials  with  agricultural  implements
 best  suited  for  these  regions.  The
 research  on  agricultural  implements
 has  also  been  handied  under  the  All
 India  Coordinated  Farm  Implements
 and  Machinery  Project  which  has  six
 centres;  4  In  major  regions,  +  in
 unirrigated  and  i  in  monsoon  area,
 In  addition  to  the  ICAR  sonsored  pro-
 jects,  the  ICAR  institutions  and  agri-
 cultural  universities  have  also  strong
 departments/colleges  of  agricultural
 engineering;  the  design  and  develop-
 ment  of  agriculture  for  service  areas
 is  an  important  activity  of  these  de-
 partments.

 The  production  of  agricultural  im-
 plements  is  carried  out  by  the  small
 scale  units,  These  units  have  come
 Up  in  response  to  demand  in  different
 areas  and  States.

 (9)  and  (c).  The  research  efforts  to
 develop  technology  for  modernizing
 agriculture  in  endemically  dry  areas
 with  insufficient  rainfall  are  being
 undertaken  through  multi-disciplined
 scientific  staff  provided  at  the  Coordi-
 nating  Unit  and  the  23  centres  of  the
 All  India  Coordinated  Dryland  Agri-
 culture  Project,  The  Project  has
 been  in  operation  since  1,  Om  the
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 basis  of  confirmed  resuits  an  ICAR
 bulletin  entitled  “A  Corner  Stone  for
 Dryland  Agriculture"  has  been  pub-
 lished  to  improve  agricultural  fro-
 ductivity  in  these  areas.  The  research
 programmes  in  the  Central  Arid  Zone
 Research  Institute,  Jodhpur  aim  only
 at  modernizing  agricuiture  in  these
 areas.  In  addition  to  this  the  crop
 improvement  projects  on  the  crops
 specific  to  dryland  areas  have  also
 given  g  multi-disciplined  support  to
 develop  package  technology  for  im.
 proving  agricultural  productivity  m
 these  areas.

 The  suitable  technology  for  the  high
 rainfall  areas  is  being  generated
 through  the  Central  Soil  and  Water
 Conservation  Research  and  Training
 Institute,  Dehradun  and  the  All  India
 Coordinated  Project  on  Water
 Management  in  the  High  Rainfall
 Areas  and  Temperate  Hill  regions
 which  has  6  centjes  in  different
 regiong  of  the  country,  The  Govern-
 ment  of  India  under  a  centrally  spon-
 sored  scheme  during  the  year  1977-78
 has  made  available  to  the  farming
 community  of  the  monsoonal  areas  of
 Orissa,  West  Bengal,  Assam  and  cer-
 tain  parts  of  Madhya  Pradesh  demons-
 tration  sets  of  tillage  and  also  pro-
 vided  subsidy  on  the  sale  of  suitable
 implements.  Through  another  cent-
 rally  sponsored  scheme  during  the
 year  1978-79  improved  impiements
 and  water  lifts  are  being  popularised
 in  these  areas  on  subsidised  basis.

 In  order  to  provide  solutions  to  the
 flood  prone  monsoonal]  areas,  two  Ope-
 rational  Research  Projects  on  Diara
 Jand  are  already  in  operation  m  the
 States  of  Bihar  and  West  Bengal.
 Keeping  in  view  the  problem  of  these
 areas  the  Council  has  proposed  during
 the  next  Five  Year  Pian  a  Coordi-
 nated  Research  Project  for  improve-
 ment  of  Diara  lands.  The  main  ‘Ob-
 Jecive  of  thig  project  is  to  further
 réfine  the  technology  for  improving
 productivity  in  flood  prone  monsoonal
 areas,

 कृषि  विज्ञात  केस

 7046.  श्री  हुकस  देश  भारायण  यादव  :
 क्या  कृषि  और  तसिजाई  मंत्री  यह  बंताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कृषि  विज्ञान  केन्दों  क ेजरिए
 प्रशिक्षण  देने  का  कार्यक्रम  सफल  रहा  है  भौर
 सरकार  का  विचार  नये  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की
 स्थापना  करने  का  है  ;

 (ल)  यदि  हा,  तो  बिहार  जैसे  पिछड़ें
 राज्य  में  कितने  कृषि  विज्ञान  कच  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  है  ;  इन्हें  कब  स्थापित
 किया  जायेगा  झौर  वे  कहां-कहां  पर  स्थापित
 किये  जायेंगे  ;  और

 (ग)  इस  समय  इन  केन्द्रों  की  राज्यवार
 संख्या  कितनी  है  ?

 कृषि  धौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (भी  भानु  प्रताप  सिह)  ।  (कफ)  जी

 हां,  श्रीमान्‌  ।  पिछले  दो  सालों  से  भी  भ्रधिक
 समय  से  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  कार्यक्रम

 सफलतापूर्वक  भ्रमल  में  लाये  गये  हैं  और  छडी
 पंचवर्षीय  योजना  प्रवधि  के  दौरान  लगभग

 40  नये  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  है.  ।

 च)  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  भार०  Fo

 मिशन,  मोराघादी,  रांची  (थिद्दार)  में  पहले

 ही  स्थापित  किया  जा  चुका  है।  दो  और

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये

 झनुकूल  विचार  किया  जा  रहा  है  जिनमें

 पहुला  ग्राम  तिर्माण  मण्डल,  नवादा  में  भौर

 दूसरा  मुंगेर  में  होगा  t

 (ग)  झमी  तक  विभिन्न  रा्यों  में  i9

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोले  गये  है  t  परिशिष्ट-1
 की  सूची  में  पौरा  दिया  गया  है  V
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 कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  सूची  जिनकी  स्थापना  पांचवीं  पंत्रवर्धीय  योजला  के  दौरान  की  गई  ।

 क्रम  राज्य

 a

 l.  श्वान्घ्  प्रदेश

 2  बिहार

 3.  गुजरात

 4  हरियाणा

 5  कर्नाटक

 ra  महाराष्ट्र

 8.  मध्य  प्रदेश

 a  नागालेण्ड

 i0.  उड़ीसा

 ll.  सजस्थान

 संस्थान  जिससे  कि  केला  स्थान
 सम्बद्ध  है

 शुष्क  कृषि  में  श्रखिल  भारतीय  समन्वित  झनुसंघान  हयात
 प्रायोजना,  भ्रम्बरपेट,  हैदराबाद

 राम  किशन  मिशन  मोराबादी,  रांची  मोराबादी

 (रंची)

 (क)  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  प्रहमदाबाद  डीसा

 (@)  गुजरात  विद्यापीठ,  भ्रहमदाबाद  राधेजा  गांव

 (जिला  गांधी  नगर)

 राष्ट्रीय  डयरी  प्रनुसंधान  संस्थान,  करनाल  करनाल

 (क)  कृषि  विशान  विश्वतिद्यालय,  हेस्बाल,  हनुमनमाटी
 बंगलोर

 (ख)  भारपीय  बा*्जानी  श्रनुसंधान  संस्थान,  चेताली

 बगलोर  (कुर्ग  )

 केन्द्रीय  सामुद्रीक  मत्स्य  अनुसंधान  संस्थान,  लरब्ाल
 तरबाल.  एनॉमुलम

 कृषि  प्रनुसंधान,  कोसबद  हील,  जिला  धाना  कोसबद  हील

 (क)  कस्तुरबा  गांधो  नेशनल  मेमोरियल  ट्रस्ट,  इन्दौर
 इन्दौर

 (४)  केन्द्रीय  कृषि  इन्जीनियरी  संस्थान,  नबी  भोपाल
 बाग,  बेरसीबा  रोड़,  भोपाल

 भा०  Fo  Wo  To  ग्रतुसंधान  कम्पलक्स,  शिलांग  परनापाती
 (मेघालय  )  (कोहिमा)

 केन्द्रीय  भ्रस्तस्थलीय  मत्स्य  झनुसंधान  संस्थान,  ढोली

 बैरकपुर  (भृवनेश्वर  )
 (१०  बं०)

 '

 उदयपुर  विश्वविवृयालय,  उदभपुर  राजस्थान  फतेहपुर  शेखावटी
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 12  तमिलनाडू  तमिलनाड्‌,  कृषि  विश्वविदूयालय,  कोयस्वटुर  वलूर
 कुद,  पट्टी

 तिचिशापल्ली ष्
 I30  उत्तर  प्रदेश  कमला  नेहरू  चिझ्ञान  भ्रौर  प्रौदूगोगिकी  संस्थान,  सुलतानपुर

 सुलतानपुर  (3०  प्र०)

 i40  पश्चिम  बंगाल  ,  सेवा  भारती  कापगरी,  मिदनापुर  कापगरी

 (मिदनापुर  )

 15.  पाण्डीचेरी  केन्द्र  तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय,  कोयम्बटूर  पाण्डीचेरी
 शासित  क्षेत्र  (तमिलनाड )

 i6  मिजोरम  कृषि  विदेशालय,  मिजोरम  सरकार,  एजवाल  कोलासिय

 —

 Roplementation  ef  the  Urban  Land
 Ceiling  Act,  976

 7047.  SHRI  M.  N  GOVINDAN
 NAIR:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Union  Government  hag  not;  taken
 any  effective  steps  go  far  for  the  im-
 plementation  of  Urban  Land  Ceiling
 Act;  end

 (b)  if  so,  the  qetaily  and  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 SAKHT):  (४)  and  (h).  No,  Sir.

 The  Urban  Land  Ceiling  Act  .s
 implemented  by  the  State  Govern-

 tion  is  watched  through  periodical
 returns  Four  Regional  Committees
 have  been  appomted  to  review  from
 time  to  time  the  progress  made  by
 the  State  Governments,  The  Union
 Minister  has  also  addressed  the  Chief
 Ministers  of  the  States  concerned  to
 ensure  that  all  action  under  the  Act
 is  completed  before  the  end  of  980

 Sugar  Factories  having  more  than
 0  per  cent  of  Cane  Arrears

 7048  SHRI  P,  RAJAGOPAL
 NAIDU;  Wil  the  Minster  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state,

 (a)  the  number  of  sugar  factories
 which  have  to  pay  more  than  40  per
 cent  of  the  cost  of  the  sugarcane
 purchased  by  them  during  1977-78
 and  earlier  seasons;

 (a)  the  number  of  such  unjts  taken
 over;  and

 (c)  the  step,  yaken  to  clear  the
 cang  price  arrears  to  the  factories
 wherg  the  arreara  are  less  than  0
 per  cent?  |  a
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  As
 on  15,3.1979°  there  are  5  sugar  factor-
 ies  having  arrears  of  sugarcane  price
 for  ‘1977-78  and  earlier  season  in  ex~
 cess  of  0  per  cent  of  the  total  price
 payable  for  1977-78,  Management  of
 six  factories,  which  are  covered  by
 the  provisions  of  the  Sugar  Under-
 takings  (Taking  Over  of  Manage-
 ment)  Act,  1978,  has  been  taken  over
 by  the  Central  Government.  The  re-
 maining  factories  have  been  acquired
 or  are  being  managed  by  the  respec-
 tive  State  Governments,

 (c)  Government  of  India  have  taken
 a  number  of  steps  to  impart  greater
 liquidity  and  viability  to  the  sugar
 industry  to  enable  them  to  discharge
 their  obligation  towards  the  cane  gro-
 wers.  These  include  creation  of  buf-
 fer  stock  of  5  lakh  tonnes  of  sugar,
 early  announcement  of  export  policy
 for  the  current  year;  sanction  of  a
 Joan  of  Rs.  20  crores  to  U.P.  Govern-
 ment  to  assist  the  cooperative  and  pu-
 blic  sector  units  in  the  Stnte  to  clear
 their  dues  and  efforts  to  provide  ade-
 quate  bank  credit  to  the  factories.

 दिल्‍ली  प्रशासम  हारा  बर्द  978=79  में
 सध्यम  झाय  चग  के  फ्लेटों  के  सिर्माण  के

 लिए  विए  गए  ऋण

 7049.  शनी  दाजोन्रा  देसाई  :  क्‍या  निर्माण
 शौर  शाषास  तथा  धृति  ह, अ  है...  मंत्री

 यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  बिल्ली  प्रशासन  द्वारा  वर्ष
 1978-79  में  मध्यम  झाव  वर्म  के  मकानों

 के  निर्माण  के  लिये  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण
 दिये  गये  ;

 (ख)  प्रत्येक  मामले  में  इन  व्यक्तियों  को
 ऋण  की  कितनी  किस्तें  दी  गई  ;

 (ग)  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 है  जिनके  प्लाटों  को  भी  ऋण  मंजूर  किये
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 ort  के  बाद  गिरवी  रखा  गया  था  लेकिन
 उन्हें  ऋण  नहीं  दिया  गया  था  ;

 (घ)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली
 प्रशासन  के  ऋण  विभाग  ने  शनी  इस  झावेवन-
 कर्ताप्रों  को  यह  प्राश्वासन  दिया  था  कि  वे
 झपने  मकातों  का  निर्माण  झपती  राशि  से  कर
 सकते  हैं  मौर  उन्हें  31~3-1979  तक  ऋण
 दे  दिया  जायेगा  ;  भौर

 (8)  यदि  हां,  तो  प्रकार  ने  इन
 व्यक्तियों  को  बीष्र  ऋण  का  भुगतान  देने
 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  भौर  उन्हें  ऋणों
 को  कब  तक  दिया  जायेगा  ?

 निर्माण  जौर  arava  तथा  पूर्ति  जार

 पुनर्वास  मंत्री  (श्मी  सिफस्दरबत्त)  :  (क)
 पता  के

 (ल)  30  ज्ावेवकों को  तीनों  किस्त  भुक्त
 कर  दी  गईं  थी,  6  आवेदकों  को  पहली  श्नौर
 दूसरी  क्स्ति  मुक्त  की  गई  थी  तथा  2  ग्रावेदकों
 को  केवल  पहली  किस्त  दी  गईं  थी  ।

 (ग)  93

 (ब)  तथा  (2)  प्रावेदकों  को
 निधियों  की  उपलब्धता  के  प्रनुसार  ऋण
 संजूर  किए  जाते  हैं।  पालन  प्रावेदकों  को  निश्चियां
 मुक्त  किए  जाने  से  पहले  दिल्‍ली  अयासन
 दवारा  धामास्य  रूप  में  बजट  व्यवस्था  की
 जानी  होती  हैं  q

 Appointment  ef  Forsign  National  in
 Kanpur

 7050.  |-1:1:16  MANOHAR  LAL;  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pjeas-
 ed  to  state;

 (a)  whether  it  is  @  fact  the:  a
 foreign  nationa)  wes  akpointed  in
 LLT.  Kanpur  as  STA  on  permanent
 basis  when  she  was  not  silowed
 Indian  nationality  by  the  Indian
 Government;
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 (b)  whether  it  is  alao  p  fact  that  the

 Board  of  Governors  bad  decided  in
 one  of  its  meetings  to  terminatg  her
 services  unlesg  she  hag  changed  her
 nationality;  and

 {c)  if  so,  why  no  action  to  imple-
 ment  the  orders  of  the  then  Board  of
 Governors  was  taken  by  the  present
 Director  on  personal  groun|s?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  No,  Sir.  One  foreign  na-
 tional,  married  to  an  Indian  faculty
 member,  was  appointed  as  Technical
 Assistant  at  LIT.  Kanpur  on  ‘16-0-1966
 on  a  temporary  basis.  She  wag  up-
 graded  to  the  post  of  Senior  Techm-
 cal  Assistant  on  Ist  April,  1973.  She
 was  never  confirmed  on  any  post,  The
 question  of  Indian  Government  not
 allowing  her  Indian  nationality  did
 not  arise,  because  she  had  not  even
 appied  for  that  at  that  time.

 (b)  and  (c)  The  Board  of  Gov-
 ernors  of  IL.T.,  Kanpur  detideg  to  ter-
 munate  her  services  in  its  meeting
 held  on  2i-4-975,  but  on  reconsidera-
 tion  in  its  subsequent  meeting  held

 on  2I-6-i975.  the  Board  decided  to
 hold  its  earlier  decision  in  abeyance
 till  her  request  for  Indian  citizenship
 Was  decided,  She  has  since  resigned
 from  the  services  of  the  Institute  with
 effect  from  2th  March,  1979.

 |
 Programme  for  Children  during  ICY

 705l.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WALFARE  AND  CULTURE  be
 Pieased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER);  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  The  Government  of  India  has
 drawn  up  a  National  Plan  of  Action
 for  the  International  Year  of  the  Child
 which  has  been  approved  by  the  Na-
 tional  Children’s  Board  under  the
 presidentship  of  the  Prime  Minister.
 The  Nationa]  Plan  of  Action  envisa-
 ges  undertaking  of  specific  program-
 mes  at  the  level  of  Union  Government,
 State  Governments  and  Union  Territo-
 ries  Administrationg  in  the  fields  of:—

 (i)  health  and  nutrition.
 (u)  education

 (ai)  social  welfare
 (av)  legislation
 (v)  publicity

 (vi)  fund-raising

 General  theme  of  International  Year
 of  the  Child  in  India  is  “Reaching  the
 Deprived  Child”.  Signfying  that  emp-
 hasis  during  the  year  is  on  the  child-
 ren  of  Scheduled  Castes/Scheduled
 Tmbes  and  economicaily  weaker  sec-
 tions  of  society  in  rural  areas  and
 urban  slums.  For  the  year  1979-80,  fol-
 lowing  allocations  for  various  child
 welfare  programmes  have  been  propos-
 ed:

 Programme  Allocation

 (Rs.  m
 lakhs)

 Integrated  Child  Development
 Services  574  5०

 Balwadi  Nutrition  Programme  175"  00

 Services  for  Children  in  Need
 of  Care  and  protection  50०  00

 Creches  for  working  and  Aihng
 Women’s  Children  नि  50०0

 Apart  from  this,  as  supportive  mea-
 kures  an  overall  allocation  of  Rs.  00
 crores  has  been  proposed  by  the  Minis-
 try  of  Works  and  Housing  under  the
 Centrally  Sponsored  Accelerated  Rurak
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 Water  Supply  Programme,  The  De-
 partment  of  Rural  Development  has
 ‘also  proposed  provision  of  Rs.  269.68
 lakhs  for  the  Intensive  pevelopment
 Programme  for  the  year  1979-80  for
 further  improving  the  nutritional
 status  of  children  in  the  rural  areas,
 Deparimen,  of  Food  has  also  provid-
 ed  a  sum  of  Rs.  369.00  lakhs  for  var-

 jous  nutrition  programmes  in  their
 budget  for  1979-80.  Ministry  of
 Health  and  Family  Welfare  has  kept  a
 budget  provision  of  Rs.  605  lakhs  dur-
 ing  1979-80  for  special  maternal  and
 child  health  schemes  vig.,  immnunisa-
 tion  of  children  and  mothers,  distri-
 bution  of  Vitamin  A  Iron  and  Folic
 acid  etc.  Planning  Commission  have
 agreed  to  earmark  a  sum  of  Rs.  25,00
 lakh  in  the  Annual  Plan  of  the  De-
 partment  of  Social  Welfare  for  1979-
 80,  for  giving  publicity  to  TYC  Pro-
 grammes.  The  National  Children’s
 Fund  has  been  established  at  the  Cen-
 tral  level  to  pay  grants-in-aid  to  vo-
 luntary  organisations  of  National,
 State  and  District  Level  to  implement
 programmes  for  the  welfare  of  chiid-
 ren,  including  rehabilitation  of  desti-
 tute  children  particularly,  pre-school
 age  children.

 शाखा  पोस्टमास्टर  के  पद  पर  उसी  गांव  के
 दणक्ति  की  नियुक्ति

 7052.  शो  निमेत  स्वन  जन  :  +  या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  ऐमे  सरकारी  श्ादेश  है  कि
 गांव  में  नया  शांख।  डाकघर  खोला  जाता  है
 उसी  गांव  का  कोई  व्यक्ति  शाखा  पोस्टमास्टर
 के  पद  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए;

 (ख)  यदि  नही,  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  ऐसे  भ्रादेश  जारी  करने  का  है  ;  और

 (ग)  यदि  ऐसे  रादेश  विदयमान  हैं
 सो  मध्य  प्रदेश  के सिवानी  जिले  में  पिपड़िया
 कलां  गांव  के  व्यक्ति  को  शाखा  पोस्टमास्टर
 निमुक्‍त  करने  तथा  वहां  शहूर  के  एक  व्यक्ति
 को  नियुक्त  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ।
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 dart  area  में  राज्य  मंत्रो  (भी

 मरहुरि  प्रसाद  शुकदेव  साथ)  :  (क  )  जीहां
 जिस  गांव  में  डाकधर  खोला  गया  हो  उसी
 गांव  के  स्थायी  निवाह्तियों  में  से  नियुक्ति  की
 जाती  है,  ब्रश  कि  वे  लोग  अल्प  शर्ते भी  पूरी
 करते  ही  ।

 (ब)  प्रश्न  ही  नहीं  उछता।

 (ग)  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है
 जिमे  ययाश्री प्र  सभा  पट ल  पर  प्रस्तुत  कर  दिया
 जाएगा  ॥

 Amount  drawn  by  Vice-Chairman
 D.D.A.  for  purposes  of  Entertainment

 7053.  SHRI  RAMJI  LAL  SUMAN:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  drawn  by  Vice-
 Chairman  DDA  from  the  funds  of
 DDA  since  February,  978  for  enter-
 tainment  purposes;

 (०)  whether  the  Vice-Chairmay,  is
 a  member  of  India  International
 Centre  in  his  private  capacity  and
 thousands  of  rupees  drawn  by  him
 from  the  funds  of  DDA  have  been
 spent  by  him  on  throwing  large  and
 fabulous  parties  at  the  India  Inter-
 national  Centre  for  his  personal
 Rains  and  projection  of  hig  own  pet-
 sonality;

 (c)  the  amount  drawn  by  the
 Vice-Chairman  from  the  DDA  funds
 and  spen,  at  India  International
 Centre  be  indicated  separately;  and

 (d)  what  action  does  the  Govern-
 ment  propose  to  take  against  the
 Vice-Chairman  for  the  musuge  of
 Public  funds  of  DDA  for  his  private
 purpose?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (१),  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.
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 News  कश्त  ‘Aggrieved  Scientisie  yet
 to  get  Fair  Deal’

 7054.  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  hig  attention  has  been
 drawn  to  article  in  ‘Times  of  India’
 dated  ‘11-8-79  under  the  heading
 ‘Agerieved  Scientists  yet  to  get  ‘fair
 dea¥;  and

 (9)  ig  so,  reactions  thereto?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Department  of  Agricultur-
 al  Research  and  Education  and  Indian
 Council  of  Agricultura]  Research  are
 only  concerned  with  the  case  of  Dr.
 Y  P.  Gupta,  Biochemust,  Indian  Agri-
 cultural  Research  Institute,  New
 Delhi,  and  the  general  working  of
 the  Biochemistry  Division  of  that  In-
 stitute,  to  which  a  reference  has  been
 made  in  the  article.

 Dr  Gupta  had  complained  before
 the  Shah  Commussion  in  November,
 i977  about  abuse  of  authority  by  IARI/
 ICAR.  Since  complaints  against  the
 ICAR  did  not  fall  within  the  terms
 of  reference  of  the  Shah  Commission,
 Dr  Gupta’s  complaint  was  forward-
 ed  by  that  Commission  to  the  De-
 partment  of  Agricultural  Research
 and  Education  who  were  asked  to
 get  a  report  from  ICAR  to  satisfy
 themselves  regarding  the  genuineness
 of  the  complaint.

 Dr.  ¥.  P.  Gupta  and  Dr.  T.  8
 Raman,  another  Scientist  of  the  Bio-
 chemistry  Division  of  IARI  thereafter
 submitted  petitions  dated  29-8-1978
 and  4-9-l978  respectively,  requesting
 for  an  independent  judicial  probe  in
 respect  of  the  following  matters:  —

 (a)  to  get  the  entire  affairs  of
 the  Division  af  Bio-Chemistry,  dur-
 ing  the  last  one  decade,  including
 the  appointments  of  Dr.  M.  s.  Naik
 ami  Dr.  8,  L,  Mehta  to  the  various
 poeitions  and  their  other  various

 02

 complaints  against  Dr.  Naik  inveati-
 gated  and  the  irregular  appoint-
 ments  quashed;

 (b)  to  restore  all  their  rights  end
 Privileges,  including  seniority  and
 to  rectify  all  the  wrongs  done  to
 them  during  the  last  one  decade;

 (c)  to  provide  equal  opportunity
 for  promotion  without  affecting
 their  service  rights;

 (d)  to  provide  reliefs  and  com-
 pensation.  for  the  damages  done  to
 their  scientific  career,  prospects,
 financial  losses  and  sufferings  un-
 dergone  by  them  during  the  last
 one  decade;

 (e)  to  restore  faculty  member-
 ship  of  Dr.  Y.  P.  Gupta  status  quo
 ante,

 (f)  to  expunge  the  adverse  re-
 marks  in  the  CCR  of  Dr.  Y.  P.
 Gupta  and  withdraw  the  memoran-
 dum  issued  on  13-12-1972;

 (g)  to  restore  staff,  facilities,  and
 amenities;

 (h)  not  to  allow  Dr.  Naik  with
 dubious  scientific  integrity  to  sit  in
 judgement  over  them  to  judge  their
 competence  and  integrity;

 q@  to  punish  the  guilty  for  their
 excesses,  malpractices,  abuse  of
 authority,  and  subversion  of  admi-
 mstrative  procedures;  for  indulging
 in  false  and  slanderous  accusations
 against  them,  and  causing  them

 harm,  for  indulging  in  corrupt  prac-
 tices  in  science.

 Drs  Gupta  and  Raman  filed  writ
 petitions  in  the  Delhi  High  Court
 challenging  the  appointment  of  Dr.
 S.  L  Mehta  as  Senior  Bio-Chemist  at
 the  Indian  Agricultural  Research  Ins-
 titute.

 The  full  Bench  consisting  of  5  jud-
 ges,  including  the  Chief  Justice,  of
 the  Delhi  High  Court  considered  the
 writ  petition  and  it  vide
 their  judgement  dated  the  27th  May,
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 3975  atating  inter-alia  that  the  insi-
 nuations  made  in  the  writ  petition
 are  unfounded.

 The  above  two  Scientists  then  went
 on  appeal  to  the  Supreme  Court,  The
 Supreme  Court  dismissed  their  ap-
 peals  but  had  noted  the  offer  to  take
 back  Dr.  ¥.  P.  Gupta  as  a  member  of
 the  Faculty,

 Dr.  Y.  P:  Gupta  was  offered  the
 membership  of  the  Faculty  of  the
 Post-Graduate  Schoo]  of  the  Indian
 Agricultural  Research  Institute,  sub-
 ject  to  his  fulfilment  of  the  obliga-
 tions  required  of  a  Faculty  Member.
 Though  he  has  represented  against
 this  stipulation,  he  is  functioning  as
 a  member  of  the  Faculty.

 The  points  relating  to  service  mat-
 ters  raised  in  these  petitions  were
 considered  in  deta]  at  appropriate
 Jevels  and  it  was  concluded  that  there
 were  no  grounds  to  change  the  deci-
 sions  already  taken  in  their  cases.

 As  regards  their  complaints  regar-
 ding  non-provision  of  proper  facili-
 ties  for  doing  their  research  work,
 a  Committee  was  set  up  by  the  Di-
 rector,  Indian  Agricultural  Research
 Institute  to  look  into  their  grievances.
 Drs.  Y.  P.  Gupta  and  T.  5.  Raman
 were  requested  to  submit  their  grie-
 vances  to  this  Committee.  The  Di-
 rector,  Indian  Agricultural  Research
 Institute  intimated  that  these  two
 Scientists  had  appeared  before  the
 Committee  and  also  submitted  a  note
 outlining  their  grievances,  Subse-
 quently,  in  October,  1978,  both  Drs.
 Gupta  and  Raman  informed  the  Di-
 rector,  I.A.R.I.  that  :t  would  not  be
 appropriate  for  them  to  be  a  party
 to  the  deliberations  of  the  internal
 Committee  set  up  by  him,  as  they  had
 already  appealed  to  the  Minister  of
 State  for  Home  Affairs  for  a  judicial
 probe  into  the  affairs  of  the  Division
 of  Bio-Chemistry  and  that  the  mat-
 ter  was  pending  with  him.

 Both  the  Scientists  have  been  in-
 forméd  through  the  Director,  LAR.I,
 that  no  judicial  inquiry  will  be  made.
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 Their  allegations  have  already  been
 considered  unfounded  by  the  hon.
 High  Court.

 The  I.C.A.R.  has  recently  appointed
 a  Committee  of  eminent  Bio-Chemista
 from  outside  to  review  the  working
 of  the  Bio-Chemistry  Division  of  the
 LA.R.L  gince  its  inception,  enquire
 into  the  research  contributions  made
 by  individual  scientists  and  the  pro-
 blems  faced  by  these  Scientists  and
 make  appropriate  recommendations.
 The  first  meeting  of  this  Committee
 is  scheduled  to  be  held  on  2l-4-979.

 Assistance  to  Voluntary  Organisation
 for  Hoste)  Building  for  Working

 Women

 7055.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTU-
 RE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 effectively  assisting  voluntary  orga-
 nisation  for  construction/expansion  of
 hostel  puildings  for  working  wtmen
 under  the  Centrally  sponsored
 schemes;

 (b)  if  go,  the  details  along  with  the
 location  of  the  present  hostels  under
 construction  and  proposed  to  be
 constructed  in  the  next  threa  years
 in  the  North  Eastern  Region:  and

 (c)  the  mames  of  such  private
 organisations  operating  in  this  eld
 ym  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (०)  Wes,  Sir,  Under  a
 Central  Scheme  and  not  under  a  Cen-
 trally  Sponsored  Scheme,

 (b)  The  details  of  the  hostels  un-
 der  construction  with  central  assist-
 ance  in  Assam,  Arunachal  Pradesh,
 Meghalaya,  Nagaland,  Mizoram,  Tri-
 pura  and  Manipur  along  with  their
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 Jocations  are:

 State/U.T.  Place  Capacity

 Awan  नि  नि  नि  Gauhati  (3  Hostels),  .  ofa
 Arunachal  Pradesh  .  .  .  Itanagar  7  .  :  25
 Manipur,  :  नि  .  Imphal  (2  Hostels)  7  40

 Meghalaya  *  Shillong.  *  .  .  ‘  54
 Mizoram,  7  डर  है  .  .  Azawl,  न  .  .  डे  «  qo
 Tupaa  +  नि  न  न  «  Agartala  .  .  .  नि  नि  न  so

 The  construction  in  next  three  ASSAM
 years  will  depend  upon  the  complete

 ej  LL  Yuva  Niwas  Santha  Mahila proposals  that  may  be  received  in
 accordance  with  the  scheme.

 (c)  The  names  of  the  voluntary  or-
 gamisations  which  have  taken  up
 construction  of  Working  Women’s
 Hostels  with  Central  Assistance  under
 the  Central  Scheme  for  working
 women’s  hostels  are  laid  on  the  Table
 of  the  House,

 Statement

 Name  of  Voluntary  Organisations
 constructing  working  women’s  hostels
 with  Central  assistance,

 ANDHRA  PRADESH

 t.  Andhra  Yuvathi  Mandali,  Bar-
 katpura,  Hyderabad.

 2.  ¥.W.C.A.,  Hyderabad.
 3.  Backward  Class  Hostel  for  Girls

 and  Boys,  Hanumkonda  (Warangal).
 4  Bhartha  Mahila  Mandali,  Eluru

 Road,  Vijayawada-2,
 5.  Ladies  Recreation  Club,  Guntur.

 6.  ALW.C,,  Hyderabad.
 a  Tarnaka  Mahila  Samajam,  Hy-

 derabad-500040,

 8.  Guild  of  Service,  Kakinada.  .

 Niwas,  Gauhati-3,
 2  ¥.W.C.A,  Gauhati-3.

 3  Working  Girls  Hostel  Santha,
 Gauhati.

 BIHAR

 Working  Women's  Hostel,  Patna.

 CHANDIGARH

 l  Y.W.C.A,  New  Delhi.

 2.  Chandigarh  Counci]  of  Child
 Welfare,  Chandigarh.
 DELHI

 l.  ALW.C.,  New  Delhi.

 2  Mahila  Imdad  Committee,  New
 Delhi.

 3.  Young  Women’s
 New  Delhi.

 4  St.  Stephen’s  Hospital,  Delhi.

 GUJARAT

 i  Shri  Kasturba  Stri  Vikas  Gruh,
 Jamnagar.

 2,  A.LW.C.,  Surat.

 3.  Gandhi  Vikas  Gruha,  Bhavnagar.

 4  Shri  Maharani  Chimanbai  Stree
 Samaj,  Baroda.

 Asosciation,
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 §.  ALW.C.,  Rajkot.
 6.  Shri  Kanta  Stree  Vikas  Gruha,

 Rajkot.
 7.  Servants  of  the  People  Society,

 Ahmedabad.
 a  Gujarat  Stri  Pragati  Mandal,  Ah-

 medabad.
 9.  ALW.C.,  Ahmedabad.

 HARYANA

 Indian  Red  Cross  Society,  Haryana
 Branch,  Chandigarh.

 JAMMU  AND  KASHMIR

 Jammu  &  Kashmir  Markazi-Beh-
 budi-Khawteen  Miskeen  Bagh,  Sri-
 nagar.  ¢

 KARNATAKA

 l.  Y.W.C.A.,  Bangalore  City.
 2.  Indian  Council  of  Social  Welfare,

 Bangalore.
 3.  Association  for  Social  Health  in

 India,  Bangalore.
 4.  Ishwarananda  Mahila  Sevashram

 Society,  Mangalore.
 5.  Janata  Shikshana  Samithi,  Dhar-

 war,

 6.  Karnataka  State  Council  of  Child
 Welfare,  Bangalore.

 La  Sri  Sharda  Sevika  Mandali,  Ban-
 galore,

 8  The  Belgaum  Women’s  Welfare
 Seciety,  Belgaum.

 9.  University  Women's  Association,
 Bangalore,

 10,  Sri  Ramakrishna  Vidyarthint
 Bhawan,  Mangalore.

 ll.  Jagadguru  Sri  Shivarathrees-
 wara  Mahavidyapeetha  Ramanuja
 Road,  Mysore,

 KERALA

 l.  Perumbavoor  Mahila  Mandal,
 Perumbavoor  (Ernakulam).
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 2.  ¥,W.C.A,,  Perumbavyoor  (Erna-

 kulam).

 3,  Nair  Service  Society,  Changona-
 cherry,  '

 4.  Ss.  N.  V.  Women’s  Association,
 Trivandrum,

 5.  The  Ernakulam  Karayogam,  Co-
 chin,

 6  Calicut
 Calicut.

 7.  Muslim  Educational  Society,
 Calicut.

 8.  ¥.W.C,A.,  Calicut.
 cs  Sreekanteswara  Kehetra  Yogam,

 Calicut.

 10,  Mitraniketan  Vellanad  P.O.
 Mstt.  Trivandrum.

 1.  Muslim  Association,  Trivandrum.

 12,  Athura  Seva  Sanghom,  Sachivo.
 thamapuram  (Kottayam).

 13.  Guild  of  Service,  Kasargode.

 Muslim  Association,

 14,  Changanacherry  Municipality,
 Changanacherry.

 15.  C.M.C.  Educational  Society,  Iri-
 njalakuda.

 .

 16,  Sree  Gnanodaya  Yogam,  Telli-
 cherry.

 17,  M.S.C.  School,  Trivandrum.

 18,  Municipal  Council,  Thiruvalla.

 19,  Municipal  Council,  Palad.

 20.  Municipal  Council,  Shertallai.

 21.  S.N.V.  Sadanam  Trust,  Cochin.

 22,  S.N.  Vanitha  Samajam,  Kotta-

 23.  Y.W.C_A.,  Kottayam.
 24.  Muslim  Women's

 Ernakulam,

 25,  Employed  Ladies  Home,  Trichur.

 MADHYA  PRADESH

 l.  M.P.  Shaskiya  Karamchari  Ma-
 hila  Kalyan  Kendra,  Bhopal.

 Association,
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 2  Bhopal  Women's  Agzsociation,
 Bhopal

 3  MP  State  Tuberculosis  Associa-
 tion,  Bhopal

 4  AIWC,,  Jabalpur.
 5  Malav  Mahila  Kalyan  Parishad,

 Ujjain
 6  Jan  Vikas  Nyas,  Gwalior

 7  Municipal  Council,  Chhindwaza.

 8  Mahila  Mandal,  Mandsaur.

 |  MAHARASHTRA

 l  Women  Graduates  Umon,  Bom-
 bay

 2  Shradhhananda  Malla  Ashram,
 Bombay

 3  AIWC,  Bombay.
 4  Shram  Sadhna  Trust,  Bombay
 5  Poona  Mahila  Mandal,  Poona
 6  Maharashtra  Sahkars  WUdyogini

 Lid,  Bombay
 7  Indian  Council  of  Social  Welfare,

 "Bombay
 8  Bharat  Mahila  Siukshan  Mandal,

 Sholapur
 9  Mamla  Seva  Mandal,  Poona,
 0  Matru  Seva  Sangh,  Nagpur.
 ll  Saraswati  Mandir,  Nagpur.
 l2  Akh]  Bhartiya  Mahila  Parishad,

 Nagpur
 ‘13  Mote  Maternity  Home,  Amravati.

 H
 Sharda  Udyog  Mandir,  Amra-

 +a

 IS  Swatantraya  Laxmi  Hani  Lax-
 mibal  Samarak  Samiti,  Nasik

 26  University  Association  of  Poona, Pune

 *

 bu;
 Korver  Bhagim  Mandal,  Kolha- ir

 Pons  inane
 Stree  Shikshan  Senstha,

 i9.  Depressed  Classes  Girls  Hostel
 Society,  Nagpur.

 20  Vidarbha  Maharogi  Seva  Man-
 dal,  Amravati.

 2]  Pune  Vidyarthi  Griha,  Pune.

 22  Bhartiya  Stree  Jivan  Vikas  Pa-
 rishad,  Thana.

 MANIPUR

 ]  Manipur  Mahila  Kalyan  Sarmuti,
 Imphal,

 2  <All  Manipur  Women’s  Associa-
 tion,  Imphal

 MEGHALAYA

 Y  W.C.A.,  Shillong

 MIZORAM
 Mizoram

 Pawl,  Aizawl.
 Hmeichhe  Tangrual

 ORISSA
 l  State  Social  Welfare  Advisory

 Board,  Bhubaneshwar
 2  Kala  Vikas  Kendra,  Cuttack.
 3  Nivedita  Kalyan  Samity,  Rour-

 kela

 4  Utkal  Mahila  Samiti,  Cuttack.

 PUNJAB

 3  Smt,  Kusum  Trivedi  Refugee  Re-
 hef  Fund  Society,  Jullundur.

 2  Laypat  Ra:  Mahila  Hostel  Com-
 mittee  of  the  Servants  of  the  People
 Sa.iety,  Abohar,

 3  Indian  Red  Cross  Society,  Bha-
 tinda,  Distt.  Branch.

 4  Indian  Red  Cross  Society,  Jullun-
 dur,  Distt.  Branch,

 5  Indian  Red  Cross  Society,  Patiala,
 Distt.  Branch,  Patiala.

 6.  Indian  Red  Cross  Society,  Ludhi-
 ana,  Distt,  Branch,  Amritsar.

 7  Indian  Red  Cross  Society,  Amrit-
 Distt,  Branch,
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 8.  All  India  Women’s  Voluntary
 Services,  Punjab  Branch,  Chandigarh.

 RAJASTHAN

 L  King  Edward  VII  Memorial—
 Rest  House  Society,  Ajmer.

 2.  Bal  Mandir,  Jaipur.

 TAMIL  NADU

 l.  Guild  of  Service,  Madras.
 2.  Madras  Seva  Sadan,  Madras.

 3.  Women’s  Indian  Association,
 Madras.

 4  Guild  of  Service,  Kanchipuram.
 5,  Indian  Women's

 Salem.

 6.  Y.W.C.A.,  Madurai.

 a  The  Coimbatore  Seva  Nilayam,
 Coimbatore.

 8.  Y.WC.A,,  Madras.

 a  ¥.W.C.A.  Coimbatore,
 10.  Stree  Seva  Mandir,  Madras,

 ll.  The  Diocesan  Council  of  Catho-
 lic  Women,  Madurai,

 12,  ¥.W.C.A.,  Salem.

 13,  ¥.W.C.A.,  Tirunelveli,
 14,  Subramaniya  Nagar  Mathar

 Sangam,  Salem.

 15.  A.I,W.C.  &  Recreation  Club,  Ma-
 durai.

 i6.  ¥.W.C.A.,  Tiruchirapalli.

 mw  Avvai  Home,  Madras,
 i8.  South  Kerala  Diocese  of  the

 Church  of  South  India  Trust  Asso-
 ciation,  Madras.

 Association,

 TRIPURA

 L  \  India  Women’s  Food  Council,
 Agartala.  <

 UTT.AR  PRADESH

 i.  Nehru  Bal  Mandel,  Allahabad.
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 2.  Y.W.C.A.,  Lucknow,
 3.  A.LW.C.,  Kanpur.
 4,  AIW.C.,  Lucknow.

 5.  Lal  Ramanuj  Dayal  Vaish  Bal
 Sadan,  Meerut.

 6.  Arjun  Mahila  Shilpa  Kala  Ken-
 dra,  Kanpur.

 a  Mahadevi  Kanya  Pathshala  Col-
 lege,  Dehradun.

 8.  Bhartiya  Shiksha  Vikas  Samiti
 Gorakhpur,

 WEST  BENGAL

 l.  All  Bengal  Women's
 Calcutta,

 2.  Nari  Seva  Sangha,  Calcutta.

 3.  Association  for  Social  Health  in
 India,  Calcutta.

 Union,

 ARUNACHAL  PRADESH

 l.  Arunchal  Pradesh  Social  Welfare
 Advisory  Board,  Itanagar.

 A  &  N  ISLANDS

 l,  All  India  Women’s  Food  Council,
 Port  Blair.

 GOA,  DAMAN  &  DIU

 i.  All  India  Women’s  Conference,
 Panjim  (Goa),

 2,  Gomantak  Maratha  Samaj,  Pana-
 ji.

 Exploratory  Fisheries  Project,
 7056.  SHRI  K.  RAMAMURTHY:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased
 state:

 (a)  the  salient  features  of  the
 Exploratory  Fisheries  Project  wundet
 implementation;  and

 (b)  how  far  it  has  helped  the  5
 lakhs  of  country-boat  and  catamaraD
 using  fishermen  in  the  country?



 13  Written  Answere  CHAITRA  26,  3900  (SAKA)  Written  Answers  774

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (४)
 The  objectives  of  the  Exploratory
 Fisheries  Project  are:—

 I.  To  carry  out  exploratory  work
 in  respect  of—

 (a)  charting  of  fishing  ground

 (b)  determination  of  the  best
 fishing  season

 (९)  examination  of  types  of
 fishes  available

 (d)  assessment  of  suitability  of
 fishing  gear  and  equipments

 (e)  assessment  of  suitability  of
 different  types  of  fishing  vessels

 Il.  To  train  personne]  for  man-
 ning  modern  fishing  vessels,

 गा.  To  test  the  commercial  possi-
 bility  of  deep-sea  fishing  and  make
 available  the  requisite  data  and  in-
 formation  to  those  concerned  so  as
 to  help  and  guide  the  expansion  of
 fishing  industry,

 (b)  The  Exploratory  Fisheries  Pro-
 ject  is  intended  to  assist  the  deep  sea
 fishing  industry  and  hence  the  activi-
 ties  of  the  Exploratory  Fisheries  Pro-
 ject  hae  not  directly  benefieq  the
 country  boats  and  catamarans.  How-
 ever,  the  Project  vessels  have  assisted
 in  rescue  of  operations  when  need
 arose.

 Scholarships  to  Hindi  Biudents  of
 Non-Hindi  Speaking  gtates

 7057,  8प्तप्ता  §,  R.  REDDY:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 {a)  whether  it  js  a  fact  that  Central
 Government  are  benefiting  the  stu-
 dents  with  scholarahips  xfor  the  Hindi
 Students  of  Non-Hindi  speaking
 States;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  States
 and  the  number  of  students  getting
 scholarships?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKBA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  actual  number  of  students
 is  not  readily  available  but  the  in-
 formation  is  being  callecteq  from  the
 State  Governments  and  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  House.  The
 names  of  the  States  covered  under  the
 Scheme  are  in  the  Statement  attach-
 ed,

 Statement

 States/Union  Territories

 Andhra  Pradesh
 Assam
 Gujarat
 Jammu  and  Kashmir
 Karnataka
 Kerala
 Maharashtra
 Manipur
 Meghalaya
 Nagaland
 Orissa
 Punjab
 Sikkim
 Tamil  Nadu
 Tripura
 West  Bengal
 Andaman  and  Nicobar
 Arunachal  Pradesh
 Chandigarh
 Dadar  &  Naga,  Haveli
 Goa,  Daman  and  Diu
 Lakshdweep
 Mizoram
 Pondicherry
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 AMM  Development  ang  Women  Lite-
 raey  programme  in  Nicobar

 7058.  SHRIMATI  PARVAT]  DEVI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  fs  a  fact  that  Gov-
 ernment  propose  to  prepare  prog-
 ramme  for  child  development  and
 women  literacy  in  the  tribal  areas  of
 Nicobar  district;  and

 (b)  if  go,  the  detailg  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  and  (b).  Yes,  Madam.
 As  per  information  received  from  the
 U.T,  Administration,  Andaman  and
 Nicobar  Islands  was  allotteq  an  Inte-
 grateq  Child  Development  Service
 Scheme  Project  during  1978-79  at
 North  Andaman  (Community  Deve-
 lopment  Rural).  Another  Integrated
 Child  Development  Services  Scheme
 Project  (Tribal)  at  Nicobar  Islands,
 for  the  International  year  of  the  child
 (1978),  hes  been  allotted  by  the  Gov-
 ernment  in  February,  979,  The  Func-
 tional  Literacy  for  Adult  Women  is  a
 Central/Sector  Scheme  and  is  being
 implemented  through  the  infrastruc-
 ture  of  the  Integrated  Child  Develop-
 ment  Services  Scheme  Programme.
 The  Scheme  envisages  imparting  edu-
 cation  to  adult  women  so  that  they
 may  acquire  workable  knowledge  of
 health,  hygiene,  nutrition,  home  ma-
 nagement  and  child  care  etc.  for  lead-
 ing  =  better  life.  The  objectives  of  the
 ILC.D.  Services  are:—

 (i)  to  improve  the  nutritional
 and  health  status  of  children  in  age
 group  0—6  years;

 (ii)  to  lay  the  foundation  for  pro-
 per  psyehological,  physical  and  so-
 cial  development  of  the  child;

 (iii)  to  reduce  the  incidence  of
 mortality,  morbidity,  malnutrition

 and  school  drop-out;
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 (iv)  to  achieve  effectively  coor-
 dination  of  policy  and  implementa-
 tion  amongst  the  various  depart-
 ments  to  promote  child  develop-
 ment;  and

 (v)  to  enhance  the  capability  of
 the  mother  to  look  after  the  normal
 health  and  nutritional  needs  of  the
 child  through  proper  nutrition  and
 health  education.

 The  following  services  are  provided
 in  the  LC.D.S,  Scheme: —

 l,  Supplementary  nutrition.

 2.  Immuni-ation.

 3.  Health  check-up

 4.  Referral  services,

 5,  Nutrition  and  Health  Educa-
 tion,

 6.  Non-formal  education,

 Smrce  the  mother  ha,  a  key  role
 in  the  Physical,  psychological  and  so-
 cial  development  of  the  child,  nursing
 and  expectant  mothers  have  to  be
 brought  into  any  scheme  which  aims
 at  the  welfare  of  the  child.  Atten-
 tion  will,  therefore,  have  to  he  given
 to  mothers  and  women  of  5—44  years
 age  who  have  been  brought  within
 the  ambit  of  Integrateq  Child  Deve-
 lopment  Services,

 सुन्दर  जगादशय  योजना,  तोराई  अभगत
 योजना  और  गुभानी  जगादाप  बोरना  पर

 कॉपें

 705%  फादर  एम्चवी  मरण  :  क्या  कृषि
 जौर  सिचाई  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सहयोग  से
 बिहार  प्रदेश  को  (एक)  सुन्दर  जलाशव
 योजना  (दो)  तोराई  जलाशय  योजना  तीन”
 युमानी  जलाशय  योजना  पर  कार्य  झपरम्भ  हो
 क्या  है  झौर  यदि  हां,  तो  क्या  एक  नहर  के  लिए
 झजित  की  जाने  वाली  भूमि  और  इन  पोजनाथों
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 के  कारण  जलमस्त  होने  वाली  भूमि  के  लिए
 झ्राविवा्षियों  को  #2  लतिपूति  दिये  बिता
 कार्यवाही  की  जा  रही  है;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  प्रसाषित  झादि-
 वासियों  और  मगैर-पझ्रादिवासियों  के  लोगो  को

 क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  करने  के  लिए  प्रभावी
 कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 कृषि  घोर  खिच, ई  मंत्रो  भी  सुरणत
 सिह  बरत: ला)  (क)  शौर  (ल)  धसिचाई
 एक  रा  य  विषय  है  आर  सिचाई  परियोजनाभों
 का  भायोजत,  क्रियान्वयन  प्रौर  प्रचालन
 रा-य  सरका  cl  द्वारा  प्रपनी  बिकास  योजनापों
 के  भ्न्तगंत  किया  जाता  *  केन्द्रीय  सहायता
 ब्लाक  ऋणों  झोर  अनुदानों  के  रूप  में  समूचे
 राज्य  के  लिए  एकमृश्त  दी  जाती  है  और
 उसका  विकास  के  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  भ्रथवा
 परिय  ण्नो  से  सम्बन्ध  नहीं  होता  |  इन  परि-
 योजनाओं  से  प्रभ  वित  हुए  व्यक्तियों  को

 मुझ  प्जें  की  भदायगी  के  बारे  में  बिहाए
 सरफार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्योस
 रोज्य  सरफार  से  भ  गवाया  भया  है  और  प्राप्स
 होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 Daration  of  Course  in  Delhi
 University

 7060,  SHRI  G.  M.  BANATWALLA:
 DR.  BIJOY  MONDAL:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:
 SHRI  SHANKERSINAJI

 VAGHELA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Delhi  University's
 undergreduate  students  will  be
 spending  g  year  more  than  their
 counterparts  elsewhere  in  the
 country  to  get  their  Bachelor's  Deg-
 Fees  from  the  next  academic  session

 as  per  decision  of  the  Academic
 Council;

 (9)  whether  it  is  also  a  fact  that
 in  most  of  the  Universities  the  dura-
 tion  of  this  course  js  two  years;

 (०)  if  so,  the  reasons  for  such  a
 decision;

 (d)  whether  thig  decision  has  been
 criticised  and  has  createg  discontent-
 ment  amongst  the  students;  and

 (९)  if  so,  what  is  Government's
 reaction  i,  regard  thereto?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (c),  It  is  a  fact  that
 the  Delhj  University  has  decided  that
 the  duration  of  undergraduate  educa-
 tion  (both  Pasg  and  Honourg  Courses)
 will  be  of  three  years  even  after  2
 year  (l04-2)  schoo]  education.  The
 Delhi  University  ig  not  the  only  Uni-
 versity  in  India  where  the  duration
 of  undergraduate  education  afte,  the
 introduction  of  1042  school  pattern
 will  be  of  three  years.  Many  Univer-
 sities  in  some  of  the  States  alao  offer
 first  degree  courses  of  three  years’
 duration,  particularly  in  the  States  of
 Andhra  Pradesh,  Tami]  Nadu,  Kerala,
 Karnataka,  Maharashtra,  Gujarat,  etc.

 (d)  According  to  the  information
 received  from  the  Delhi  University,
 0०068  member  of  the  Academic  Council
 did  not  agree  with  the  decision  of  the
 Council  that  both  Pass  andx  Honours
 Courses  should  be  of  three  years’  du-
 ration,  The  University  is,  however,
 not  aware  of  any  discontent’  amongst
 the  students  of  Delhi  University  on
 this  account,

 (९)  छा  ig  for  the  University  of  Delhi
 to  determine  finally  the  duration  of
 its  different  courses  from  time  to  time.
 Government,  ag  stich,  does  not  come
 into  the  picture,
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 Gouses  for  Tea  Plantation  Labourers

 7061,  SHRI  NIHAR  LASKAR:
 SHRI  M.  P,  SAYEED:
 SHRI  R.  प्र.  SWAMINATHAN:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (ay  whether  it  is  a  fact  that  the
 construction  of  pucca  houses  for
 labourers  in  the  tea  gardens  has  been
 held  up  due  to  the  Central  Govern-
 ments  ambiguoug  policy  according  to
 the  tea  Industry  sources;

 (b)  ig  so,  whether  according  to,
 them  the  house  building  hag  slowed
 down  in  recent  years  because  the
 Union  Government  ig  not  inclined  to
 accept  the  tea  industry  plan  to  raise
 the  subsidy  ceiling  from  Rs.  5,000  to
 Ra.  7,500;

 (९)  if  so,  how  far  this  is  true;

 (d)  whether  they  have  made
 several  representation  to  the  Union
 Government  in  this  regard;  and

 (e)  if  80,  the  reaction  of  the  Union
 Government?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (e).  Under  the  Sub-
 sidised  Housing  Scheme  for  Planta-
 tion  Workers,  there  is  no  ambiguity
 in  the  policy  of  the  Central  Govern-
 ment  with  regard  to  the  ceiling  costs
 of  construction  of  Rs.  4,000  and
 Rs.  5,000  for  a  small  two  roomed  and
 a  regular  two-roomed  house  respec-
 tively.

 The  Consulatative  Committee  of
 Plantation  Associations,  Calcutta  hed
 represented  for  enhancement  of  the
 celling  cost  of  construction  under  the
 scheme.  But  it  was  not  found  possi-
 ble  to  accept  the  same,  as  acceptance
 of  the  game  would  meen  construction
 of  fewer  dwelling  units  for  the  plan-
 tation  workers,  whereas  the  policy  of
 the  Government  is  to  attain  the  ob-
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 jective  of  providing  housing  for  as
 large  a  number  of  workers  as  possi-
 ble  with  the  limited  financial  resour-
 ces.

 However,  with  a  view  to  reducing
 the  cost  of  construction,  the  Associa-
 tions  have  been  advised  to  depute
 their  representative  for  consultation
 with  the  National  Buildings  Organisa-
 tion,  who  have  the  requisite  expertise
 in  the  matter,

 Ran  on  Cow-Slaughter  in  Kerala,
 Wea  Bengal  ang  Lakahdweep

 7062,  SHR  P.  M,  SAYEED:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whethe,  two  State  Govern-
 ments  of  Kerala  and  West  Bengal
 have  rejected  tulal  ban  on  cow-
 slaughter;

 (b)  whether  representation  was
 made  to  the  Prime  Minister  when  he
 visited  Lakshdweep  that  cow-
 slaughter  should  not  be  banneg  in
 the  Union  Territory  of  Lakshdweep;

 (c)  if  so,  whether  Government  has
 examined  their  yepresentation  in  this
 regard;  and

 (d)  whether  these  two  State  Gov-
 ernments  and  Union  Governments  and
 Union  Territory  of  Lakshdweep  will
 be  permitted  cow-slaughter?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 The  two  State  Governments  have  not
 yet  accepteq  the  idea  of  a  total  ban
 on  cow-slaughter.

 (b)  No  forma]  representation  has
 been  submitted  to  the  Prime  Minis-
 ter,

 (c)  Question  does  not  arise,

 (d)  The  gubject  is  within  the  le-
 gislative  competence  of  the  State
 Governments.
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 Reconstractions  of  Working  Group
 of  Floog  Control

 7063.  SHRI  KUMARI  ANANTHAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  main  recommendations
 made  by  the  Working  troup  on  Flood
 Control;  and

 (9)  the  action  initiated  for  imple-
 menting  them?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b)  The  Working  Group  on
 Flood  Control  set  up  by  the  Depart-
 ment  of  Irrigation  on  the  advice  of
 Planning  Commission,  taking  into  ac-
 count  the  floods  damages  experienced
 during  ‘1978,  has  recommendeg  in  its
 final  report,  measures  required  for
 flood  control  in  the  entire  country
 for  the  plan  period  978&—83,  The
 recommendationg  cover  a  number  of
 policy  measures  including  the  speedy
 completion  of  on-going  schemes,  im-
 plementation.  of  flood  plain  zoning,
 etc,  which  are  expected  to  provide
 Protection  to  an  additional  6  million
 hectares  over  and  above  an  area  of
 9.80  million  hectares  already  provided
 Teasonable  protection  to  the  end  of
 March,  1978,

 An  Action  Plan  for  achieving  posi-
 tive  results  of  flood  control  in  the
 Indo-Gangetic  basin  through  multi-
 disciplinary  appro&ch  covering  engi-
 neering,  soil  conservation,  afforesta-
 tion  and  water-shed  management,
 within  a  period  of  5  to  7  years  hes
 also  been  formulated  by  another
 Working  Group  set  up  the  Depart-
 ment  of  Agriculture.

 The  reports  of  these  two  Working
 Groups  are  under  consideration.  As
 8  result  of  the  recent  plan  discussions
 with  the  State  Governments,  plan  al-
 locations  for  1979-80,  and  978—88  are
 Now  being  finalised,  -—

 two  Working  Groups  are  given  in
 Statements  I  &  I,

 Statement  I

 Main  recommendationg  of  the  Dork-
 ing  Group  set  up  in  the  Department
 of  Irrigation.

 (i)  All  the  on-going  schemes  should
 be  reviewed  in  detail  and  completed
 during  the  5-year  period.  Funds  for
 such  schemeg  should  be  earmarked.

 (ia)  Matching  and  earmarked  pro-
 vision  of  funds  as  per  agreed  pro-
 giamme  should  be  made  in  the  Annual]
 Plan  of  each  State,  so  that  inter-
 State  schemes  are  completed  in  a
 time-bound  programme,

 (iii)  Schemes  to  establish  existing
 benefits  like  raising  and  strengthen-
 ing  of  embankments  where  necessary,
 provision  of  sluices  for  adequate  drain_
 age  of  the  protected  areag  etc.,  should
 be  taken  up  and  completed  on  a  prio-
 rity  basis.

 (av)  The  work  of  flood  forecasting
 should  be  further  strengthened  and
 modernised,  For  smaller  rivers  with-
 in  a  State,  the  concerned  State  Gov-
 ernmertts  should  set  up  their  own
 flood  forecasting  organisations,

 (vy)  Al]  storage  resevoir  projects
 (whether  for  irrigation  or  power),  in
 the  catchments  of  flood-prone  rivers
 should  be  given  priority  for  construc-
 tion,

 (vi)  Special  organisations  should  be
 set  up  to  prepare  Master  Plans  in
 Close  co-ordination  with  Irrigation
 and  other  concerned  Departments  in
 the  State,  Outlines  of  Master  Plans
 should  be  finalised  by  March,  1980
 and  detailed  Master  Plans  should  be
 drawn  up  by  March,  i982,

 (vii)  Proper  norms  and  standards
 of  maintenance  shoulg  be  laid  down
 and  enforced  by  each  State  Govern-
 ment  on  the  basis  of  approved  guide-
 lines.
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 (viii)  The  work  of  flood  plain  re-
 gulation  and  management  should  be
 given  ;  immediate  attention.  The
 State  Governments  should  demarcate
 On  Maps  ag  well  as  on  the  ground
 the  areas  liable  to  floods  of  different
 frequencies,  and  enforce  land  use  re-
 gulations  on  the  basig  of  the  guide-
 lines  approved  by  the  Central  Flood
 Control]  Board,  Central  Government
 may  help  the  State  Government  for
 carrying  necessary  surveys  and  in  pre-
 paration  of  contour  maps.

 (ix)  The  Department  of  Agricul-
 ture  should  take  up  soil  conservation
 measures  in  the  catchments  of  flood-
 Prone  areas,  This  programme  will  be
 complementary  to  the  engineering
 programme  of  floog  control.

 (x)  Regular  monitoring  of  all  me-
 jor  schemes  should  be  done  by  the
 States  as  well  as  by  the  Centre,

 (xi)  Organisations  dealing  with
 flood  control  in  the  States  and  at  the
 Centre  should  be  suitably  strengthen-
 ed,

 (xii)  Completed  schemes  should  be
 evaluated  in  order  to  assess  their
 performance  and  benefits,  as  also  to
 draw  lessons  for  future  planning.

 Statement  II

 Important  recommendations  of  the
 Working  Group  set  up  in  the  Depart-
 ment  of  Agriculture  for  evolving  an
 integrated  actron  plan  for  flood  con-

 trol  in  the  Indo-Gangetic  Basin

 (l)  Identification  of  priority  micro-
 watersheds  for  watershed  treatment
 should  be  initiated  at  once.

 (2)  Mass  scale  afforestation,  soil
 conservation  and  engineering  pro-
 gramme  including  their  maintenance
 and  flood  patrolling  should  be  under-
 takerl  with  cooperation  of  the  people
 involved.  Their  cooperation  in  flood
 Plain  roning  and  flood  fighting  is  in-
 dispensable.
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 (3)  All  atorage  reservoir  projects
 should  be  reviewed  to  examine  the
 possibility  of  providing  specific  floods
 storage  and  operation  schedules
 drawn  upto  provide  flood  moderation
 to  the  extent  possible.

 (4)  Expeditious  processing  and  ex-
 ecution  of  reservoir  schemes  in  the
 States  of  Uttar  Pradesh,  Himachal
 Pradesh,  Haryana,  Rajasthan,  Madhya
 Pradesh,  West  Bengal,  Bihar  and
 DVC  should  be  ensured.  Acquisition
 of  land  for  Maithon  and  Panchet  Dams
 of  the  DVC  for  flood  storage  has  also
 to  be  expedited.

 (5)  In  the  floog  prone  areas,  flood
 fighting  arrangements  should  be  built
 into  the  admimstrative  system  by  pro-
 per  training  and  briefing  of  the  local
 officers  and  by  providing  adequate
 rescue  and  relief  rpaterials  and  equip-
 ments,

 (6)  A  nodal  agency  at  the  State
 level  to  coordinatc  the  work  of  water-
 shed  treatment  by  Forest  Department,
 Agriculture  Department  end  Soil
 Conservation  Wing  with  full  financial
 and  administrative  powers  should  be
 established.

 (ty  Animal  Husbandry  Division
 should  formulate  schemes  to  control
 the  number  of  useless  cattle  and  en-
 sure  rotational  grazing  as  indicated  in
 the  national  forest  policy,

 (8)  Immediate  action  should  be  tak-
 en  to  relocate  habitations  which  are
 in  the  river  beds  or  within  bank-
 ments  or  as  encroachments  on  natu-~
 re!  drainage  channels  Even  if  cuiti-
 vation  is  unavoidable  in  danger  zones,
 abadi  sites  should  be  outside  the  river
 beds,

 (9)  Unplanned  construction  of
 roads,  embankments,  buildings,  hou-
 sing  colonies,  without  ference  to  the
 topographic  conditions  and  natural
 drainage  and  flood  ways  should  be
 avoided,  All  construction  in  flood
 prong  areas  should  be  scruitinised  by
 a  Flood  Zone  Authority.  On  all  exist-
 ing  constructions,  cross  draitage  should

 be  provided.
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 (10)  In  hazardous  flood-prone  areas,
 anti-disaster  shelter  against  flouds
 could  be  provided  with  the  assistance
 of  the  State  Governments,  Central
 Government  and  voluntary  organisa-
 tions,

 (ll)  The  elementary  :nethods  of
 flood  fighting  including  community
 preparedness  should  be  built  into  the
 educational  programme  in  the  schools

 of  flood-prone  areas.  Voluntary  Or-
 ganisations  can  be  trained  and  mobili-
 sed  for  flood  fighting  by  the  Home
 Guards  and  Civil  Defence  units,  Vil-
 lagers  could  be  encouraged  to  enrol
 themselves  in  flood  fighting  brigades
 and  trained  to  do  round  the  clock
 patrolling  of  the  embankmentg  and
 interpret  sight  of  breaches,  erosion.
 etc  and  warn  the  people,

 (i2)  Manuals  of  flood  fighting  on  a
 district  wise  casis  should  be  prepared
 and  plans  of  evaquations  at  different
 flood  levels  should  be  drawn  up,  The
 Embankment  Manuals  and  Flood  Fi-
 ghtmg  Manuals  of  the  Central  Water
 Commission  could  be  used  for  this
 purpovw

 (13)  Flood  control,  flood  mitigation
 and  fleod  fighting  cannot  be  effective
 without  participation  and  mvolvement
 of  the  masses  in  the  flood-prone  areas
 The  Chinese  example  of  press  cam-
 pains  for  taming  the  rivers  and  for
 afforestation  and  soil  conservat‘on  in-
 dicates  the  posmbilitias  of  mass  775
 volement.  The  “Food  for  Work”
 Schemes  could  be  utlised  for  mass
 Paraticipation  in  such  measures.  Mass
 campaigns  of  flood  control  with  catchy
 Slogans  associated  with  local  names

 9f  flood  prone  rivers  or  tr-butaries  or
 denuded  hill-teps  could  be  started  with
 the  help  of  such  teams  and  other  vo-
 luntary  organisations.  Flood  control
 in  the  flood-prone  areas  should  be

 built  into  the  planning  and  develop-
 ment  organisations  at  the  grassroot
 level.

 (l4)  The  Ferest  and  the  Soil  Con-
 servation  Departments  in  the  States
 will  have  to  be  considerably  strength-
 ened  to  take  over  the  civil  and  degrad-
 ed  forests  in  the  critical  areas  and
 assist  the  population  in  developing
 community  forests,  farm  forestry  and
 soil  conservation  in  agricultural  lands.

 The  additional  expenditure  incurred
 for  strengthening  organisations  sheuld
 be  met  entirely  by  the  Central  Gov-
 ernment.  The  Indian  Forests  Service
 and  the  State  Forests  service  cadres
 will  have  to  be  expanded  in  a  massive
 way  and  a  large  number  of  Forestry
 Extension  Officerz  will  have  to  be  re-
 cruited  and  tiained  to  saturate  the

 northern  catchments  of  the  fiood-prone
 areas  of  the  Indo-Gangetic  basin.

 Losg  of  Foodgrains  at  Post  Hatvest
 Stage

 7064,  SHRI  D.  p,  DESAI:

 SHRI  ANANT  RAM
 JAISWAL:

 SHRI  A.  R.  BADRI-
 NARAYAN:

 SHRI  M.  V.  CHANDRA-
 SEKRHARA  MURTHY:

 SHRI  R.  v.  SWAMI.
 NATHAN:

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  recent  study  has
 brought  out  that  the  couritry  has
 been  losing  8  per  cent  foodgrains
 because  of  poor  post  hatves;  opera
 tions;  ghd
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 b)  if  80,  the  steps  taken  to  im-
 prove  the  processing,  storage,  trans-
 portation  and  marketing  of  foodgrains
 80  88  to  minimise  the  losses?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b),  No
 precise  or  reliable  assessment  has  been
 made  about  the  loss  of  foodgrains
 during  post  harvest  stages  for  the
 entire  country.  However,  the  follow-
 ing  steps  are  being  taken  to  minimise
 losses  of  foodgrains  at  various  stages:

 (l)  A  Save  Grain  Campaign  Or-
 ganisation  has  been  established  to
 education,  pursuade  and  motivate  the
 farmers,  traders  and  other  agencies
 ‘engaged  in  handling  of  foodgrains
 for  adoption  of  modern  techniques
 of  storage  so  88  to  minimise  the  los-
 ses  at  all  the  stages.  Besides  publi-
 city,  demonstartion  and  training
 main  emphasis  is  laid  on  improve-
 ment  of  storage  structures  by  mak-
 ing  available  the  small  sized  im-
 proved  storage  structures  easy  cre-
 dit  to  the  farmers.

 (2)  Warehouses  owned  by  major
 public  sector  organisations  like  Food
 Corporation  of  India  ang  Central
 Warehousing  Corporation  are  con-
 structed  on  scientific  lines  and  are
 Tat,  damp  and  leak  proof.  Scientific
 techniques  for  preservation  of  food-
 grains  are  adopted  to  eliminate  loss-
 es  during  storage.  Pro-monsoon
 inspection  of  the  godowns  is  arried
 out  and  repairs  undertaken  to  pre-
 vent  leakage  of  rain  water.

 (3)  Proper  planning  in  regard  to
 movement  of  stocks  is  ensured  so  as

 to  reduce  infructuous  movement,
 unnecessary  transhipment  and  loss-
 ¢s  in  transit.  At  the  loading  and
 unloading  pointe,  sufficient  care  is
 exercised  in  handling  foodgrain  bags,
 Covered  wagons  are  being  used  for
 transporting  foodgrains  to  the  ex-
 tent  possible,  Necessary  precau-
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 tions  are  taken  when  open  wagons
 are  utilised  for  transportation  of
 foodgrains,

 (4)  With  a  view  to  reducing  the
 CAP  storage,  a  project  for  construc-
 tion  of  additional  capacity  of  3.6
 million  tonnes  of  covered  accommo-
 dation  hag  been  undertaken  with
 the  assistance  of  World  Bank  to  be
 completed  in  phased  manner  by
 1980-81,

 (5)  During  the  mid-term  plan
 storage  capacity  available  with  the
 cooperatives  would  be  increased  by
 5.5  million  tonnes  against  the  capa-
 city  of  4.8  million  tonneg  in  1977-78,
 Similarly  the  number  of  agricultur-
 al  processing  units  have  increased
 threefolds  during  the  last  15  years
 in  the  cooperative  sector  alone.  The

 total  assistance  given  by  N.C.D.C.  for
 development  of  various  programmes
 within  its  purview  upto  the  end  of

 979  wag  of  the  order  of  Rs.  2797.30
 million.

 (6)  A  time  bound  programme  has
 been  launched  for  improvement  of
 dehusking  equipment  for  avoiding

 josseg  in  rice  milling  by  introduction
 of  rubber  roll  type  dehuskers  etc.

 wat  का  चोल  मुल्य

 7065.  शी  नम्त  वराम  जायसवाल  :
 क्या  कृषि  और  लिवाई  मन्वीं  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  मार्चे,  979  से  पूर्व  और
 मार्च  के  दूसरे  पलवाड़े  में  देश  के  उत्तरी
 राज्यों  की  राजधानियों  और  बम्बई  में  चीनी
 के  थोक  मूल्य  क्‍या  थे  ?

 कृषि  ओर  वियाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (प्री  सानु  प्रताप  सिह)  :  उत्तरों  दुशाज्यों
 की  राजधानियों  झयवा'  प्रमुख  मंडियों  झौर
 बम्बई  में  चीनी  के  थोक  मुत्यों  के  आरे  में  उप॑-
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 लख्ध  सूचना  इस  प्रकार  है  —

 (शुपये  1  किबटर )

 क्रम  to  राज्य  को  शजलान,  /मढ  म्‌ल्य  मार्च,  979%
 28~2—79  gat  पसवाड़े  के  दौरान

 को  मुल्य-परिसर

 1  पटना  (सौ-30  प्रेड  )  225  235  से  275
 2  भोपाल  (e-31  प्लेड  )  224  228  से  252
 3  जयपुर  220  240  से  265

 4  जलधर  (¥1-30  ग्रेड )  ‘241  265  से  287
 5  लख्ष  नऊ  (सी-29  ग्रेड  )  25  225%  280
 6  दिल्‍्ल।  (30  ग्रेड)  240  252%  284
 7  बम्बई  (सो-30  ग्रेड)  226  230  से  256

 Amendments  te  State  Foresig  Act

 7066.  SHRI  HARI  VISHNU  KA-
 MATH.  Will  the  Minster  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  refer  to  his  answer  to  Un-
 starred  Question  884  regarding  des-
 truction  of  forests  on  dated  26th  Feb-
 luary,  979  and  state:

 (a)  the  names  of  those  States  which
 have  taken  steps  to  amend  their
 State  Forests  Acts  to  regulate  the
 felling  of  trees  in  areas  outside  the
 control  of  the  State  Forests  Depart-
 ments,  the  nature  and  content  of  the
 amendment  in  each  case};

 (b)  whether  Government  propose
 to  introduce  in  the  current  session  of
 Parliament  a  bil]  to  amend  the  Indian
 Forests  Act  so  as  to  provide  for  de-
 terent  punishment  for  offences;  and
 if  not,  what  Government's  intention
 1s;

 (c)  the  details  of  steps  taken  oF
 Proposed  to  bring  forest  areas  outside
 the  control  of  the  forest  t
 Under  scientific  managements;

 a5  under  centrally  sponsored  schemes
 5I8  L8.—5,

 have  been  taken  up  for  implementa-
 tion;  and

 (e)  the  monitoring  agency  for  the
 progress  of  afforestation  schemes
 and  whether  special  attention  is  being
 paid  to  the  important  valleys  in
 Himalay  an  region,  and  if  so,  the
 details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a),
 (९),  (a)  &  (e).  The  information  js
 being  collected  and  will  be  placed  on
 the  Table  of  the  Sabha  on  its  receipt
 from  the  States.

 (b)  Government  does  not  propose  to
 introduce  a  Bill  to  amend  Indian
 Forests  Act  in  the  current  session  of
 the  Lok  Sabha,

 More  Purchasing  Centres  for  Paddy
 by  Food  Corporation  of  India

 7067,  SHRI  0.  K.  JAFFER  SHA-
 RIEF:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state,

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  complaints  that  the  Food  Car-
 poration  of  India  has  been  unable  to
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 Open  more  purchasing  centres  and  also
 unable  to  purchage  not  more  than  half
 of  the  paddy  offered  for  gale  in  many
 of  its  purchasing  centres;

 (b)  whether  Government  78  pre-
 pared  to  increase  the  quantum  of
 finance  needed  by  the  Food  Cor-
 poration  of  India  to  enable  it  to  pur-

 chase  all  paddy  and  rice  that  are
 offered  to  be  purchased  at  support
 prices,  especially  in  Karnataka,  An-
 dhra  Pradesh  Orissa  and

 (c)  whether  Government  js  also  in
 a  position  to  ensure  that  paddy  grow-
 ing  peasants  are  not  obliged  to  sell
 their  paddy  to  merchants  at  prices,
 much  lower  than  support  prices?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  arrangements  for  extend-
 ing  price  support  is  primarily  the  res-
 ponsibility  of  the  State  Governments
 Foog  Corporation  of  India  ig  one  of

 the  agencies  dep  syed  forthe  pur-
 pose.  The  share  of  procurement  work
 to  be  handled  by  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  and  the  number  of  pur-
 case  centres  to  be  opened  are  deter-
 mined  by  the  concerneg  State  Gov-
 ernments,  While  in  Andhra  Pradesh
 the  Food  Corporation  of  India  is
 undertaking  price  support  operations
 as  an  agent  of  the  State  Government,
 they  are  not  inthe  fleid  in  Karnatak:
 and  Orissa  as  no  procument  work  has
 been  entrusted  to  them  by  the  State
 Governments.  The  Food  Corporation
 of  India  has  adequate  finances  for
 foodgrain  procurement.  It  may  be
 stated  that  price  support  is  extended
 only  to  agricultural  producers  and  not
 to  rice  millers,  Upto  lth  April,  1979,
 in  the  current  kharif  marketing  sea-
 80n  of  978-79,—the  Food  Corporation
 of  India  have  purchased  a  total  of
 about  22,44  lakh  tonnes  of  paddy  un-
 der  price  support  operations  against
 about  10,80  lakh  tonnes  procured  in
 the  corresponding  period  of  the  last

 ‘Kharif  marketing  season  1977-78  as
 shown  below:

 (Figures  in  r000  tonnes.)

 State
 Kharif  marketing

 seauon

 1978-79  0  1977-78

 t.  Andhra  Pradesh  .
 a.  Assam
 a  Haryana
 4  Jammu  &  Kashmir.  7  डर
 5.  Karnataka  ,
 6

 7
 Kerala  ’  :  नि  नि
 Madhya  Pradesh

 a  Maharashira  4  +.
 g.  Orissa  a  .  .

 to,  Punjab  7  न  ड़  |
 tt.  Rajasthan  .  .
 ia,  Tamil  Nadu  .
 Age  Uttar  Pradesh.  नि  .
 t4.  West  Bengal  :  न  वि  .
 15.  Others  .  7  :  नि  नि  न

 ‘Tora  sy  .  .  .

 Weg.-Below  500  tonnes.

 a  नि  प्र  4  |

 ’  .  tO)  Neg,

 .  i555°0  846-7
 =  नि  नि  :  a4'5  Neg-

 *  ‘  *  o7's  ae
 .  +  .  aa°5  o*5

 os  a  ast  bortt
 .  .  नि  6a  _  aa

 Dette  cemeill
 *  *  ‘  .  .  22  40"  7  t  omg*  6
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 (c}  A  number  af  steps  have  been
 taken  by  the  Government  to  ensure
 that  the  farmers  are  not  obliged  to
 sel]  their  paddy  at  prices  lower  than
 the  support  prices  as  detailed  below:

 a)  It  has  been  impresseq  upon
 the  State  Governments  that  in  order
 that  the  price  support  operations
 are  affective,  purchase  centres
 should  be  opened  m  adequate  num-
 re

 q  THE  MINISTER  OF  AGRICUL- oe
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI

 (2)  In  particular,  the  State  Gov-  SURJIT  SINGH  BARNALA),.  (a)  and
 ernments  have  been  advised  that  (b)  The  main  features  of  the  scham-
 immediately  on  receipt  of  reports  es  in  operation  for  promoting  the  use
 regarding  prices  falling  below  the  of  tractors  and  other  agricultural

 (c}  whether  Government  propose
 to  hire  tractors  and  agricultural  im-
 plements  to  cooperatives  in  rural  areas
 or  to  panchayat  unions;  and

 (d)  what  positive  promotional  assis-
 tance  is  proposed  for  formation  of  cu-
 operatives  by  unemployed  graduates?

 support  prices  in  any  pocket,  the
 Governmental  purchase  machinery
 should  be  set  in  motion  to  prevent
 any  distress  sale  by  the  farmers;

 (3)  The  States  have  been  advised
 ty  coordinate  the  activities  of  the
 various  procurement  agencies  with
 a  view  to  cnsuring  widest  possible
 covi  rage;

 (4)  The  State  Governments  have
 also  been  instructed  to  set  up  Com-
 mittees  at  State  and  Duistric;  levels
 to  review  the  position  from  time  to
 time  and  for  giving  effect  to  the
 Government's  policy  of  price  sup-
 port;  aid  ata

 (5)  The  State  Governments  have
 also  been  asked  to  give  wide  pu>-
 licity  about  support  price  arrange-
 ments  made  by  them  through  ll
 media  of  mass  communication,

 Use  of  tractors  ang  agricultural
 nts  by  Small  Agriculturists

 7068,  SHRI  R.  KOLANTHAIVELU:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleaseg  to
 state:  ay

 (a)  main  features  of  any  scheme  in
 force  for  encouraging  use  of  tractors
 and  modern  agricultural  implements in  the  interests  of  greater  pro@uction;

 (७)  the  facilities  available  for  en-
 abling  medium  and  small  agricul-
 turists  to  make  use  of  tractors,  agri-
 cultural  implements  etc,  on  hire  .or
 hire-purchase;

 machinery  are:

 4)  Under  a  Central  plan  scheme
 the  Ministry  assists  eligible  entre-
 preneurs  in  setting  up  agro-service
 centres  for  providing  custom  ser-

 vice  of  tractors  and  other  expensive
 agricultural  machinery  to  the  far-
 mers.  The  assistance  is  in  the  form
 of  interest  subsidy  equal  to  the  diff-
 erence  between  the  lending  rate
 and  §  per  cent,  the  maximum  pay-
 able  by  the  entrepreneurs  on  loans
 ralseq  from  financial  institutions,  In
 addition,  the  entrepreneurs  are  im-
 parted  the  requisite  training  and
 fiven  a  stipend  of  Rs,  250/-  per
 month  during  the  period  of  train-
 ing.

 (ii)  Besides  the  afore-mentioned
 agro-service  centres,  the  State
 Agro-Industries  Corporations  are
 also  providing  similar  custom  ser-
 vice.  Government  of  India  and  the
 State  Governments  provide  the  cor-
 porations  with  funds  generally  in
 the  form  of  contribution  to  equity
 capital,  with  Government  of  India’s
 contribution  limited  to  a  maximum
 of  59  per  cent.

 (ili)  Under  the  area  programmes,
 the  small  and  marginal  farmers  are
 given  subject  to  certain  conditions
 subsidy  assistance  for  the  purchase
 of  improved  agricultural  imple-
 ments  and  simple  machines  @  25  per
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 cent  and  aio  per  cent  respective.
 ly  of  the  cost.  In  the  case  of  small
 and  marginal  farmers  from  the
 scheduled  tribes,  the  subsidy  is

 admissible  at  the  higher  rate  of
 50  per  cent.  In  addition,  the  small

 and  marginal  farmers  are  also.  eli-
 gible  for  subsidy  at  the  afore-stated
 rates  on  charges  payable  in  respect
 of  custom-service  of  tractors  avail-
 ed  of  by  them  from  approved  sour-
 ces.  The  assistance  under  the  area
 programmes  is,  however,  not  ad-
 Missible  to  the  medium  farmers,

 (ivy)  Training  in  the  operation,
 maintenance  and  repair  of  agricul-
 tural  machinery  ig  provided  at  the
 Central  Governmen;  training  sta-
 tions  at  Budni  (Madhya  Pradesh)
 and  Hissay  (Haryana),  State  Agri-
 cultural  Universities,  etc.

 (०)  ang  (d).  No  such  proposals  are
 under  consideration,

 Absorption  of  Regional  Pre-Vocational
 Training  Centre  Employees

 ‘7069.  SHRIMATI  MRINAL  GORE:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state.

 (a)  after  the  closure  of  Regional
 Pre-vocational  Traning  Centre,  Karad
 (Satara),  how  many  employees  are
 absorbed  in  Kendriya  Vidyalaya
 Sangathan;

 (b)  whether  they  are  absorbed  in
 K.  V.  8,  in  equivalent  grade  and
 capacity;  and

 (९)  if  not,  the  reasong  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAEI):  (a)  to  (c).  Two  teach-
 eta  belonging  to  the  Regional  Pre
 Vocational  Training  Centre,  Karad,

 ete  appointed  as  Primary  Teachers
 in  the  Kendriya  Vidyalaya  Sangathan
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 in  the  Scale  of  Pay  of  Rs.  336—580/-
 prescribed  for  the  post.  Their  pay  in
 the  previous  post  was,  however,  pro-
 tected,

 Non-Formal  Education  Programme  in
 Goa,  Daman  and  Din

 7070.  SHRI  AMRUT  KASAR:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Goa,  Daman  and  Diu  has  informed  the
 Centra]  Government  regarding  the
 failure  of  the  implementation  of  the
 non-formal  education  programme  in
 the  Union  Territory;

 b)  if  so,  what  steps  the  Govern-
 ment  have  taken  to  compensate  the
 students  on  account  of  the  loss  caused
 due  to  the  implementation  of  this
 policy  for  the  year  1977-78;

 (९)  if  not,  whether  the  Government
 are  aware  of  the  large  scale  dissatis-
 faction  expressed  by  the  teachers  and
 parents  through  newspapers  and
 other  public  forum  against  this  policy
 in  the  Union  Territory;  and

 (d)  whether  the  Union  Government
 have  issued  any  direction  to  the  docal
 Government  in  this  connection?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN.
 DER):  (a)  to  (d).  Information  is
 being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha,  ag  soon  as
 possible.

 Stoppage  of  Grant  to  Adult  Kducatien
 Centre,  run  by  Women  Mutual  Aid

 Boolety

 |  ‘2071,  SHRI  K,  A.  RAJAN:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION.  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  stopped  the  yeatly
 grant  to  the  48  adult  education  centres
 run  by  the  Women  Mutual  Aid
 Society;  and
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 (b)  uf  so,  the  details  and  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER)  (a)  and  (b).  Grant  under
 the  Scheme  of  “Assistance  to  Volun-
 tary  Agencies  Working  in  the  field  of
 Adult  Education”  is  given  on  project
 basis  The  Mutual  Aid  Society  was
 sanctioned  two  projects,  one  for  run-
 ning  0  libraries  and  the  other  for
 iunning  50  adult  education  centres  m
 the  resettlement  colonies  of  Delhi
 during  1976-77  and  l977-78  respec-
 tively  These  projects  have  been  com-
 pleted  according  to  the  report  of  the
 Society  but  their  accounts  have  not
 yet  been  settled  ag  the  organisation
 has  not  furnisheg  audited  accounts  of
 the  two  projects  as  per  the  prescribed
 procedure  Request  for  contmuation
 of  the  projects  has  been  recerved  and
 ig  under  consideration

 Demands  of  Class  TV  Emplo)ees  of
 LC  A.B,  New  Delhi

 7072  SHRI  C,  R.  MAHATA:
 SHRI  HUKAM  CHAND

 KACHWAI:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state,

 (a)  whether  Class  IV  employees  of
 the  Indian  Agricultural  Research  Insti.
 tute  held  a  noisy  demonstration  on
 ‘13-8-1979,  before  Krishi  Bhavan,  New
 Delhi  to  press  their  various  demands;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 action  taken  so  far  to  accede  to  their
 demands;  and

 (९)  if  no  action  taken  to  accede  to
 their  demands,  the  reasons  therafor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.
 About  259  to  300  employees  (suport-
 ing  staff)  of  the  IARI  came  in  a  pro-
 cession  fo  Krishi  Bhavan  on  30
 March  1979,  shouted  slogans  and
 squatteg  outside  Krishi  Bhavan
 througout  that  day.

 (0)  The  inain  demands  of  the  sup.
 porting  staff  of  the  Institute  relate  to
 abolition  of  the  grade  of  Rs  200—~250,
 introduction  of  a  new  scale  of  Rs,  260
 —430  and  promotion  of  the  staff  on
 the  basis  of  5-yearly  assessment  of
 their  work

 The  demands  of  the  employees  were
 discusseq  with  representatives  of  the
 Bhartiya  Krishi  Karamchar:  Sangh
 by  Secretary,  ICAR,  DG,  ICAR  and
 a  Sub-Committee  of  the  Standmg
 Finance  Committee  of  ICAR  Society.
 The  demands  were  also  taken  up  for
 consideration  and  decision  at  the
 levels  of  the  Governmg  Body  and
 President  of  the  Council.

 (c)  It  hag  not  been  found  possible
 to  accept  the  demands  of  the  support-
 ing  staff  for  the  following  reasons:—

 ay  The  position  of  the  ICAR  staff
 in  the  matter  of  pay  scales  is  far
 better  than  that  of  comparable  staff
 im  the  Central  Government.  While
 there  are  six  pay  scales  for  such
 staff  in  Government,  there  are  only
 four  acales  in  ICAR.  Also,  in  Gov-
 ernment  each  post  has  to  be  creat-
 ed  separately  while  in  the  ICAR  the
 ratio  8:4°2:l  hag  been  introduced
 for  the  four  grades.

 (2)  As  a  result  of  improvements
 made  in  the  salary  scales  and  me-
 thod  of  creation  of  posts  for  the
 supporting  staff  in  the  ICAR  Insti-
 tutes,  the  following  promotions  have
 been  made  by  the  ICAR  with  effect
 from  i8th  July  1978:
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 Category  No.  of  No.  of  Net
 posts  posts

 prior  to  after
 I
 £778

 13+7-78-
 ore  (after

 Te-stlu-  re-stiu-
 cturing)  cturing)

 (I)  Ra,  i96—292  7  नि  =  *  oe  7966  5067  (—)2299
 (Il)  Rs.  200—250  ,  नि

 (IIT)  Rs  210290  .  न

 (IV)  Ra.  225—g08  2

 .  ध  my  9533  (Cb)
 so  983  1267  (+)  884

 soo  34  633  (+)599

 99०0  9500

 It  will  be  seen  that  ag  against  only
 34  posts  which  existed  in  the  scale  of
 Rs,  225—308  prior  to  ३20  July  1978,
 there  are  now  633  posts  in  this  scale
 Tt  ig  not  possible  to  give  a  higher  scale
 of  Rs,  260—439  or  introduce  the  sys-
 tem  of  five-yearly  assessment  for  the
 supporting  staff  in  the  ICAR  "nstitu-
 tes,  since  such  a  scale  or  ystem  of  pe-
 riodical  assessment  doeg  not  exist  in
 Government  of  India  for  this  category
 of  staff.

 Agricultural  Research  Institutes  in
 Purnea,  Bihar

 7073.  SHRI  HALIMUDDIN  AH-
 MED:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  pro-
 posing  to  start  some  Agricultural  Re-
 search  Institutes  in  Purnea  District  of
 Bihar  to  promote  agriculture  in  that
 area;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  There  is  no
 proposal  to  start  Agricultura]  Re-
 search  Institute  in  Purnern  district  of
 Bihar.

 (b)  Agricultural  Universities  at  the
 State-level  have  been  entrusted  with
 the  responsibility  for  state-wide  agri-
 cultural  research,  education  and  ex-'
 tension  education  in  sixteen  States..
 Thus  in  Bihar,  Rajendra  Agricultural
 University  is  responsible  for  organi-
 sing  need-based  agricultural  research
 in  the  State.  However,  the  ICAR  by
 way  of  complementing  the  efforts  of
 the  Agncultural  Universities  provide
 financial]  support  and  the  technical
 guidance  for  research  under  the  frame
 work  of  the  All  India  Coordinated  Re-
 search  Projects,  In  so  far  as  Purnea
 District  is  concerned  there  are  two
 centres  of  research  in  Kathiar  region
 doing  research  on  Oilseeds  and  Jute.
 The  centres  working  on  different  as-
 pects  and  lIccated  outside  Purnea
 District  but  within  similar  Agroclima-
 tac  region  are  supposed  to  cater  to
 the  needs  of  Purnea  District.

 Area  Under  Second  Cropping  Scheme

 7074  SHRI  SUSHIL  KUMAR
 DHARA:  Will  the  Munister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleaseg  to  state:

 (a)  how  many  acres  of  cultivable
 land  in  Indla  is  utilised  for  second
 cropping;  and
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 (b)  by  when  the  entire  cultivable
 lang  in  the  country  can  be  brought
 under  second  cropping  scheme?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b),  The  area  cropped  more  than
 once  is  estimated  at  28.4  million  hec-
 {ares  during  1977-78.  Efforts  are
 under  way  to  increase  the  area  sown
 more  than  once  through  providing
 additional  irrigation  facilities  and
 evolving  duration  varieties  of  crops.
 However,  keeping  in  view  ithe  avail-
 able  resources,  it  is  difficult  to  say,
 if  second  cropping  on  the  entire  culti-
 vable  land  may  be  possible  in  the
 foreseeable  future.

 झखिल  भारतोय  पंचायत  परिषद्‌  को  भूमि
 का  धाजंटन

 7075.  Sto  शामजी  सिंह  :  क्या  निर्माण
 झौर  झावातस  तथा  पूति झौर औौर  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  अखिल  भारतीय  पंचायत  परिषद
 के  ताम  में  सरकार  द्वारा  पट्टे  पर  दी  गई  जमीन
 का  क्षेत्रफल  कितना  है  ;

 (ख)  क्या  इस  भूमि  का  अधिग्रहण
 करने  के  लिये  सरकार  ने  झ्रापात  स्थिति  के
 दौरान  अधिसूचना  जारी  की  थी  ,  और

 (ग)  क्‍या  रचनात्मक  कार्य  में  संलग्न
 ऐसी  सस्या  के  प्रति  यह  भ्रन्याय  है  भौर  यदि
 महीं,  तो  क्या  सरकार  प्रधिग्रहण  झादेश  को
 रह  करेगी  ?

 निर्माण  और  झ्रावास  तथा  पृति  शोर
 पुनर्वास  मंत्री  फनी  सिकदर  बहत 1)  :

 .(क)  37  &  तथा  i7  feet  जो  लगभग
 7-i/2  एकड़  के  बराबर  हैं  1

 (ज)  जी,  नहीं,  इस  भूमि  के  सम्बन्ध  में
 भूमि  रजत  श्धिनियम  की  धारा  4  के
 प्रस्ताेत  i959  में  इसी  प्रधिनियम  की  धारा

 742
 6  के  झन्तर्गत  i966  में  नोटिस'  जारी  किये
 गए  थे  ।  भावादकारों  के  पुनर्वास  तथा  डेरियों
 के  स्थातान्तरण  के  लिये  भूमि  का  झस्तिम
 रूप  से  अजन  पूरा  होने  पर  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  को  3  मई  977  को  भूमिका
 कब्जा  दिया  गया  था  |

 (ग)  भूमि  अर्जन  की  कार्यवाही  को
 इस  समय  रोकते  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 तथापि  ,  इस  भूमि  को  झखिल  भारतोय
 पंचायत  परिषद्‌  द्वारा  बनाये  गये  बलवन्तराय
 मेहता  प्रायतीराज  फाउन्डेशन  तामक
 का  वापस  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचारा-
 घीन  है  q

 Reference  to  Committee  for  fixing
 procurement  prices

 7076.  SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 SHRI  A.  R.  BADRINARAYAN:
 SHRI  NIHAR  LASKAR:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Union  Government
 have  referred  the  question  of  fixing
 the  procurement  price  for  the  year
 1979-80  to  the  Cabinet  Committee;

 (b)  if  so,  the  main  reason  for  re-
 ferring  thig  issue  to  the  Committee;

 (०)  when  the  committee  is  likely
 to  submit  their  recommendations;  and

 (ay  what  was  the  price  recommend-
 ed  by  the  Agricultural  Prices  Com-
 mission?

 .

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  to  (d).  The  Union  Cabinet  has
 since  decideg  to  fix  the  support  price
 for  wheat  at  Re.  79  per  quintal.
 Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 has  made  a  statement  on  this  subject
 in  the  Lok  Sabha  on  the  2th  April,
 i979,
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 Coconut  Plantation

 7077.  SHRI  G,  BHUVARAHAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state  State-wise  figure  for  coconut
 plantation  and  which  State  is  planting
 coconut  higher  than  the  Kerala  State?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)-  The
 State-wise  figures  for  coconut  planta-
 tion  during  1977-78  is  furnished  in  the
 enclosed  Statement.  No  other  State
 is  planting  coconut  higher  than
 Kerala  State,  in  the  country.

 Statement

 State  am  i
 "

 hectares
 during

 1977-78
 Kerala:  न  नि  69g:  t

 Karnataka  7  :  ‘“  55°6
 Tamil  Nadu,  is  .  Tog*  4
 Andbra  Pradesh  39°8
 Andaman  &  Nicobar  Islands,  20°  4
 Goa,  Daman  &  Diu  .  187
 Orisa,  :  .  .  73°8
 Maharashtra,  .  गा  93
 West  Bengal.  .  :  "  eT

 Amm  a  ys  49

 Lakshadweep  .  .  a8

 Pondicherry  नि  जे  न  a6

 Tripura  °  .  of

 All  India  Total  A  1082"  9

 Award  for  the  abadi  lands  in  village
 Arakpor,  New  Delhi

 7078.  SHRI  RASHEED  MASOOD:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  tq  state:

 (a)  whether  this  is  a  fact  that  the
 residents  of  village  Arakpur  Bagh
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 Mochi,  New  Delhi  have  made  repre-
 sentations  to  the  Minister  and  algo  to
 the  officials  of  the  Delhi  Development
 authority  in  the  month  of  January,
 1979;

 (b)  whether  this  is  8  fact  that  the
 Ministry  of  Works  and  Housing  and
 the  DDA  officials  have  not  so  far  dis-
 closed  that  they  do  not  have  any
 award  for  the  abadi  landg  situated  in
 village  Arakpur,  Bagh  Mochi,  New
 Delhi;  and

 (c)  whether  instead  of  redressing
 their  grievances  they  were  subjected
 to  demolition  on  Srd  March,  9797

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (ce).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 eras  हारा  भूमि  कटाव  से  प्रभाधित  इटावा
 और  कोटा  के  बीच  के  जिले

 7079.  थी  खुन  सिह  भवौरिया  :
 क्या  कृषि  और  सिलाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  इटावा  शौर  कोटा  के  बीच  ऐसे
 कितने  जिले  हैं  जिसमें  चम्बल  से  भूमि  कटाव

 होता  है  ;

 (ख)  भूचि  कटाव  से  प्रभावित  ऐसा
 कुल  क्षेत्र  कितना  हैं  जोखेती  योग्य  नहीं  रहा  ;

 (ग)  क्‍या  इस  क्षेत्र  का  कोई  सर्वेक्षण
 किया  गया  है  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 कृषि  झौर  सिच्ाई  मंत्री  (भी  सुरक्षीत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  इटावा  और  कोड़ा
 के  बीच  चम्बल  नही  के  दोनों  किनारों  पर  0
 जिले  पड़ते  हैं  जिस  में  से  4  जिले  'राजस्थांत  में,
 4  मध्य  प्रदेश  में  भर  2  उत्तर  प्रदेश  में  हैं  t

 ये  जिले  अम्बलघाटी  के  भूवरण  से  प्रभावित



 145  Writtm  Answers  CHAITRA  26,  1902  (@AKA)  Written  Answers  746

 हीते  हैं  q

 (a)  इन  जिलों  में  उबड़  खाबड़  भूमि
 के  कटा  से  प्राभावित  होने  वाला  अनुमानित
 क्षेत्र  लगभग  =  2.00  लाख  हैक्टार  है  ।

 (ग)  भौर  (ष)  :  उबड़-खाबड़  भूमि
 का  सर्वेक्षण  संशधित  राज्य  प्तरकारों  द्वारा
 किया  जा  रहा  है।  हुमारे  पाप्त  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  संबंधित  राज्य  ध्रकारों

 द्वारा  मार्च  978  तक  राजस्थान  मध्य  प्रदेश
 उत्तर  प्रदेश  मे  क्रशः  3.19,  454  भौर
 7.50  लाख  हैक्टार  भूमि  का  सर्वेक्षण  किया
 गया  है  ।

 Supply  of  Text  Books  to  the  Students
 in  Refugees  Camps  at  Chandrapur,

 Maharashtra  State

 7080  SHRI  RAJE  VISHVESHVAR
 RAO.  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  ३8  it  g  fact  that  the  Bangali
 students  from  the  Refugee  camps
 from  the  Chandrapyr  Dhustrict  in
 Maharashtra  State  have  not  been
 issued  the  text  books  even  till  this
 day;

 (b)  if  it  is  true,  why  have  they  not
 been  issued  so  far;

 (c)  is  it  not  the  duty  of  the  Gov-
 etnment  to  supply  the  text  books  to
 them  every  year;  and

 (a)  who  will  be  responsible  if  the
 students  failed  in  their  Examination,
 because  of  this  delay?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-

 _  HABILITATION  (SHRI  RAM
 KINKAR):  (a)  There  is  at  present
 ho  refugee  champ  in  Maharashtra
 State.  Presumably,  reference  is

 to  the  rehabilitation  villages  set  up  in
 District  Chandrapur.  if  20,  the
 answer  is  in  the  affirmative.

 (b)  to  (d).  Bue  to  mass  desertion
 of  migrant  families  alongwith  their
 wards,  between  the  period  February,
 i978  to  June,  978  and  their  conse-
 quent  return  in  amall  batches  from
 July,  4978  onwards,  it  was  not  tound
 possible  for  the  Zila  Parishad,  Chan-
 drapur,  whigh  is  administering  the
 schools  in  the  rehabilitation  villages
 under  the  normaluation  programme,
 to  assess  the  requirement  of  books  for
 the  migrant  students  and  to  make
 purchases  in  time.  Assessment  has
 now  been  made  and  books  are  being
 purchased  ang  will  be  supplied  io  the
 students  shortly.

 Slum  Colony  in  Nehru  Nagar,  Delhi

 708l..  SHRI  V.  ७.  HANDE;  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  give  the  ownership  rights  to  the
 allottees  of  slum/J.  J.  colonies  in
 Delhi;

 (b)  if  so,  what  steps  Government
 is  taking  in  the  matter;

 (c)  whether  g  slum  colony—known
 as  Nehru  Nagar—has  some  shops  in
 groung  floor  and  flats  on  the  first-
 floor,  and  the  shops  are  presently
 being  used  for  factories  by  some  in-
 dustrialista  and  thereby  causing  the
 health-hazardnesg  to  the  allottees  of
 market  flats:

 (d)  if  so.  whether  Government  is
 taking  any  steps  to  remove  the  facto-
 ries  from  there  and  converting  them
 into  shops  for  which  they  were  origi-
 nally  allotted;

 (e)  whether  the  market  flats  of
 Nebru  Nagar  there  is  no  provisions  of
 water  in  the  latarine  and  one  latarine
 is  being  used  by  3  houses  allottees;  and

 (f)  if  so,  whether  Government  5
 taking  any  steps  to  give  the  ‘facility
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 of  @  separate  latarine  to  allottees.
 as  has  been  provided  to  the  allotteca
 of  Nehru  Nagar  blocks?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b).  While  no
 decision  has  been  taken  about  colo-
 nies  under  JJR  Scheme,  Government
 oas  issued  necessary  instructions  to
 the  M.C.D.  to  start  execution  of  lease
 deeds  ete,  for  transfer  of  ownership
 rights  on  lease  hold  basis  to  bonafide
 allottees  of  slum  tenements  in  slum
 colonies,

 (९)  Smal]  units  such  as  lathe  work-
 shop,  cowl  winding,  electrical  welding,
 manufacturing  of  auto  parts,  Ice
 Cream  Factory  etc.  etc,  are  being  run
 in  33  shops  on  the  ground  floor  of
 Nehru  Nagar,  No  health  hazardous
 trade  has  been  reported  to  be  run-
 ning  in  these  premises.

 (d)  Question  does  not  arise,  in  view
 of  the  position  stateq  against  (c)
 above,

 (e)  At  present  there  are  4  latrines
 for  42  flats.  It  is  correct  that  the
 water  does  not  reach  the  latrines  on
 the  first  floor.

 (f)  The  allottees  are  being  provid-
 ed  with  individual  latrines  by  con-
 verting  the  existing  26  bath  rooms
 into  latrines.  The  work  on  these  bath
 rooms  is  expected  to  be  taken  up
 drawn  up  to  be  taken  up  shortly.  A
 scheme  hag  also  been  drawn  up  for
 shortly.  A  scheme  has  also  been
 augmenting  the  water  supply  of  the
 colony  a8  a  whole,

 Terms  and  Conditions  for  taking  over
 of  NDS  Instructors

 7082,  SHRI  MADAN  TIWARY:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  thelr  letter  No.  F.
 i4  (27)/R&S/75  dated  September  29,

 APRIL  i6,  979  Written  Answers  348

 i975  issued  by  Directorate  of  Educa-
 tion,  Delhi  to  the  Principal,  the  Ser-
 vices  of  NDS  Instructors  were  termed
 as  fresh  entrants  to  Government  ser-
 vice  as  per  the  terms  and  conditions
 settled  with  the  Government  of  India;
 if  so,  what  were  the  terms  and  condi-
 tions  settled  between  Central  Gov-
 ernment  and  Delhi  Administration  at
 the  time  of  their  taking  over  on
 November  ,  1972;  and

 (b)  whether  a  copy  of  these  terms
 and  conditions  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  House?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  and  (b).  The  re-
 quisite  information  is  being  collected
 from  the  Delhi  Administration  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha  as  soon  as  possible

 भीलवाड़ा  में  मंडल  कार्यालय  की  स्थापना]

 708  3.  श्री  स्प  लाल  सोमानी  :  क्‍या

 संबार,  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  भीलवाड़ो  में  झब  तक  मण्डल
 कार्यालय  की  स्थापना  न  करने  के  क्‍या  कारण

 है,  हालांकि  इस  बारे  में  पहले  सिफारिश  की
 गई  थी  शौर  इसकी  कब  स्थापना  की  जायेगी;

 (@)  धौलपुर,  पाली,  जोधपुर  भौर
 शझन्य  स्थानों  में  विद्युत्‌  उपकरणों  की  सप्लाई
 करने  के  क्या  फारण  है,  जबकि  भीलवाड़ा
 शहर  शौर  जिले  में  संचार  सेवाशों  का  विस्तार
 करने  के  लिए  उनकी  जरूरत  है;

 (ग)  क्या  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि
 टेलीफोन  फनेकक्‍्शनों  के  लिए  काफ़ी  समय

 पहले  भीलवाड़ा  शहर  में  एक  विशेष  योजना  के
 झधीन  लगभग  ico  व्यक्तियों  ने  80,000
 झ्  क्री  धनराशि  झौर  io  व्यक्तियों  ने

 40,000  %o  की  घन  राशि  जमा  कराई  थी,

 उन्हें  भ्रभी  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  नहीं  दिये
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 गये  हैं  ज्लौर  यदि  हा,  तो  इसके  क्या  कारण  है
 बौर  उन्हें  ये  कनेक्शन  कब  दिये  जायेंगे,  जौर

 (ध)  भीलवाड़ा  जिला  और  शहूर  में
 सभार  सेवाशों  के  विस्तार  के  लिए  सरकार
 की  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संबार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (थी
 जरहुरि  प्रताव  सुखदेव  साथ)  :(क)  भीलवाड़ा
 में  सकिल  कार्यालय  की  स्थापना  हेतु  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।  लेकिन  भ।लवाडा  के  लिए  i978  में
 एक  स्वतन्त्र  डाक  मण्डल  मजूर  किया  गया  था  |

 (ख)  (ग)  भर  (घ)  सूचना  एकत्रित
 की  जा  रही  है  जिसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  |

 Implementation  of  the  Urban  Land
 Cefling  Act  by  the  States

 7084  SHRI  A.  R  BADRINARA-
 YAN:

 SHRI  M  V.  CHANDRA-
 SHEKHARA  MURTHY.

 SHRI  P.  M  SAYEED.

 Wil  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  tg  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Chief
 Minster  of  Karnataka  has  alleged
 that  yesteq  interests  in  the  Central
 Secretariat  were  stalling  the  imple-
 mentation  of  the  Urban  Land  Ceiling
 Act,

 (b)  af  80,  whether  he  hag  stated
 that  State  Government  was  helpless in  the  matter  as  the  rules  under  the

 Act  had  not  yet  been  framed  and  State
 Government  could  not  therefore  en-
 force  the  Act!

 (०)  whether  State  Governments
 Which  have  adopted  the  Central  Act

 <M
 not  make  their  own  legislation;

 (d)  if  80,  whether  Karnatska  wes
 \  the  first  to  have  taken  action  to  bring

 ceiling  legislation  in  operation;  and

 (९)  if  so,  what  steps  are  being
 taken  by  the  Union  Government  to
 make  laws  so  that  the  Karnataka  Gov-
 ernment  coulg  take  early  action  for
 its  implementation?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b),  No,  Sir.

 (e)  No,  Sir.

 (a)  No,  Sir.  The  Urban  Land
 (Ceilimg  and  Regulation)  Act,  976

 came  into  force  on  the  17th  February,
 4976  in  Andhra  Pradesh,  Gujarat,
 Haryana,  Himacha]  Pradesh,  Karna-
 taka,  Maharashtra,  Orissa,  Punjab,
 Tripura,  Uttar  Pradesh  and  West  Ben-
 gal  and  all  the  Union  territories.

 (e)  It  ३5  for  the  Government  of
 Karnataka  to  implement  the  Urban
 Land  Ceiling  Act  in  the  State  in  ac-
 cordance  with  the  Urban  Land  (Cell-
 ing  and  Regulation)  Rules,  976  and
 the  guidelines  issued  by  the  Govern-
 ment  of  India  from  time  to  time

 The  progress  of  action  taken  by  the
 State  Government  is  as  follows:

 Number  of  Statements  of
 excess  vacant  land  received
 upto  3i-2-78  68,987

 Number  of  statements  scru-
 tinsed  15,170
 Number  of  statements
 finally  disposed  of  न  96

 Extent  of  vancant  land  ac-
 quired  and  vested  with  the
 State  Government,  »  245

 hectares

 Special  Allowance  to  Personal
 Assistants  in  BHU,  JNU

 7085.  SHRI  AMAR  ROY  PRA-
 DHAN:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  q  fact  that  Per
 sonal  Assistants  in  the  Banaras  Hindu
 University  are  getting  special  allow-
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 ance  for  handling  confidential  papers
 and  also  rent  free  accommodation  m
 mddition  to  the  usual  pay  and  allow-
 ances  attached  to  this  post;

 (b)  if  so,  what  are  the  details
 thereof;  and

 (c)  what  steps  Goverhment  propose
 to  take  to  extend  the  same  allowances
 to  the  Personal  Assistants  in  the
 Jawaharlal  Nehru  University  and
 other  Central  Universities?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (०),  The  information
 is  being  collected  ang  will  be  laiq  on
 the  Table  of  the  Sabha.

 Rural  Housing  in  West  Bengal

 7086.  SHRI  GADADHAR  SAHA:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  ty  state:

 (a)  whether  the  rehabilitation,  re-
 construction  programme  due  to  flood
 damage-destruction  and  Keermess  to
 build  houses  for  the  poor,  whether
 there  are  housing  schemes  for  service
 class  (income  below  Rs.  600  and  above
 70000  per  month)  in  Rural  areas  in
 West  Bengal,  under  which  Loan  assis
 tance  is  given  to  people  there  for
 building  houses  on  then’  own  plots
 under  average  cost  per  dwelling  unit
 in  HUDCO  sanctioned  schemes  and
 assistance  for  monthly  instalment  of
 repayment  of  loan;  and

 (b)  if  80,  terms,  conditions  total
 cost  of  LIG,  MIG,  EWS  Schemes  and
 duration  for  completion  of  construc-
 tion  of  rural  Housing?

 THE  MINISTER  OF  WORES  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRi  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (bo).  HUDCO's
 rural  housing  scheme  which  is  exe-
 cuted  through  the  designated  State
 agencies  is  meant  for  persons  belong-
 ing  to  economically  weeker  sections
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 namely  those  whose  household  in-
 come  does  not  exceed  Rs.  350  per
 month.  In  the  case  of  West  Bengal
 for  construction  of  houses  in  the  flood
 affected  rural  areas  of  the  State,
 HUDCO  had  decided  as  a  special  case
 to  increase  the  quantum  of  assistance
 under  its  rural  housing  scheme  from
 50  per  cent  to  75  per  cent  of  the  total
 project  cost.  The  State  Government
 hag  been  askeq  to  formylate  suitable
 schemes  on  HUDCO’s  guidelines,

 राष्ट्रीय  नेजहीन  केस,  देहरादून  के  कर्मचारियों
 को  भ्रतियार्य  जमा  राधियों  को  भ्रदामगी

 708  7.  श्री  ह ..!! ल  सिह  चौहान  :  क्‍या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  शोर  संस्कृत्रि  मन्ल्ली

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय
 नेत्रहीन  केन्द्र,  देहरादून  के  कर्मचारियों  को
 प्रनिवार्य  जमा  योजना  के  अन्तरगत  देय  राशि
 की  भ्रदागगी  फरवरी,  1979  तक  नही  की
 गई  थी;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  कारण

 है  और  इस  बारे  मे  गलती  के  लिये  कौन  व्यक्ति
 दोषी  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कह्याण  झौर  संस्कृति
 राज्य  मंत्री  (धी  चन्ना  सिंह  शुलबान)  :

 (क)  जी  नहीं  1

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  t

 Medium  Irrigation  ‘Projects:  from
 Maharashira  pending  clearance

 7088.  SHRI  ANNASAHEB  GOT-
 KHINDE:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  long  the  medium  irrigation
 projects  Sankha,  Sangli  district  and
 Kasari,  Chikutra  and  Kadvi,  Kolha-
 pur  district,  Maherashtra  State  are
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 (b)  the  broad  details  thereof;  and

 (०)  the  steps  taken  to  clear  those
 projects  at  an  early  date?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJEET  SINGH  BARNALA):  (a)
 to  (०),  The  Kasari,  Chikutra  and
 Kadvi  medium  irrigation  projects  in
 Kolhapur  district  of  Maharashtra  have
 already  been  considered  and  cleared
 by  the  Technica]  Advisory  Committee
 of  the  Planning  Commission  in  Feb-
 ruary,  979  subject  to  certain  obsel
 vations,  The  broad  details  of  these
 three  projects  are  given  in  the
 attached  statement.  The  project  re-
 port  of  Sankha  medium  scheme  m
 Sangli  District  has  not  yet  been  re-
 ceived  in  the  Central  Water  Com-
 mission  from  the  State  Government

 Statement

 Kasari  Irrigation  Project,  Distnet
 Kolhapur  estimated  cost  Rs.  6.5
 lakhs,

 The  project  envisages  construction
 of  an  earth  dam  48.82  mt.  high  with

 9  gross  capacity  of  78565  M.  cum
 across  Kasari  river  (a  left  bank  tri-
 butary  of  river  Panch-ganga  in
 Krishna  basin).  The  water  stored  in
 the  reservoir  will  be  let  down  in  the
 Tiver  and  picked  up  at  twelve  submer-
 sible  weirs  on  the  downstream  in  a
 Stretch  of  about  48  Kms.  from  where
 it  will  be  pumped  for  irrigation  at
 suitable  Jocations,  The  annual  irri-
 Bation  proposed  is  9458  Ha.

 2.  Chikutra  Irrigation  project—Dis-
 trict  Kolhapur  estimated  cost  Rs.
 428.49  lakhs,

 The  project  envisages  construction
 of  an  earth  dam  27.5  mt.  high  with
 a

 gross  capacity  of  42.8  M.  cum.  across
 Chikutra  river  (a  right  bank  tributary of  Vedganga  river  in  the  main  Krishna
 basin)  with  8  Nog.  of  submersible
 Weire  in  a  stretch  of  about  I3  Kms.
 The  water  stored  in  the  reservoir  will
 be  let  down  in  the  river  to  the  weir

 from  where  it  will  be  pumped  for
 irrigation  at  suitable  locations.  The
 annual  irrigation  proposed  is  4696  Ha.

 3.  Kadvi  Irrigation  project—District
 Kolhapur  estimated  cost  Xs.  347.30
 lakhs,

 This  project  envisages  construction
 of  an  earth  dam  26.5  mt.  high  with
 gross  capacity  of  72.75  M  cum  across
 Potphugi  river  (a  left  bank  tributary
 of  Kadvi  in  Warng  sub-basin  of  main
 Krishna  basin)  with  9  Nos.  of  submer-
 sible  weirs  in  a  stretch  of  about  29
 Kms.  The  water  stored  in  the  reser-
 voir  will  be  let  down  in  the  river
 to  the  weirs  from  where  it  will  be
 pumped  for  irrigation  at  suitable
 locations,  The  annual  irrigation  pro-
 posed  is  92]9  Ha.

 Sanction  of  Estimate  of  Polavaram
 Project  on  Godavari  River

 7089.  SHRI  G.  MALLIKARJUNA
 RAO:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  re-
 ceived  the  proposal  from  the  Andhra
 Pradesh  State  Government  regarding
 the  sanction  of  the  estimate  af  Polava-
 Tam  Project  an  Godavari  river;  and

 (b)  ४  so,  the  action  taken  thereon’

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJEET  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b).  The  Report  of  Polavaram
 Project  Stage-I  (Phase-I}  was  re-
 ceived  in  the  Central  Weter  Commis-
 sion  from  the  Government  of  Andhra
 Pradesh  in  December,  ‘1978.  This
 being  a  major  irrigation  project,  is
 under  examination  in  the  various
 specialised  Directorates  nf  the  Central
 Water  Commission  and  other  Depart~-
 ments,

 उसर  प्रदेश  में  प्राइबेट  तौर  पर  चलाए  जाने
 वाले  कालेज़ों  की  वहा  सुधारने  के  लिए

 कार्यनाही
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 7090.  च्मी  गंगा  भक्त  |  तह  :  क्या  क्षिकषा,
 सम्राज  कल्याण  भौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  उतर  प्रदेश  के  ग्रामीण
 ौर  पिछड़  क्षेत्रों  में  प्रइवेट  तौर  पर  चलाये
 जाने  वाले  कालेजों  की  दशा  सुधारने  के  लिए
 विश्वविद्यालय  प्ननुदान  प्रायोग  के  माध्यम  से
 प्रभावी  कार्यवाही  कर  रही  है;  भौर

 ख)  यदि  हां,  तो  वर्ष  1979-80
 में  किन  स्थानों  पर  ऐसे  कालेजों  का  विकास
 करने  का  विचार  है  तथा  वहां  कितने  कालंजों
 का  विकास  किया  जाएगा  शझौर  सरकार  उन
 पर  कितना  व्यय  करेगी  ?

 क्षिक्षा,  सप्ताज  कल्याण  शौर  संस्कृति
 संत्री  (डा०  प्रताप  चना  चनल्र):(क)  विश्व-
 विद्य/लय  श्रनुदान  झायोग  ट्ारा  दी  जने  बाली
 विफास  सहायता  का  लाभ  ब्रततीण  भौर  पिछड़े
 क्षेत्रों  मे ंस्थित  कालेजों  को  भी  मिल  सके  इसके
 लिए  पांचवीं  योजना  के  दौरान  पात्रता  की
 सामान्य  शर्तों  में  उनके  मामलों  में  ढील  दे  दी
 गई  थी  ।  दो-वर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रम  चलाने
 बाले  कालेजों  के लिए  270  छान्नों  झ्ौर  i5
 शिक्षकों  की  सामान्य  पात्रता  शर्त  के  मुकाबले
 में  ग्रामीण  झौर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  कालेजों
 में  यदि  200  छात्र  श्रौर  i0  शिक्षक  हों  तो
 5.  00  लाख  रुपए  तक  झौर  यदि  उनमें  50

 छात्र  शौर  7  शिक्षक  हों  तो  3.  00  लाख  रुपए
 लक  की  सहायता  प्रदान  की  जाती  है।
 तीन  वर्षीय  पाठ्यक्रम  चलाने  वाले  कालेजों
 के  लिए  5  लाख  दपए  तक  की  सहायता  हंतु
 400  छात्रों  और  20  शिक्षकों  की  झाम
 पात्ता  शर्ते  में  , हील  देकर  ये  बंध्या  300  ौर
 I5  तथां  3,  00  लाख  रुपए  तक  की  सहायता

 के  लिए  कमश:  200  भोर  0  कर  दी  जाती
 है।  पांचवीं  योजना  के  धौरान  प्रायोग  ते
 उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  r09
 कालेजों  को,  जो  कि  दो-बर्थीय  पाठ्यकम  चला
 रहे  हैं,  सदायता  प्रदात  की  ।
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 (छ)  979-80 से  लेकर  भागे  कासेजों
 को  प्रायोग  द्वारा  दी  जाने  बाली  विकास  सहां-
 यता  से  सम्बन्धित  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  है

 Supply  of  Foodgrain  Bags  to  Punjab

 709i.  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  was  the  number  of  focd-
 grain  bags  supplied  to  Punjab  up  to
 the  months  of  March  last  year  and  in
 the  current  year  Yor  storage  of  wheat;

 '
 (b)  whether  the  bags  supplied  till

 now  are  much  less  than  demand;

 (c)  whether  he  ig  aware  that  it  will
 create  a  serious  crisis  if  the  demand
 is  not  met  in  time;  and

 (a)  what  steps  are  being  taken  to
 supply  adequate  bags?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  1,32,078  bales
 upto  March,  978  and  ‘B7,894  bales
 upto  March  this  year  were  supplied
 to  the  Punjab  Region  (each  bale  con-
 tains  300  bags).

 (b)  The  supply  is  less  than  the
 demang  due  to  strike  in  the  Jute  In-
 dustry  in  the  beginning  of  January,
 i979.

 (९)  and  (d).  Government  are  aware
 of  the  situation.  The  Director  Gene-
 ral,  Supplies  and  Disposal,  has  been
 requested  to  expedite  supplies  of  the
 contracted  quantity  and  also  to  cover
 the  balance  requirements.  The  Pun-
 jab  State  Government  has  also  autho-
 rised  one  of  their  agencies  to  make

 a  ig
 local  purchases  of  about  10,060

 eg,
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 मंत्रालय  हारा  निकाली  गई  चजन्वजिकाझ
 के  लिये  सलाहकार  सौर  सम्पादक  संहत

 7092.  भरी  राम  शरेद  कुताबाहा  :  क्या

 कृषि  और  सिलाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  मंत्रालय  से  संबद्ध  कार्यालयों  द्वारा
 कौत-कौन  सी  प्रंग्रेजी  शौर  हिन्दी  पत्न-पत्षिकायें
 निकाली  जाती  हैं  भौर  उनके  स्टाफ  तथा
 संपादक  सलाहकार  मंडल  का  स्वरूप  क्‍या

 है;

 (ख)  इन  पत्रिकान्रों  के  सलाहकार
 मंडलों  के  सदस्यों  की  क्‍या  योग्यताये  है  तथा

 इनकी  कितनी  बैठक  हुईं  भौर  क्या  निणय  किये
 गये,

 ग)  क्या  हिन्दी  पत्रिकाों  जैसे  कुरुक्षेत्र,
 भगीरण  भ्रादि  के  संपादक  मंडलों  की  बैठके

 समयानुसार  नही  हुई  हैं  जिससे  ये  पत्निकाये
 उपेक्षित  रही  हैं;  और

 (घ)  पत्रिकाशों  को  पर्याप्त  सुविधाये
 देने  भर  उनकी  ऐसी  उपेक्षा  दर  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गईं  है  ?

 कृषि  शीर  सिचाई  मंत्रालम  में  राज्य  मंत्री
 (भी  भानु  प्रताप  सिह)  :(क)  इस  विभास

 द्वारा  सूधना  भौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  प्रकाशन
 प्रभाग  के  अध्यक्ष  “कुरुक्षेत्र”  पत्चिका  (पाक्षिक  )
 अ्रप्रेजी  में  झौर  “कुरुक्षेत्र”  (मासिक)  हिन्दी
 में  प्रकाशित  की  जाती  है।  इन  पत्निकामं
 का  प्रकाशन  कार्य  निम्नलिखित  सम्पादकीय
 कर्पचारी-वर्ग  द्वारा  किया  जाता  है  —

 “हुक्लेन  '--प्रंप्रेजी

 सम्पावक  .  न  l

 सहायक  सम्पाव्क  2

 बैवक्तिक  सहायक  *  *  l

 कक  एवं  लिपिक  मि  न

 “जुक्सेत्र--हिप्दी

 सहायक  सम्पादक  . 1

 उप-सम्पाणष्क  .  .  2

 टंकक  :  न  बे

 चपरासी  .  ol

 (अग्रेजी  श्रौर  हिन्दो  दोनों  के

 लिए  )

 पुराना  सम्पादक  मंडल  झब  विद्यमान  नही
 है  तथा  नये  सम्पादक  मण्डल  का  गठन  किया  जा

 रहा  है  ।

 (खत)  सम्पादक  मण्डल  का  समय-समय
 पर  पुनर्गठन  किया  गया  है।  972  में

 गठित  पिछले  सम्पादक  मण्डल  मे  राज्य  मंत्री

 (प्रष्यक्ष),  3  संसद्‌  सदस्य,  झौर  सम्बन्धित
 सरकारी  भ्रधिकारी  शामिल  थे  -  इसकी  चार
 453  हुई  थी  तथा  मुख्य  निर्णयों  का  सम्बन्ध

 कुरक्षेत्र  (हिन्दी)  की  पाक्षिक  बनाने,  प्रतियों
 के  नि.शुल्क  वितरण  में  वृद्धि  करने,  विभाग
 द्वारा  शूरू  किएँ  कए  ग्राम  विकास  तथा  विशेष

 कार्य  क््मों  की  नयी  नीतियों  की  झोर  ध्यान
 केन्द्रित  करके  पत्निकाशों  की  विषय-वस्सु  में

 सुधार  लाना,  विज्ञापन  से  प्राय  में  वृद्धि  करने
 आदि  से  था  |

 (म)  दोनों  पत्चिकाप्रो के  लिए  एक  संयुक्त
 सम्पादक  मण्डल  था  |  972  में  इसके  पुनर्गठन
 के  पश्चात्‌  इसकी  चार  बैठकों  हुई  थीं,  भ्रन्तिम
 458  3i-3-976HIgET  |  सम्पादक
 भण्डल  की  विभिष्न  सिफारिशों  पर  कार्यवाही
 की  जा  रही  है।  पत्रिकाशधों  को  कोई  उपेक्षा
 नही  हुई  है  t
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 (थ)  कुरक्षेत्र  (हिन्दी)  मासिक  पत्रिका

 को  पाक्षिक  पत्रिका  में  परिवर्तित  करने  कः

 प्रस्ताव  है।  सम्पादक  मण्डल  का  पुनर्गठन
 किया  जा  रहा  है  |  संसाधनों  के  संभभ  सियंत्रण

 के  अन्तर्थत  पत्रिकाओं  के  लिए  पर्याप्त  सुविधायें

 पहले  ही  उपलब्ध  करा  दी  गई  हैं।  पत्निकांशों

 को  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रधिक

 लोकप्रिय,  ज्ञानप्रद  तथा  उपयोगी  बनाने  हेतु
 जोरदार  प्रयास  किये  जा  रहे  है  ।

 Population  of  Lion

 7093.  SHRI  F.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  population  of  Lions  at  pre-
 sent  in  India;

 (b)  whether  this  population  is
 showing  a  downward  oor  upward
 trend;  and

 (९)  if  downward,  steps  taken  to  con-
 serve  its  population?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 One  hundred  and  eighty  according  to

 the  last  census  of  3974  in  Gir  Sanc-
 tuary,

 (b)  ang  (c).  Actual  Lion  popula-
 tion  treng  will  only  be  known  after
 the  next  census  dug  in  May  2979  is
 carried  out  in  Gir  sanctuary.

 Self-Suficiency  in  Almond,

 7004.  SHRI  GANGA  SINGH:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  measures  Government  are
 adopting  to  make  India  self-sufficient
 in  Almonds;

 (b)  whether  Government  ere  think.
 ing  of  giving  incentives  to  Almond
 growers  in  India;  and

 (c)  whether  India,  at  present  im-
 port  almonds  and  if  so,  from  which
 country  and  of  what  value?

 THE  MINISTER  Of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 With  a  view  to  increase  the  produc-
 tion  of  almonds  in  the  country  the
 Government  of  India  had  sanctioned
 a  Centrally  Sponsored  Scheme  of
 package  Programme  on  dry  fruits
 which  includes  almonds  also,  to  the
 states  of  Himachal  Pradesh  and  Uttar
 Pradesh  during  the  Fifth  Five  Year
 Plan,  Under  this  scheme  an  area  of
 525  Ha.  in  Uttar  Pradesh  and  i050  Ha.
 in  Himachal  Pradesh  were  targetted
 to  be  covered  by  almond  Plantation
 by  the  end  of  Fifth  Five  Year  Plan
 (1978-79).

 (b)  Under  the  Centrally  Sponsored

 Schemg  almond  growers  were  being
 given  incentive  by  way  of  subsidy
 @  50  per  cent  for  planting  material
 of  the  high  yielding  and  true  to  type
 trees.  Beslies,  the  Gover.ment  of
 Himachal  Pradesh  is  giving  50  per  cent
 subsidy  on  all  inputs  for  the  develop-
 ment  of  dry  fruits  including  almonds  in
 tribal  areas  which  are  ideally  suited
 for  cultivation  of  this  frutt.

 (c)  ‘Yes’  A  statement  is  enclosed.
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 Statement

 Country-wise  import  of  alomonds  fresh/dried  shelled  during  the  year  1977-78  and  1978-79
 (up  to  Fane  78)  according  te  Indian  Trade  Clessficatton  Revision-2

 (Quantity  m  thousand  kgs.  Value  in  Rs  lakhs)

 1977-78  1978-79
 (up  to  June,  78)

 Quantity  Walue  Quanuty  Value

 i  a  3  4  5

 A  Almonds|  Kernels
 :  Afghanistan  .  .  .  g62  329°  Gr  90  39°99
 2  Australia.  ‘  1  oo  28

 3  Indonena  .  .  कर  6  I-50

 4  Iran  ,  नि  .  नि  .  वि  461  TI2*I9  161  g8- 88
 5  ‘Singapore  .  2  o  79  !  a  82
 6  Iraq  .  .  3  3  i*g6  1  o'l0

 7.  Tanzama  Republic  7  ‘  ४  Neg.  o-l0  a
 8  Others  -  oe  ele  479  =  709  39  227  46  06

 Toth  .  oo.  ee  le  ‘1905,  355°  90  480  98°75

 B  Almonds,  in  shell
 t  Afghanistan  oe  «  .  1108  142709,  353  35°82
 arn...  ee,  332  40°35  75  73796
 3  Iraq.  ‘  t  o-r0

 4  Italy  ,  ‘8  हि  ‘:  हि  दर  4  040  2  0°20

 5  Singapore  ,  नि  .  «  5  i*29  2  O40
 6  Spam,  .  ,  oe  6  0°87  .
 7  «Others  7  ‘  ‘  .  नि  5  29°79  ry  B85,

 Total  i  :  नि  -  ‘  a  द  3540  0  0©=  «208+  By  472  58°63

 Norg  :  Figures  are  provisional  and  subject  to  revision.
 Soures:  Advance  data  received  im  the  office  of  Economic  Adviser  from  Directorate  General  of  Cem

 mercial  Tntelligence  gnd  Statistics,  Calcutta,
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 Water  to  be  given  to  Madhya  Pradesh
 by  Rajasthan  at  Parvati  Aqueduct  of

 Chambal  Right  Main  Canal

 7095.  SHRI  CHHABI  RAM  ARGAL.
 SHRI  MADHAYRAO  SCIN-

 DIA:
 Will  the  Minister  of  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  is  the  agreed  discharge  of
 water  to  be  given  to  Madhya  Pradesh
 by  Rajasthan  at  Parvati  Aqueduct  of
 Chambal  Right  Main  Canal  je.  at  the
 State  border;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 agreed  discharge  of  water  is  not  being
 made  available  to  M.P.  by  Rajasthan,
 when  it  is  crucial  to  crops  and  whe-
 ther  World  Bank  Officials  have  drawn
 attention  of  Central  Government  to
 thig  deficiency;  and

 (c)  if  so,  what  action  has  been  taken
 by  Central  Government  to  persuade
 Rajasthan  to  deliver  water  at  the  bor-
 der  in  quantities  agreed  to  and  requr-
 ed  by  Madhya  Pradesh  area?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJEET  SINGH  BARNALA):  (a)
 to  (९),  Information  Is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  table  of  the
 Sabha.

 Tenders  for  import  of  technology  for
 new  design  of  Telephone

 7086.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state-

 (a)  whether  his  Ministry  has  floated
 global  tender  for  import  of  telephone
 technology  for  manufacturing  of  new
 design  of  telephone;  and

 (b)  if  so,  response  so  far  received
 from  abroad  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUEHDEV  SAI):  (a)  and  (b).  With
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 a  view  to  possible  induction  of  foreign
 technology  in  the  manufacture  of  new
 types  of  telephone  instruments,  an
 advertisement  was  inserted  in  August
 ‘1978  in  two  trade  journals  calling  for
 samples  and  technical  data.  Seven
 foreign  manufacturers  respondeg  to
 the  advertisement,  In  addition,  two
 other  manufacturerg  submitted  their
 samples  subsequently.

 Vacation  of  Piece  of  Land  by  C.P.W.D.
 at  Madras

 1097.  DR.  P,  V.  PERIASAMY:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  school
 sanctioned  by  the  Government  of
 India  could  not  be  started  in  this
 academic  year  due  to  not  sparing  the
 vacant  lands  at  Besant  Nagar,  Madras
 which  are  in  possession  of  Central
 Public  Works  Department;

 (b)  whether  the  Ministry  of  Works
 and  Housing  have  refused  to  spare  the
 vacant  lands  as  they  are  not  reserved
 for  schools  but  for  residential  purposes
 as  per  MM.D.A.  plans  and  there  is
 already  a  school  in  the  area;

 (c)  whether  there  would  be  no  diffi-
 culty  in  obtaining  exemption  from
 M.MD.A.  to  start  a  Central  school
 there  which  is  quite  different  from
 local  school;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  for  not  allot-
 ting  the  vacant  lands  to  the  Ministry
 of  Education  for  establishing  a  Central
 school?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  Central  School
 was  sanctioned  allotment  of  land  in
 K.  K,  Nagar,  Madras  in  March,  1978.
 I¢  is  only  in  March,  979  that  the
 Central  School  asked  for  a  revised
 sanction  for  allotment  of  Jand  in
 Besant  Nagar.

 (b)  and  (d).  The  plot  of  land  in
 question  in  Besant  Nagar  wag  special-
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 ly  acquired  for  construction  of  resi-
 dential  accommodation,

 (c)  This  question  has  not  arisen  so
 far.

 महाराष्ट्र  से  बंगूरी  के  लिये  प्राप्त  योजनाएं

 7098.  भी  केशवशाव  भोंडे  :  क्‍या
 कृषि  झोर  खिलचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  महारष्ट्र  सरकार  से  i978  के
 दौरान  मजूरी  के  लिए  कितनी  सित्राई
 योजनायें  प्राप्त  हुई;

 (ख)  सरकार  ने  उतमें  से  कितनी
 योजनायें  झब  तक  मंजूर  की  है;  और

 (ग)  यदि  योजनाये  मंजूर  नहीं  की  गई
 है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ौर  सिधाई  मंत्री  (क्री  सुरजीत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  से  (ग)  दो  वृहद्‌
 शौर  पांच  मध्यम  सिचाई  स्कीमें  महराष्ट्र
 सरकार  से  i978  के  दौरान  केन्द्रीय  जल
 प्रायोग  में  प्राप्त  हुई  थीं।  इनमें  से एक  मध्यम
 स्कीम  (कालू  सिंचाई  परियोजना)  पर  योजना'
 झायोग  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  की
 फरवरी,  979  में  हुई  बैठक  में  विचार-विमर्श
 किया  गया  था  और  कुछ  टिप्पणियों  के  साथ
 उक्त  स्कीम  को  स्वीकार्य  पाया  गया  है  1  शेष
 दो  बृहद्‌  और  चार  मध्यम  स्कीमों  के  सम्बन्ध
 में  टिप्पणियां  केन्द्रीय  जल  झायोग  द्वारा  राज्य

 हा
 के  पास  भ्रनुपालत  के  लिए  भेज  दी  गई  |

 11

 Allowance  to  Athletes

 7099,  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  sports  council  finances
 Coaching  camps  tor  the  ‘athletes:

 (b)  if  so,  what  is  the  amoun,  paid
 to  the  athletes  ag  allowance;

 (c)  whether  Government  received
 any  complaints  about  the  amount  of
 allowance;  and

 (d)  if  so,  what  are  the  steps  taken?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRI  DHANNA  SINGH  GULSHAN):
 (a)  No,  Sir  Such  camps  are  financ-

 ed  by  the  Ministry  of  Education  and
 Social  Welfare.

 (b)  Rs,  6  per  head  per  day.

 (ec)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise,

 Government  Accommodation

 7100,  SHRI  RAJ  KESHAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No,  3749  on  9th  March,  979
 regarding  permission  to  sell  house
 built  on  D.D.A.  allotted  land  and
 state:

 (a)  by  what  time  Government
 accommodation  will  be  allotted  to  all
 those  employees  who  have  put  in  9-10
 years’  service  till  date;  and

 (b)  the  details  regarding  part  (c)
 (iv)  of  the  reply  referred  to  above?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Though  Government
 have  launched  upon  a  massive  house
 building  programme,  it  is  not  possi-
 ble  to  lay  down  any  time  limit  for
 providing  Government  accommoda-
 tion  to  employees  who  have  put  in
 9-10  years  service.

 (b)  The  requisite  Information  is
 being  collected  and  will  be  laid  on

 ~««  the  Table  of  the  Sabha.
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 Import  ef  Agricultural  Implements  by
 Agro-Indusirial  Development

 Corporation

 7l0].  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  details  of  the  agricultural
 implements  imported  by  the  Agre-
 Industrial  Development  Corporations
 of  all  the  States  each  year  during  last
 three  years  indicating  the  amounts  in-
 volved  in  such  imports;  and

 (b)  what  type  of  implements  and
 the  countries  from  which  these  are
 being  imported?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 None  of  the  7  State  Agro-Industries
 Corporations  have  imported  any  agri-
 cultural  implements  during  the  last
 three  years.

 (b)  Question  does  not  arise.

 Rs.  60—Crore  U.5.  Oil-Bomb

 ‘7102.  SHRI  SRI  KRISHNA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  seen
 the  press  reports  published  in  the
 ‘Blitz’  dated  the  l0th  March,  979
 under  the  heading  ‘Rs.  60  crore  U.S.
 Oil-Bomb’;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (९)  steps  Government  propose  to
 take  to  meet  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (8)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  main  points  mentioned  in
 the  press  report  are  as  follows:

 @  The  imported  oil  will  be
 pumped  into  Gujarat  which  is  one
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 ef  the  principal  producers  of
 groundnut  and  edible  oil  in  the
 country.

 (ii)  The  importeg  oil  will  be  sold
 to  consumers  through  cooperatives
 and  the  sale  proceeds  will  be  uti-
 lised  to  run  oil  millg  to  be  set  up  in
 the  cooperative  sector.  Since
 Gujarat  has  already  an  idle  capa-
 city  in  the  oil  milling,  it  is  difficult
 to  understand  the  creation  of  more
 idle  capacity  by  setting  up  mille  in
 the  cooperative  sector.

 (iii)  This  restruction  has  set  off
 a  confrontation  between  the  orga-
 nised  oil  mill  sector  and  the  far-
 mers,  mainly  over  the  management
 of  the  project,  handling  of  such
 huge  funds,  and  the  sharing  of
 benefits

 (iv)  The  oil  miller’s  lobby  no
 doubt  is  nervous  about  the  intru-
 sion  of  the  cooperative  sector  in  this
 field.  They  fear  they  will  ng  longer
 be  able  to  dictate  terms  to  farmers
 or  have  effective  control  over  prices,
 of  groundnut  oil.  The  Gujarat
 Small  Oil  Mills  Federation  feels
 that  the  incentives  proposed  to  be
 given  to  the  cooperative  sector
 would  put  the  private  industry  at
 a  great  disadvantage.

 (c)  The  exact  vosition  in  respect  of
 the  above  points  is  indicated  below
 ad  seriatum:

 (i)  In  the  initial  stages,  the  pro-
 ject  is  proposed  to  be  implemented
 in  eight  districts,  lve  in  Gujarat
 which  is  the  most  important
 groundnut  growing  State  in  the
 country,  and  three  in  other  districts
 outside  Gujarat,  In  due  course  the
 scope  of  the  project  wil]  be  extend-
 ed  to  cover  20  districts  in  total
 which  will  spread  over  in  States
 other  than  Gujarat  also.  The  dis-
 tricts  are  still  to  be  selected.

 (ii)  The  main  objective  of  the
 project  is  to  generate  funds  by  the
 sale  of  gifted  ofl  and  to  utilise  the
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 funds,  80  generated  for  the  deve-
 lopment  of  ofisseds  production  in
 the  country  by  way  of  production
 of  seeds,  carrying  out  adaptive  re-
 search,  provide  extension  advice  to
 the  farmers,  procurement  of  produce
 and  arrange  for  processing.  To  achieve
 these  objectives  it  728  proposed  to
 organise  a  federation  of  oilseeds
 growers’  coperatives  The  establish-
 ment  of  processing  mulls  is  inciden~
 tal  to  the  project  because  it  is  felt
 that  integration,  of  provessing  and
 marketing  of  the  produce  by  the
 cooperatives,  under  the  project,
 would  help  the  growers  to  get  a
 fair  price  for  their  produce

 (qu)  Nothing  such  has  come  to  the
 notice  of  the  Government

 (av)  The  objective  ot  organisation
 of  a  federation  cf  growers’  co-
 operatives  48  to  nelp  the  cultivators
 to  adopt  production  techniques
 which  would  deciease  the  vulnera-
 bhity  of  the  groundnut  crop  to
 climatic  variations  whule  also  rals-
 ing  yields  and  offermg  year  tg  year
 Price  stability  thereby  mereasing
 RLowers’  income  it  is  expected
 that  the  project  may  result  m  Jes-
 stung  the  role  of  speculators  and
 middlemen  in  manipulating  prices

 मिद्चिल  द क  स्तर  तक  सस्कृत  एक  झनिवार्य
 विषय  बनाया  छगला

 7103.  श्रों  यमुदा  प्रसाद  बास्त्री  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति

 मंत्र यह  बनने  के  कृपा  रंगें  कि
 कया  यह  मच  &  ्  विश्व  सस्क्त
 सम्मेलन  के  जनवरी,  में  इलाहाबाद  मे  हुए  भ्रपने

 सम्मेलन में यह मांग की में  यह  मांग  की  हैं  कि  सस्कृत  की
 भिडिल  स्कूल  स्‍तर  ह  एक  प्निवाय  विषय
 बनाया  जाए  भौर  यदि  हा,  तो  उस  पर  सरकार
 के  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ज्िज्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  संती
 Ve  प्रताप  असर  च्चा)  :

 सरकार  को  जनवरी  ,  979  में  इलाहाबाद
 में  हुए  विश्व  सस्कृत  सम्मेलन  द्वारा  की  भई
 कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  सथापि  एक
 समाचार  के  भ्रनुसार  सम्मेलन  से  एक  सकल्‍प
 द्वारा  यह  माग  की  थी  कि  संस्कृत  की  शिक्षा
 को  प्राथमिक  से  उज्बतर  माध्यमिक  परीक्षाप्रों
 तक  एक  स्वतत्र  भाषा के  रूप मे  या  किसी
 प्रन्य  भाषा  अथवा  तृतीय  भाषा  के  रूप  मे  कुछ
 राज्यों  मे  प्रनिवायें  किया  जाए  ।

 झामतोर  ५९  सस्कत  को  दिवताय  भाषा
 झथवा  तृतीय  भाषा  के  रूप  में  कुछ  राज्यों
 और  सध  शासित  क्षेत्रों  मे ंपढाया  जाता  है  |

 कुछ  राज्यों  मे  यह  एक  वैकल्पिक  भाषा  है
 शौर  कुछ  ग्रन्य  में  इसे  मातृभाषा  के  साथ  साथ
 सामाजिक  पाठ्यक्रम  के  भाग  के  रूप  मे  पढाया
 जाता  है।  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बो
 द्वारा  अपनाई  गई  भाषा  शिक्षण  की  नई  पद्धति
 के  अनुसार  प्रत्येक  छात्र  को  24  निर्धारित
 भाषाधो  में  से कम  से  कम  दो  भाषाएं  जरूर
 लेनी  पडती  है।  निर्धारित  भाषा्रो  में  सस्कृत
 भा  हे  ।

 Integrateq  Population  Education

 7l04  SHRI  DHARAMVIR  VASI-
 SHT  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state,

 (a)  whether  it  78  a  fact  that  popu-
 lation  education  formed  one  of  the
 Significant  aspects  of  the  adult  edu-
 cation,  and

 (b)  if  80,  the  in  depth  details  of  the
 integrated  population  education  evolv-
 ed  m  consultation  with  the  Family
 Planning  Association  of  India;  and
 headway  if  any,  made  in  achieving
 physical  targets?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b})  The  content  of
 adult  education  is  to  include  literacy,
 functional  development  and  aware-
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 ness  regarding  the  rights  and  res-
 ponsibilities  of  the  learners.  One  of
 the  important  aspects  of  functional
 development  ig  an  understanding  ab-
 out  health  and  family  welfare,  This
 component  is  being  integrated  with
 education  programmes  at  all  levels.
 Discussions  and  consultations  have
 taken  place  with  the  Ministry  of  Hea-
 Ith  and  Family  Welfare,  as  well  as
 non-official  agencies  including  the
 Family  Planning  Association  of  India.
 In  cooperation  with  that  Association
 the  Directorate  of  Adult  Education  of
 this  Ministry  organised  a  seminar  at
 Bombay  from  the  3rd  to  the  7th
 March.  979  on  Intergation  of  Popula-
 tion  Education  with  the  National
 Adult  Education  Programme.  As  a
 result  of  these  official  and  non-official

 consultations  it  is  expected  that  8
 framework  would  be  created  to  give
 effect  to  integration  of  population
 education  with  the  National  Adult
 Education  Programme.

 दिल्‍ली  के  सरकारी  क्त्पतालों  में  काम  कर

 रही  सों  के  लिए  झावास

 7i05.  sit  सम्तोष  राव  बोर्ड  :
 क्री  सुधीर  कुमार  धोषाल  :

 क्या  निर्माण  झौर  झावास  तथा  भूति
 और  पुनर्थास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  विभिन्न  सरकारी  भ्रस्पतालो  मे
 काम  कर  रही  नर्सों  को  सरकारी  आवास  का
 झांवटन  करने  के  लिए  प्रायमिकता  तारीख
 क्‍या  है;

 (@)  क्‍या  नर्सों  को  उनके  भ्स्पताल  के
 नजदीक  सरकारी  प्रावास  का  झावंदन  करने
 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्‍या  विभिन्न  नसों
 को  उसके  कार्य  के  स्वरूप  को  ध्यान में
 ्च्ती  हुए  विभिन्न  सरकारी  अस्पतालों  के
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 नकट  सरकारी  क्यवाटेरों  का  निर्माण  करते
 का  सरकार  का  प्रस्ताव  है;  और

 (घ)  कया  नसों  को  प्राथमिकता  के
 भ्राधार  पर  प्रथवा  पारी  बाह्य  भाधार  पर
 सरकारी  झावास  का  आंवटन  करने  का  सर-
 कार  का  प्रस्ताव  है  ?

 निर्माण  झीर  प्रावास  तथा  भ्रूतति  श्रौर
 पुनर्वास  मंत्री  (भी  सिकम्दर  अस्त)  :  (क)  से
 (घ)  सूचना  एकल  की  जा  रही  है  तथा  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 Disproportionate  increase  in  the  00०5  of
 DDA  Flats

 7706,  SHRI  EDUARDO  FALEIRO-
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  tentative  cost  of
 DDA  flats  for  retiring  Central  Govern-
 ment  servants  was  Rs.  9.800  for  flat
 opposite  Bus  Depot  at  Madangir
 whereas  the  disposal  cost  was
 Res.  16,800;

 (b)  whether  the  Baweja  Committee
 appolnted  on  the  functioning  of  the
 DDA  had  remarked  that  the  price  in-
 creases  made  by  D.D.A.  for  different
 flats  were  absolutely  disproportionate
 to  the  corresponding  rise  in  the
 general  cost  of  construction;

 (c)  if  s0,  whether  Government
 would  consider  returning  to  this  poor
 category  of  retired  Government  s¢r-
 vanis  whose  monthly  pension  is  only
 between  Rs.  100/-  and  Rs.  200/-  and
 who  were  allotted  Janta  type  Filate  in
 South  Delhi  Opposite  Khanpur  Bus

 Rs.  7000/~  arbitrarily  charged  from
 them  over  the  advertised  price  of
 Ra.  9,800/-;  and

 (a)  if  not,  the  reasons  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSNING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  The  Baweja  Commit-
 tee  has  only  stated  that  adhocism
 should  be  avoided  and  effective  mea-
 sures  should  be  taken  for  reduction
 and  control  of  Costs,

 (९)  and  (d).  No,  Sir,  as  Delhn  Deve-
 lopment  Authority  has  informed  that
 the  disposal  cost  has  been  fixed  on  a
 no-profit  no-loss  basis.

 Procurement  of  Kharig  Cereals

 107,  SHRI  ANNASAHEB  ए,
 SHINDE:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 774

 (a)  what  is  the  total  procurement
 of  kharif  cereals  as  per  lutest  figures
 available;

 a
 what  is  the  share  of  each  State;

 (c)  what  is  the  rough  estimate  about
 current  years  procurement  of  both
 kharif  and  rabi  cereals?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  5.53  million

 tonnes  as  on  ‘11-4-1979.,

 (b)  A  statement  is  attached.

 (c)  About  5.8  million  tonnes  of
 kharif  cereals  and  5,7  milhon  tonnes
 of  rabi.

 Statement
 Procurement  af  Kharif  Cereals.

 Position  as  on  It-4-I (Post  47979)
 (In  900  tonnes)

 State/Umon  Territory  Rice  Coarse  Total
 including  Grains

 Pady in  verms
 of  rice

 Andhra  Pradesh  559°8  «.  5598
 Anam  gi°B  ia  gi8
 Pibar  .  A  १0  6  10°6
 Haryana  899°7  Neg.  B39"  7
 Hunachal  Pradesh  ०  पु  ०9
 Jammu  &  Kashmir  58-0  58°0
 Karnataka:  °  I0l'7  4°39  411670
 Kerala  gg  ०6  ५  o°6
 Madhya  Pradesh  250°  a50.I

 Maharashtra  29°2  Bart  rig
 Manipur  ‘  ०९9  oo  er
 Orusa  990  830
 Puyab  .,  ५  2656-5  2656°3
 Rajasthan  ,  Py  +.  16  4  oa  16-6
 Tamil  Nadu  .  18+  3  वि  i8*5
 Tripura  o'2  oa
 Uttar  Pradesh  '  वि  हि  7o9  *  5  709  *§
 Wert  Bengal  .  ‘  =  .  ri2°9  tag
 Andaman  &  Nicobar  Islands,  ee  ०6  '  06
 Arunachal  Pradesh  to.  .  4  4
 Chandigarh  .  है  .  oe  :  oe
 Pondicherry  ५  7  oF

 Total  *  -  .  .  *  ्
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 द्िभाषी  समाचार  एजेंसियां
 7108.  थ्रो  शरद  यादव  :  क्‍या  संबार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  शब  देश  i5  =  प्रे ग,
 i978  से  द्विभाषी  समाचार  एजेंसियां  कार्य

 कर  रही  है  और  उन्होंने  देवनागरी  टे  गेप्रिंटरों
 पर  कार्य  करना  आरंभ  कर  दिया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  मशीनों  में
 शौर  उन  के  संकटों  मे  त्रुटियों  के  बारे  में  अनेक
 शिकायतें  मिली  है  ;  झौर

 (ग)  यदि  हा,  तो  सरकार  ने  इस  संबंध
 में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  है  ?

 संबार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 मरहरि  प्रप्ताद  झुलवेव  साथ)  :  (क)  जी

 हां

 (ख)  मशीतों  की  खराबियां  और
 परिषथी  के  दोषों  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  थी  ।

 (ग)  (i)  इन  परिषथों  के  कार्य  निष्पा-
 दन  पर  नजर  रखी  जा  रही  है  तथा  फील्ड

 यूनिटों  को  निर्देश  दिये  गये  है  कि  दोष  उत्पन्न
 होने  पर  वे  शीघ्र  तकनीकी  कार्यवाही  करें  1

 (ii)  देवनागरी  टेलीप्रिटर  मशीनों  के
 रख-रखाव  पर  सैनात  तकनीशियनों  के  लिए
 विशिष्ट  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 Irrigution  schemes  for  Rajasthan
 709,  SHRI  BHANU  KUMAR

 SHASTRI:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  irrigation
 schemes  sanctioned  for  the  State  of
 Rajasthan  during  the  last  three  years;

 b)  whether  all  the  schemes  have
 been  tuken  in  hand  and  financial
 assistance  by  Centre  given;

 (ec)  whether  some  of  the  schemes
 could  net  be  given  practical  shape  Yor
 want  of  financia}  assistance  by  Centre

 ahd  if  so,  details  thereof  and  reasons
 therefor;

 (d)  what  other  steps  have  been
 taken  by  the  Central  Government  for
 immediate  implementation  of  the  irri-
 pation  schomes;  and

 (९)  whether  Central  Government
 have  received  suggestions  from  the
 State  Government  for  the  speedy  im-
 plen:ntation  of  irrigation  sctemes
 and  if  so,  action  taken  by  the  Central
 Gover  .ment?  ’

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHET
 SURJEET  SINGH  BARNALA):  (a)
 Five  medium  irrigation  schemes  of
 Rajasthan  (viz  Wagon,  Daia,  Jhadol,
 Kothari  and  Kanota)  were  accepted
 by  the  Planning  Commission  during
 the  last  three  years  (1976  to  978)  for
 inclusion  in  ihe  development  plan  of
 the  State.

 (b)  The  Wagon,  Daia  ang  Jhadol
 irrigation  schemes  are  reported  to  be
 already  in  progress.

 (९)  to  fe),  Irrigation  ig  a  State  sub-
 ject  and  funds  for  execution  of  irri-
 gation  piojects  are  provided  by  the
 Stale  Government  within  the  frame-
 work  of  their  overall  developmental
 plans.  Central  Assistance  to  State
 Plans  is  given  in  the  form  of  block
 loans/granted  which  are  not  related
 to  any  individual  sector  of  develop-
 ment  or  project.

 Developmental  Funds  to  Wakfs

 7ii0.  SHRI  #  H.  MOHSIN:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABSILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  granted  as  a  loan
 to  various  Wakfs  for  their  develop-
 ment  so  far;

 (9)  which  are  the  Wakfs  so  assisted
 and  when  the  amount  of  the  loan  was
 paid  to  them;  and

 (c)  whether  the  entire  amount  pad
 has  been  utilized  so  far;  and

 (9)  if  not,  reasons  therefor?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND  (९)  No,  Sir.

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  An  amount  of  Rs.  50  {d)  The  development  projects  for
 lakhs  has  been,  released  so  far  as  loans  which  loans  have  been  released  per-
 to  various  wakf,  for  their  develop-  tain  to  construction  of  buildings  which
 ment,  normally  takes  some  time.  This  is

 often  delayeg  on  account  of  local
 (b)  The  information  is  included  in  problems  which  arise  in  the  comple-

 the  Statement,  tion  of  the  projects,
 Statement

 Loans  advanced  to  the  Wakfs  during  the  years  1974-75)  1975-76,  1976-77  and  1999-58
 ~—

 Sl  State  Wakfs  Amount  paid  by  Date  of
 No.  the  CWC  payment

 I  2  3  4  5

 t  Delhi  Roshan-ud-Daula  Mosque,  2  lakhs  90-6-1977
 Ibaryagany,  Delhi

 2  Tklh  .  .  ae
 Paltanwali,  Daryaganj,  @  lakhs  9-6-1977 Delhi

 3  Delhi  Kamra  Bangash  Wakf  Pro-  °5  lakhs  go-6-978
 perty,  Delhi.

 4  UP,  :  ‘  .  Noeshat  Koth:  Wakf,  Ahgarh  =  7  lakh  I9-6-7978
 5  Bihar  Badshah  Nawab  Wakf,  Patna  lakh  15-6+1978
 6  Bihar  Dargah  Hazarat  Sistan:  Wakf,  =  :°5  lakhs  15-6-1978 Bihar  Shanf

 7  Rajasthan  Guest  Houses,  Dargah  5  lakhs  2  lakhs  6-5-1976,
 Khawaja  Saheb,  Ajmer,  3  lakh  10-60-1977, r  lakh  Pel  978 |  |  h  12+5-197B

 8  Kerala.  .  .  Hashimrya  Madrasa  Wakf,  2  lakhs  29-6-1977
 Alleppey.

 9  Mahamashtra  ,  WakfMasjd  Azamgunj,  Latur  lakh  29-5-1978
 0  Karnataka  ‘  Wakt  Dargah  Syed  Hameed  glakhs  alekhs  =  24-6519 76,

 Shah,  Bangalore.  2  lakhs  18.
 33977 t  lakh  29-b-197 2lakhs  =  25°5°197,

 it  Karnataka  Wakf  Dargah  Madar  Shah  tlakh  27-6-1978
 Makan,  Tumkur

 2  Karnataka  Wakf  Anjuman-e-Islam,  Hubli  2  lakhs  27-6-1978
 ५  TamilNadu,  Wakf  Madrasa  Jamalia,  3  lakh  29-6-1978 Madras.

 4  TamilNadn  ,  Pera
 Juama

 Mosque  Waki,  lakh«  4  lakh
 3 Sankaranainarkovil

 ,  :  ३  Tekh  ny:  डु 2  Inkhs  21-6-197 बा  7B  Beg-199
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 क्र

 है।  2  3  4  5
 sehen  lpeiennneenty

 53  Andhra  Pradesh  .  Imdad  Ghar,  Sera:  Mosque,  2°5  lakhs  t  lakh  I-
 973975 wakf,  Vijayawada:  glakhs  (98-6-1975,

 3  lakhs  21-6-1976,
 2

 Saks  976-1959 r  ‘Stay 3  lakh  i  ns
 46  Andhra  Pradesh  Wakf  Complex  Mahboob-  5°5  lakhs  =  lakh  24-6-1976

 nagar,  Mahboobnagar  giakhs  27-6-197,

 Total  Ra

 a  65  lakhs  125-197

 50  lakhs

 पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  संध्य  प्रदेश
 की  नवियों  का  उपयोग  किया  जाना

 7ili.  श्री  लक्ष्मी  भारायम  नायक :
 क्या  कृषि  और  सिलाई  मत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि.

 (क)  क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड,
 टीकमगढ़  और  छतरपुर  जिलो  से  होकर  बहने
 वाली  बेतवा  डासन,  जमना  ऊर  झौर  कान
 नदियों  का  पूर्ण  उपयोग  उस  क्षेत्र  का  पिछडा-
 पन  दूर  करने  के  लिए  नही  किया  जा  रहा  है  ,
 झौर

 (ख)  क्‍या  सरकार  का  विचार  शब  इन
 नदियों  का  पूर्ण  उपयोग  करने  का  है  ?

 कृषि  श्लौर  सिज्ाई  मंत्रो  (श्री  सुरजीत
 सिह  बरणाला)  (क)  भौर  (ख).  इस  क्षेत्र
 में  कई  परियोजनाए  पूरी  की  जा  चुकी  है  भौर
 कई  निर्माणाधीत  है।  भविष्य  मे  भी  कई
 परियोजनाओं  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  1
 मध्य  झदेश  शौर  उत्तर  प्रदेश  के  बुल्देलखण्ड
 क्षेत्र  के  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  एक
 मास्टाप्लान  तैयार  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  एक  संयुक्त
 नियंथण  बोर्ड  गठित  करने  का  प्रस्ताव  किया
 है।

 .

 Cost  of  Telephone  Servic,  in  Rural
 Areas

 ‘7112,  SHRI  BALWANT  SINGH  RA-
 MOOWALIA:  Will  the  Minister  of
 COMMUNICATIONS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  telephone  services
 in  the  rural  areas  are  costly  as  com-
 pared  to  the  urban  ares‘

 (b)  the  number  of  adjustable  calls
 in  rural  areas  as  well  as  the  urban
 area;  and

 {c)  whether  Governnient,have  any
 plan  to  encourage  telephone  gystem  to
 be  made  popular  in  the  one  भ्र rea?

 THE  MINISTER  OF  STATE  'N
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA#
 TIONS  (SHRI  NARHAR]  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  No,  Sir

 (b)  Rural  areas  are  covered  under
 the  Flat  Rate  scheme  ang  local  calls
 are  free  In  urban  areas  where  mete-
 ring  has  been  introduced  the  firag  250
 calls  in  a  quarter  are  ‘free.

 (c)  Yes  Sir,  recently  advance  de-
 posits  have  been  reduced  substantial-
 ly  for  rural  areas.

 Removal  of  scavengers  and  labourer?
 in  DDA

 7113,  SHRI  SHYAM  LAL
 DHURVE:  Will  the  ‘Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND  gUP.
 PLY  AND  REHABILITATION  bé
 pleased  to  state,
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 (a)  whether  a  number  of  scavengers
 ang  labourers  who  had  been  on  diffe-
 rent  Jobs  in  DDA  for  the  last  two
 years  and  more  and  were  on  the  mus-
 ter  roll  of  DDA  have  been  removed
 from  service  without  any  reason  and
 notice;  if  so,  the  details  thereot  ie,
 total  number  of  such  persons  and
 their  place  of  service;  and

 (b)  whether  that  this  has  badly
 affected  the  colonies  where  these
 services  a‘e  being  done  by  DDA  as  the

 same  have  not  been  taken  over  by
 MCD?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE.
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  No,  Sur.

 (b)  Does  not  arise.

 Housing  loans  to  persons  belonging  to
 M.LG.

 14,  DR.  BAPU  KALDATE.  Will
 the  Minster  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  Government  have
 abandoned  the  plan  to  offer  loans  to
 build  houses  to  the  middle  income
 group;

 (b)  whether  Government  have
 thrected  Delhi  Administration  to  aban-
 don  the  plan  to  advance  loans  to
 middle  income  groups;  and

 (९)  af  go,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANNDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b).  No,  Si

 (९)  Doeg  not  arise,

 उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  में  जिलों  के
 मुस्यालयों  जौर  तहसीलों  के  धोच  सीधी

 टेलीोफोश  लाईन

 7i25.  Sto  रूहादीए्क  सिह  eres:

 त्या  तंबार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  क्या  उत्तर  वेस  में  कुछ  पिछड़े  जिलों  के

 मुख्यालयों  को  सं  चार  प्रणाली  के  द्वारा  तहसील
 मुख्यालयों  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विच,  राधीन  है  शौर  एटा  के  जिला  मुख्यालम
 और  तहसील  झलीगंज  के  बीच  सीधी  टेलीफोन
 लाईन  कब  तक  बिछाई  जायेगी  झौर  यदि
 नही,  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  शाज्य  संत्री  (श्री
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  तहसील
 मुख्या  नयों  तथा  जिला  मुख्यालयों  के  बीच
 पहले  से  ही  संचार  व्यवस्था  प्रदान  की  हुई  है
 परन्तु  अनेक  मामलों  मे  यह  व्यवस्था  मध्यवर्ती
 एक्सचेंजों  की  मार्फत  है  -  सीधे  कनेक्शन
 तभी  प्रदान  किये  जाते  हैं  जबकि  परियात
 के  झाधार  पर  ऐसे  कनेक्शनों  का  भौचित्य
 बनता  हो  ।

 पलोगंज  तहसील  भौर  एटा  के  बीच  सीधा
 संचार  संपककें  नहीं  है  ।  परियात  के  बढ़ने
 पर  शौर  ्रौचित्य'  बनने  पर  सीधे  कनेक्शन
 की  व्यवस्था  कर  दी  जाएगी  t

 Fall  in  percentage  of  production  of
 Foodgraing

 7i6  SHRI  SAMAR  MUKHER-
 JEE,  Will  the  Mhnister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Minister  is  aware
 shat  during  1949-50  to  1959-60,  food.
 grains  output  increased  at  an  annual
 rate  of  3.30  per  cent  but  this  rate
 dropped  to  (a  low  of)  2.25  per  cent  per
 annum  between  960-6l  and  1976-97;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (४)  Yea,
 Sir.

 (9)  According  to  the  Draf;  Five
 Year  Plan  978—83,  the  target  of  pro~
 duction  of  foodgrains  during  this  pe-
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 riod  is  envisaged  tp  be  between  1405
 million  tonnes  and  44.5  million  ton-
 nes,  representing  an  annua]  rate  of
 growth  of  3.03  per  cent  to  3.6]  per
 cent,  The  higher  level  of  production
 possibilities  for  1982-83  is  based  on
 bette;  management  of  various  inpu‘s
 and  somewhat  better  average  weather
 conditions.  The  measures  envisaged
 for  increasing  foodgrains  production
 include.  expansion  of  croppec  area,
 extension  of  irrigation  facilities  and
 improvement  in  crop  yields  through
 intensification  of  problem-oriented  re-
 search,  expansion  of  the  programme
 of  multiplication  and  distribution  of
 certified  seeds,  expansion  of  aren
 under  high-yielding  varieties,  improve-
 ment  in  the  use  and  efficiency  of  che-
 mical  fertilisers,  judicious  use  of  pes-
 ticides,  command  area  development,
 water  Management,  expansion  of  ins-
 titution  credit  ang  community  nursery
 and  mini-kit  programmes.

 Action  against  defaulting  allotiees  in
 Pitampura  Residential  Scheme,  Delhi

 W117,  SHR]  SHANKER  SINHJ]  VA-
 GHELA:  Wil]  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND  SUP-
 PLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  persons  40  whom  the
 Jand  was  allotted  through  draw  of  lots
 in  Pitampura  Residential  Scheme  have
 8o  far  not  taken  possession  of  the  land;

 (b)  how  many  persons  who  have  so
 far  taken  possession  of  the  land  0

 allotted  have  not  submitted  the  build-
 ing  plans;

 (c)  the  action  being  taken  by  the
 Government  against  the  persons  as  at
 (a)  and  (b)  above;

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  persons  who  get  the  land  allotted
 Ge  net  construct  houses  but  sell  the
 land  in  black  market  at  high  rates  and
 give  the  authority  to  construct  the
 houses  by  such  purchasers  through
 powdr  of  attorney;  and

 (e)  the  action  Government  prepose
 to  teke  in  such  cases?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  fe).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 S.T.D.  facilities  from  district  head-
 quarters  to  Patna  in  Bihar

 W118,  SHRI  GYANESHWAR  PRA-
 SAD  YADAV;  Will  the  Minister  of
 COMMUNICATIONS  be  pleased  to
 state;

 (a)  the  time  by  which  S.T.D,  tele
 phone  facility  between  every  district
 headquarters  ang  Patna  in  Bihar  is
 proposed  to  be  provided;

 (b)  whether  there  ig  any  scheme
 under  consideration  of  Government
 for  providing  S.T.D.  telephone  facility
 trom  Bhagalpur,  which  ig  headquarter
 of  the  division  and  Patna  during  the
 current  year;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  it  will
 be  provided?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI)  (a)  Due  to  limited
 availability  of  financial]  and  materials
 resources,  direct  dialling  facilities
 between  all  district  headquarters  and
 respective  State  Capitals  Mm  expected
 to  be  provided  progressively  durin¢
 next  0  years.

 (b)  No,  Sir,

 (c)  Bhagalpur  is  a  manual  exchange
 and  is  likely  to  be  automatizeg  only
 during  the  next  Plan  pericd.  STU
 facilities  will  be  extended  to  it  after
 it  78  automatized,

 ्रापशाधों  को  रोकने  फे  लिपे  गोष्ठी

 711%  श्री  जोम  है ६! अ  ह्वागी :
 क्या  कृषि  शौर  Fret  dat यह  बताने की की
 कपा  करेंगे  कि  :
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 (क).  क्या  सह  सच  है  कि  नई  बिल्ली
 में  24  जंववरी  979.Ht  एक  सात.  दिवसीय

 केष्ठी  हुई  थी  जिसमें  बहुत  से  देशों  के  प्रति-
 नधियों  ने  वक्षिण  एशिया.  में  बाढ़ों

 तूफानों,  सुखा  श्ादि  जैसी  झापदाधों  को  रोकने
 के  लिए  विभिन्न  उपायों  पर  विचार  किया  था;

 [थ)  यदि  हां,  तो  गोष्ठी में  क्या  निष्कर्ष
 निकाले  गये;  और

 ग)  ग्रोष्ठी  में  किये  गये  तिर्णयों  को
 देखते  हुए  भारत  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने

 हैं  ?  "

 कृषि  झोर  वतिचाई  मंत्री  (श्री  सुरजीत
 लिह  बरनाला)  :  (क)जीहां।

 (ख)  मुख्य  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :--

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  सिफारिशों

 l  आपब-ध्यवस्था  संगठन

 भाग  लेने  वाले  देशों  को  आपदू-व्यवस्था
 संबंधी  अपने  कार्यालय  बनने  चाहिए  ।
 इस  कार्यालय  में  राष्ट्रीय  तथा  निचले  स्तर  पर
 प्रापदा  के  लिए  तैयार  ऐसी  व्यवस्था  ध्रौर
 संगठन  होना  चाहिए  जो  कारगर  सिद्ध  हो  ।

 2  आपदा  सम्बन्धी  कासून

 झापदा  के  '(म्पन्ध  में  एक  नूतन  बनाना
 तथा  इप  बात  को  स्पष्ट  करना  कि  इप्कि  तहत
 बयाजदा  आना  चाहिए,  झावश्यक  है  |  ८ह

 कॉनून  तरल  तथा  लाभप्रद  होता  चाहिए  |

 3.  साधुदाधिक  सहयोग

 झापदा-जतिरोधी  कार्यों  क ेलिये  समुदाय
 में  से  ही  स्बं  पसेवकों  को  बढ़ावा  दिया  जाए  तांकि
 उन  ग्रामवाधियों  की  सहवोंगे  मिल  सक्रे  जो
 भ्रपन  हितों  की  रक्षा  में  रुछि  रखते  हैं  भोर
 अपने  विकेस  के  लिये  कार्य  करते  हैं  1

 क्षेत्रीय  स्तर  के  लिबे  सिफारिकों..
 4  क्ोन्रोष  तभा  ह्रि-पक्षीष  सहयोगें

 हम

 (क)  झापदा  सम्दर्य।  योजनाञों  को
 सोचने  तथा  सवार  के  लिये  “हुपोग  द्रावश्यक

 है।

 ख)  बन-रोपण,  दाढ  तथा  एमुद्री
 तुफान  चम्डन्घी  चेताबने.,  संचार  और  बाह-
 निंत्रण  ग्रादि  के  ८रे  में  प्रध्चिक  'हंपोग
 होना  चाहिए  ।

 (ग)  पराहंगाहों,  झोपड़ियों,  जोब  dro
 एम०  Uo  /हिंत  नौकान्रों,  भ्रीषध्ियों,  ट॑कों,
 बचाव  कार्यों  प्रादि  के  रूप  '  हपोगर्का!  जरूरत
 है  1

 (घ)  राहुत  संत्रंध  सामग्री  का  संचय
 क्षेत्रय  लाभ  के  लिये  होना  चाहिए  ।

 (४)  वैज्ञानिक  क्षेत्र  में तकनीकी  सहयोग
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 (4)  भीर  पअ्रधिक  क्षेत्र +  अध्यपन  शीर
 गोष्डियां  झ्रायोजित  की  जान॑।  चाहिएं  1  हर
 दो  पाल  में  एक  बार  क्षेत्रीय  गोष्ठी  की  जा
 सती  है  ।

 (छ)  प्रोटोटाइप  उपकरणों  श्रौर
 गोदामों  के  डिजाइन  शोर  योजनाएं  बनाई
 जाये  और  परस्पर  लाभ  के  लिये  उपयोग  किया
 जाय  t

 5.  परस्पर  दौरे

 एक  दूसरे  के  संस्थानों  शौर  श्रधिष्ठानों
 में  परस्पर  दौरे  किये  जाने  चाहिए  ।

 प्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  सिफारिशों

 be  आमले  की  तहक्तीकात

 एक  अध्यान  दल  को,  जो  प्रश्येक देश  हारा
 बताया  जाये,  विभिन्न  देशों  में  ई  विपदाझों
 के  बारे  में  अध्ययन  करने  का  ह...  सौंपा
 और  चहु  वक्त  उसको.  प्रगली  शोष्ठी,  (चाहे

 :  बहव  बचें पश्चात्‌ हो ) हो)  में  मह्तुत  करे।  bay
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 w  परत्वर  सहायता  सम्भस्धी  करार

 परस्पर  सहायता  सम्बन्धी  कार्यक्रमों
 के  बारे  में  सामान्य  तौर  पर  विचार-विमश
 किये  जाये  ताकि  परस्पर  सहायता  सम्बन्धी
 करार  और  कार्यकारी  करार  करने  की  संभाव-
 साझों  का  पता  लगाया  जा  सके  ।

 8.  क्षेत्रीय  समन्वय  कक्ष

 संभवत  श्रीलंका  मे  एक  क्षेत्रीय  समन्वय
 कक्ष  स्थापित  करना  वांछतीय  रहेगा  ।

 9.  विलोप  तथा  तकनोको  सहायता

 अपनी  विशिष्टता  ster  एजेन्सियों  सहित
 संयुक्त  राष्ट्र  को,  रेड  कास  लीग  श्रौर  झन्य
 स्वैच्छिक  एजेंन्सियों  तथा  अमरीकी  सहायता
 संगठनों  को  इस  क्षेत्र  में  प्रधिक  वित्तीय  तथा
 तकतीकी  सहायता  देती  चाहिए  शौर  उसका

 ब्यौरा  ठिया  जात।  चाहिए।  पभ्रमरीकी  सहायता
 संगठन  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  को  क्षेत्र  के  भ्रध्ययन

 हेतु  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाने  चाहिए  ।

 10.  सेहेलाइट  आपरेशन

 सम्बद्ध  प्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  को  लैण्डसेट
 और  मैट  सेटेलाइट  के  प्रचालन  क्षेत्र  को  बढ़ाकर
 इस  क्षेत्र  को  भी  उसके  झन्तगंत  लाना  चाहिए
 ताकि  पूरे  क्षेत्र  की उसके  तहंत  लाया  जा  सके।

 जहां  कहीं  प्रावश्यक  हो  संटेलाइट  भ्रभिग्राही
 केन्द्र  बना  दिये  जाने  चाहिए  t

 lL.  रडार  के  झन्तगंत  क्षेत्र

 जो  क्षेत्र  मौसमी  रडारों  के  भन्‍्तगंत  नहीं
 आाते  उनको  सम्बद्ध  प्रस्तर्राष्ट्रीय  संगठनों

 द्वारा  उपयुक्त  सहायता  दी  जानी  चाहिए  भोर

 प्रावश्य  कतातुस्तार  इन  क्षेत्रों  को  उनके  झन्तांत
 जाया  जाता  चाहिए  1

 i2.  चजुकल्पीय  केस

 दस  क्षेत्र में  भूकम्प  सम्बन्धी  भविष्य-

 याणी  देने  के  बारे  में  प्रनुसंधान  कार्य  में

 सहायता  के  लिए  शोर  प्रधिक  भूकम्प-विज्ञान
 संबंधी  केश  खोलने  की  जरूरत  है  i}  सहीं
 स्थल  का  निर्धारण  करने  के  लिए  सहायता  दी
 जानी  चाहिए  d

 13  सामग्रियों  का  प्रसार

 प्रमरीकी  सहायता  तथा  ह; र  एन०  Fo
 प्रार०  श्ो०  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  में
 इस  क्षेत्र  के  सभी  देशों  को  श्रधिक  तकनीकी
 सामग्री  तथा  संबंधित  जानकारी  दें  ।

 I4.  प्रावधिक  वौरे

 विचारों  के  आदान-प्रदान  के  लिए
 ग्रमरीकी  विकास  एजेन्सी  तथा  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  अगुसंघान  संघ  के  प्रधिकारियो  से
 इन  क्षेत्रों  कै वधिक  दौरे  करने  का  भ्नुरोध
 किया  गया  है  |

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  अनुसंधान  संघ  का  कार्य

 i5  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  प्रनुसंधान
 संघ  से  इश  क्षेत्र  की  सहायता  के  लिए  भौर
 झ्रधिक  क्रियात्मक  कार्थ  करने  तथा  सभी
 झापदा  सम्पन्धी  कार्यों  को  समन्वित  करने  का

 अन्‌रोध  फिया  गया  है  1

 lo.  संगुक्त  राष्ट्र  विकास  अनुसंधान  संघ
 को  झ्रापदा  सम्बद्धी  सभी  पहलुओं  के  विषय
 में  प्रध्यपन  जारी  रखने  चाहिएं  तथा  झौर  भ्रधिक
 गोष्ठियां,  सम्मेलन  श्रादि  प्रायोजित  करके
 प्रापदा  प्रबंध  सम्बन्धी  शिक्षा  पर  बल  देना
 चाहिए  q

 17  दाता  बेज्ञों  हारा  झापवा  सहाबता

 दाता  देशो  द्वारा  श्रापदा-सहायता  पूर्णता
 मानवीयता  के  झाघार  पर  दी  जानी  चाहिए
 घौर  यह  किसी  झम्य  कार्य  के  लिए  नहीं  होगी
 आहिए  ।
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 is  |  से  बयंन

 उपवुबत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  द्वारा

 महायता  सामग्री ऐसे स्थान ऐसे  स्थान  पर  एकलित  करनी

 चाहिए  जहा  से  राहत  कार्य  शीन  हो  सके।

 i9  झापदा  निरोधक  सान  राहुत

 आप!  लनिरोधक  एवं  तैयारी  के  कार्य
 को  राहुत  एार्य  से  भ्रधिक  महत्व  दिया  जाना

 चाहिए  तथा  निरोधक  कार्यक्रमों  के  लिए
 पा  देने  का  कॉर्ये  सयुकत  राष्ट्र  विकास  कार्य-

 कम,  शम रीकी  विकास  एजेन्सी  तथा  विश्व
 बैक  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  1

 20.  कृषि  आकस्मिक  योजनाएं

 जन-जीवन  के  ह्वास  तथा  कृषि  प्रथ॑-
 व्यवस्था  फी  क्षति  को  कम  करने  के  लिए
 उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  भूमि  का  सीमाकत
 करने  के  लिए  कानून  बनाने  व  बाधों  श्रादि
 के  टूटने  की  स्थिति  मे  लोगो को  वहा  से  निकालने

 क्रेलिए  बढ  क्‍श्रारक्षित  क्षेत्रों  के  संबध  मे  प्राक-
 स्मिक्त  योजनाये  तैंपार  करने  की  ग्रावश्यकता
 है।  इसमें  तुफानो  तथा  बाढ़  से  बीज  तथा
 प्रनाज  की  सुरक्षा  करने  की  उन्नत  पद्धति  तथा

 फार्मो पशु  प्रो  तथा  उपकरणों  की  सुरक्षा  भी
 शामिल  है।

 (ग)  गोष्ठी  की  सिफारिशों  के  प्रनुसार
 केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य  सराकारो/
 सब  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य  एवं  स्थानीय  स्तरों
 पर  भ्रपादा  सम्बन्धी  तैयारी  के  लिए  संगठन
 बनात,  आवश्यकतानुसार  कानून  बनाने  तथा
 विद्यमान  सहिता  एवं  राहत  नियमावलियों
 को  बअद्यतत  बनाने,  भ्रप्रसुचना  एवं  चेतावनी-
 देने  को  पद्वति  में  सुधार  करने  तथा  सामु-
 दायिक  तैथारी  का।्ेक्रमों  को  प्रोत्साहित  करने

 के  लिए  सुझाव  दिए  हैं।  विशेषकर  तागरिक
 पुरक्षा  तथा  होम  गाड़े  संग्रठनों  से  प्रापदा
 सवधी  कार्यों  की  तैतारी  में  जन  सामान्य

 को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  सक्तिप  सहयोग
 लेने  का  भी  प्रस्ताव  है।  प्रारप्  प्रदेश  तथा

 तमिलताडु  के  समुद्री  तुफान  से  प्रभावित  होने
 बाले  क्षेत्रों  मे तूफान-राहुत-भ्राअयो  के  निर्माण
 का  कार्य  किया  जा  रहा  है।  बढ़  से  प्रभावित

 होने  वाले  क्षेत्रों  में  राहत  तम्बन्धी  स्‍भ्ावश्यक
 सामग्री,  दवाइयों  एवं  संक्रामक-रोधियों  को

 इकडूठा  करने  का  प्रस्ताव  है।  उत्तर-पूर्वी
 भारत  के  भूकत्पीय  क्षेत्रा  म ेहोम  WA  तथा
 नागरिक  सुरक्षा  कामिक।  के  सक्रिय  सहयोग
 से  सामुदायिक  तैयारी-कार्यक्रम  तथा  राहत
 समंधी  प्रशिक्षण  के  कार्यों  को  प्रोत्साहन  दिया
 जा  रहा  है  1

 Extension  Service  to  Farmers  at
 Doorstepe

 720  SHRI  L,  L,  KAPOOR  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 TRRIGATION  be  pleased  to  state’

 (a)  whether  the  Indian  Council  of
 Agricultural  Research  has  paid  any
 special  attention  towards  improving
 the  availability  of  extension  services  to
 the  farmers  at  their  doorsteps  to  help
 them  in  planning  and  cultivating  agri-
 cultural  crops  particularly  oils  and
 pulses,

 (b)  whether  any  scheme  has  been
 evolved  by  ICAR  to  encourage
 kitchen  gardening  on  a  widespread
 scale  and  also  for  maximum  intensive
 use  of  the  smallest  jandholdings  in  the
 country  so  as  to  increase  agricultu-
 ral  production  in  all  directiong  with-
 oug  adversely  affecting  the  area  un-
 der  wheat|rice|cotton|sugarcane|jute
 cultivation,  and

 (९)  details  of  guch  schemes?

 THE  MINISTER  OF  SsTATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.
 Principally,  the  Indian  Council  of
 Agricultural  Regearch  ig  responsible
 for  promotion  and  coordination  of
 agricultural  research  and  higher
 agricultural  education  in  the  country.
 Transfer  of  new  technology  emanating
 from  research  thug  becomes  its  import-
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 ant  function  for  example,  under
 the  All  India  Coordinated  Project  on
 National  Demonstrations,  Research
 Scientista  demonstrate  the  potentiali-
 ties  of  high  yielding  varieties  and  new
 Production  practices  of  cultivators’
 fields  go  as  to  obtain  maximum  pro-
 duction  per  unit  area  per  unit  time,
 These  national  demonstrations  aim  to
 train  both  the  extension  workers  and
 the  early  adopters  amongst  farmers.
 It  has  been  possible  to  otbain  yields
 of  the  order  of  9  to  ]  tonnes  per  hec-
 tare  from  2  to  3  crops  per  year.  Pul-
 ses  and  oilseed  crops  also  find  a  spe-
 cial  place  under  this  project  and  ave
 rotated  with  other  crops  under  these
 demonstrations.  Another  extension
 activity  of  the  Indian  Council  of  Agri-
 cultural  Research  is  represented  by
 Operational  Research  Projects,  Here
 898  integrated  approach  to  rura]  prob-
 lems  is  adopted

 ones
 ‘water-she7

 basis,  The  Council  wisp  initiated
 one  such  project  for  increasing  the
 production  of  pulse  crops  in  the  dis-
 trict  of  Mahendragarh  (Haryana).

 During  the  6th  Five  Year  Plan,  the
 Council  has  proposed  to  intensify  re-
 search  on  oilseeds  and  pulses  through
 the  All  India  Coordinated  Project  on
 Oilseeds  and  Pulses.  An  extension
 Specialist  is  being  provided  in  these
 projects  with  the  objective  of  having
 close  linkage  with  the  farming  com.
 munity  ang  research  scientists.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  Indian  Council  of  Agricul-
 tural  Research  proposes  to  launch  a
 campaign  of  nutrition/kitchen  gar-
 dens  starting  from  the  year  979  which
 is  also  being  celebrated  as  Internation-
 al  Year  of  the  Child,  This  is  an  ap-
 proach  to  find  simple  agricultural
 solution  to  nutritional  maladies.  under
 this  programme,  agricultural  univer-
 sities/ICAR  Institutes,  Krishi  Vigyan
 Kendras  and  other

 agencies  have  test requesteq  to  help  in  the  layou
 establishment  of  nutrition  gardens.
 These  kitchen  gardens  would  mot  re-
 place  in  any  way  the  area  under
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 wheat,  rice,  cotton,  sugarcane,  jute
 etc.  Such  gardens  will  only  be  estab-
 lished  on  small  pieces  of  land  that
 would  primarily  be  used  for  raising
 vegetables,

 Complaints  on  faulty  working  of
 Ludhiana  Auto  Exchange,  Punjab

 M21,  DR.  BALDEV  PRAKASH:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA.
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of  com.
 plaints  have  been  received  regarding
 the  faulty  working  of  Ludhiana  Auto
 Exchange;

 (b)  whether  the  plant  installed  at
 Ludhiana  ig  basically  faulty  ridden;
 and

 (c)  the  steps  taken  by  the  Govern-
 ment  to  remove  the  faults?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sur.  The  exchange  equip-
 ment  is  not  fault  ridden;  however,  the
 air-conditioning  plant  of  the  exchange
 was  out  of  order.

 (c)  Faults  in  the  air-conditioning
 plant  have  been  removed  and  the
 plant  put  into  working  order.  The  ex-
 change  performance  is  now
 to  improve,

 बिल्‍ली  में  दस्टियों  को  नियस्ति  करना

 7122.  श्री  रार  कंबर  बरवा  :  नया

 निर्माण  और  झाबास  दया  भ्  झौर  पुरर्बाति
 संतरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  संघ  क्षेत्र  दिल्ली  की  पहले
 झनधिकृत  चोधित  की  गई  बस्तियों  को  भव

 सरकार  द्वारा  नियमित
 मोषित

 किया  जा

 रहा  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  इन  _अस्तति्यों
 में  च्लाटों  तथा  बने  हुए  मकानों  का  'ंजी-
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 करण  'देलली  प्रशासत  द्वारो  किया  जा  रहां

 है  है

 (ग)  यदि  हू,  तो  क्‍या  सरकार  (केन्द्र
 सरकार,  दिल्‍ली  प्रशासन,  दिल्‍ली  नगर  निगम,
 नई  दिली  नमर  पालिका)  इन  काशोनियो
 में  मकातो  के  निर्माण  तथा  मकानों  की  खरीद
 के  लिए  ऋण  प्रदान  करेंगी  ,  और

 (घ)  यदि  हा,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या  है,

 निर्माण  ओर  अबास  तथा  पूति  शोर

 पुनर्वास  मज  भी  सिकन्दर  बल्त)  :
 सरकार  ने  i6-2-77  को  यह  निर्णय
 किया  कि  उस  तारीक  तक  जो  झ्नधिकृत
 कालोनिय।  बनी  हुई  थो  ,  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा

 उन्हें  ले-आउट  प्लान  में  उपयक्त  रूप  से
 व्यवस्थित  कर  के  तियमित  कर  दिया
 जाय  शौर  ले-झाउड  प्लान  में  सड़कों,  पार्कों
 तथा  अन्य  सामुदायिक  सेवायों  के  लिए
 उचित  स्थान  रखा  जाए  ।  बाद  में  यह  निर्णय
 क्या  गया  कि  शब्रनधिकृत  कान  निप्रा  में
 30-6-77  तक  बनाए  गए  रिहायशी

 निर्याणों  को  भी  सरक'र  के  उपयूक्‍त  श्रादेशो
 में  शामिल  किया  जायेगा  |

 (ख)  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया
 है  कि  प्लादो  तथा  मकानों  के  विक्रय  विलेखो
 प्रादि  का  पजीकरण  ्ल्ली  सघ  राज्य  क्षेत्र
 के  जप  प्ंजीयको  द्वारा  निम्नलिखित  से
 पनापति  प्राप्त  होने  पर  किया  जाता  है

 (i)  नगर-भमि  प्रधिकतम  चीमा  तथा
 विनियमन  अधिनियम,  i976
 के  पग्रपीन  सक्षम  प्राधिकारी  v

 (ii)  दिल्‍नी  भूमि  (प्रन्तरण  पर

 प्रतियन्ध)  अधिनियम,  972
 के  भ्रधीन  सक्षम  प्राधिकारी  1

 (ग)  तथा  (भर)  जिन  सरकारी  कर्मे-
 चारियों  पर  गृह  निर्माण  भझप्रिम  नियम  तथा

 उनके  अधीन  भारत  सरकार  द्वारा  समय
 समय  पर  जारी  की  गई  हिदापते  लागू  होती
 हैं,  वे  गृह  निर्माण  भ्रप्रिम  की  सुबिधाधो  के
 पात्र  है  बचतें  कि  उसके  लिए  ao  निर्धारित
 शर्तें  पूरे  करते  हा  और  इन  में  भय  शर्तों  के
 साथ  साथ  यह  भी  शर्ते  है  कि  सम्बन्धित
 सरकारी  कर्नचारी  का  भूमि  झथवा  मकान
 ए२  श्््ण  स्वामित्व  होना  चाहिए  तथा  मकान
 का  नक्शा  सक्षम  स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा

 अनुपोदित  होना  चाहिए  q

 Employees  of  erstwhile  Rehabilitation
 Department  in  CP.W.D

 723  SHRI  ANANT  DAVE  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  Pty  a  fact  that
 employees  of  erstwhile  Rehabilitation
 Department  now  absorbed  in  CP  WD
 are  working  in  thew  same  respective
 scales/giades  for  more  than  25  years,
 and

 (b)  sf  so,  what  steps  Government
 have  taken  or  propose  to  take  to
 remove  stagnation  amcngst  the
 effected?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  and  (9)  The  informa-
 tion  is  being  collected  from  the
 various  offices  of  CPWD  which  aré
 scattered  all  over  the  country  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Confirmation  of  erstwhile  Employees
 of  Rehabi‘itation  Department  working

 in  CP  WD.

 7124  SHRI  ANANT  DAVE  Wil
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS.-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  7  78  a  fact  that  erst-
 while  employees  of  Rehabilitation
 Department  now  working  in  the
 CPWD,  who  have  put  in  more  than
 25  years  service  are  stil)  temporary
 in  their  respective  gcales/grades;
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 (b)  whether

 eS  can
 have

 any  intention  to  make  ~hem  perma-
 nent  in  their  respective  scales/grades
 mm  order  to  give  them  benefits  of  their
 service  after  retirement  and  jn  the
 case  of  death  if  occurs  earlier;  and

 (ec)  if  go,  how  much  time  Govern-
 ment  propose  to  take  to  make  them
 permanent?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE.-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (ec).  The  informa-
 tion  is  being  collected  from  the
 various  offices  of  CPWD  which  are
 seattered  all  over  ‘the  country  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha,

 बोजन।  में  शिक्षा  प्रभुवान  निषतन  में  कटोती

 125.  शी  गंगा  भक्त  सिह  :  क्‍या

 शिक्षा,  समाज  कह्पाण  जझौर  संस्कृति  मत्रो

 यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  *

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शिक्षा

 झनृदान  के  लिए  नियत  राशि  में  छठी  पच-
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 वर्षीय  योजना  में  भौर  कटौती  कर  टी  गई  है
 शौर  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  जबकि
 शिक्षा  फे  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हसमें
 वृद्धि  की  जानी  चाहिए  थी  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  प्रत्येक  पंच्रर्धीय
 योजना  में  शिक्षा  हेतु  झनुदानों  के  लिए  दी
 गई  राशि  की  प्रतिशतता  क्या  थी  और

 (ग)  प्रत्येक  योजना  में  अनुदानों  के
 रूप  में  कितने  प्रतिशत  राशि  व्यय  हुई  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झोर  सस्कति त्ति
 संत्री  (डा०  प्रताप  इस  चगा):  (क)
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद,  योजना  के  सभी
 क्षेक्"ों  के  लिए  व्यय  भ्रमुमोदित  करती  है  q

 पच्रवर्धीय  थोजना  (:978-—83)  के  प्रारूप में
 शिक्षा  के  लिए  पांचवों  योजना  (i974—79),
 के  लिए  की  गई  285  करोड  रुपये  के  परिण्यय
 को  व्यवस्था  के  मुकाबले  i955  करोड
 स्पये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (७)  घौर  (ग).  सूचना  दर्शान  वाला
 विवरण  सलस्न  है  ।

 face

 विभिन्न  योजनापों  के  दौरान  शिक्षा  पर  योजनागत  परिव्यय
 शौर  व्यय

 शिक्षा  के.  कुल  के  शिक्षा  पर  शिक्षा  पर
 लिए  परिव्यय  प्रनुपात  व्यय  परिव्यय  की

 (करोड़रु०  शिक्षा  पर  (करोड़रु०  तुलना  में
 से)  परिव्यय  की  भे)  व्यय  की

 प्रतिशतता  प्रतिशतता

 रब  पंचवर्षीय  योजना.  .  i70  7.20  53  90,00

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  :  277  6.6  273  98.55

 तृतीय  पंश्रवर्षीय  योजना  ».  560  7.47  589  05.8

 woe  पंचवर्षीय  योजना  ,  822  Ss.  i7  786  95.62

 पांचभी  पंचवर्षीय  योजना  .  1285  3.3  सायू  नही ंहोता.  —

 प्रस्तावित  छटी  पत्रवर्षीय  योजना.  955  2.8
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 Centea]  Prohibition  है* क

 7126.  SHRI  YUVRAJ:  Will  the
 Mister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Prohibition
 Committee  has  requested  the  State
 Governments  to  stop  the  sale  of
 country  liquor  from  ist  April  during
 the  current  year,  and

 (b)  whether  the  Committee  has  also
 requested  that  the  sale  of  liquor  near
 the  educational  institutions  and  reli-
 gious  placeg  etc.  should  be  banned
 and  neither  new  licences  for  the  sale
 of  liquor  should  be  issued  nor  old
 licences  should  be  renewed,  and  if  80,
 whether  the  laws  will  be

 suly
 amend-

 ed  with  the  view  to  enforce  this
 policy  successful  and  if  not,  the  rea-
 sons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRI  DHANNA  SINGH  GUL-
 SHAN):  (a)  No,  Sir,

 (b)  Guidelines  issued  by  the  Gov-
 ernment  of  India  to  the  State  Govern-
 ments  for  implementation  of  prohibi-
 tion  include  the  following  piovision:
 withdrawal  of  licences  to  shops:

 4)  near  industrial,  irrigation  and
 Other  projects.

 (a)  on  highways,  residential
 areas,  educational  institutions,  reée-
 ligicug  places  and  colonies  of  wor-
 kera,

 These  guidelines  were  approved  by
 the  Central  Prohibition  Committee  at
 its  meeting  held  on  27  September  ‘1978,

 Enactment  of  legislation  for  prohi-
 bition  and  its  enforcement  are  the  res-
 Ponsibility  of  the  State  Governments,

 पूर्वोतर  क्त्र  में  पशु  पालन  विकास

 7i27,  शो  वधाराभ  शाक्य  :
 की  हकम चर चर  |

 क्या  कृति  और  सिंचाई  मंत्री  मह  बताने
 की  कृपा  करेंयें  किः

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  देश  के  पूर्वोंसर  राज्यों
 में  पशुपालन  विभाग  के  विकास  के  सम्बन्ध
 में  कोई  जांच  की  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बर्धी  ब्यौरा
 क्‍या  है  ;  भोर

 (ग)  केन्द्र  सरकार  ने  गत  दो  वर्षों मे
 कितनी  राशि  की  सहायता की  ?

 1...  शौर  सिचाई  मंत्री  (भोसुरणीत
 सिह  बरमाला)  :(#)  भ्ौर  (ख).  देश  के

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  म ेपशुपालन  विभाग  के  विकास  के
 सम्बन्ध  मे  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है।  तथापि
 मध्यावधि  योजना  वाषिक  योजना  पर  बि-
 चार  करते  समय  इस  क्षेत्र  म ेपशुपालन  विकास
 की  समीक्षा  की  गई  थी  ।

 (ग)  एक  विवरण  सलग्न  है  ।

 चिजरण
 राशि

 (लाखिरु०)
 l.  कृषि  और  सिचाई  मततालय,

 कृषि  विभाग  की  योजन/झों  के

 जरिए  सहायता
 2.  प्रमुसन्धान  ग्रोजनाओं  के  लिए

 भारतीय  कृषि  अनुसन्धान
 परिषद्‌  से  सहायता

 3.  गृह  मत़ालब  से  उत्तर

 पूर्वी  परिषद  को  सहायता
 (दिसम्बर,  978  तक)  23.45

 4.  ग्रादिवाती  उप-योजना  के
 प्रन्त्गंत  गृह  मत्रालय  से  भ्रसम,

 मणिपुर  भौर  ल़िपुरा  क।  सहायता  60.  50

 (978~79)t

 +977—78  के  दौरान  पशु-
 पालन  शौर  डेटी  विकास

 सहित  कृषि  झौर  सम्बदध रों
 को  293.  65  लाख  श्प्मों

 की  सहायता  प्रदान  की  मई  थी  '

 Dam  On  Kalpang  River
 7128.  इता  MANORANJAN  BHAK-

 TA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-

 68.83

 9.43
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 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state,

 (8)  whether  Government  are  con-
 sidering  the  construction  of  a  irriga-
 tion  dam  on  “Kalpang  river  in  Anda-
 man  and  Nicobar  Islands;  if  go,  the
 details  thereof;  and

 (b)  since  when  the  investigation
 was  undertaken  and  when  completed;
 and  the  salient  recommendations  of
 the  investigation  Division  of  CWPC?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJEET  SINGH  BARNALA).  (a)
 and  (b).  An  investigation  division  of
 the  Central  Water  Commission  started
 investigations  of  certain  schemes  for
 multipurpose  benefits  in  the  Anda-
 man  and  Nicobar  Islands  during  1970-
 %l.  The  report  on  Kalpang  Stage-I
 (estimated  to  cost  Rs.  2.7]  crores  to
 provide  a  firm  power  of  940  Kailo
 Watt  and  irmgation  to  400  hectares  of
 jand)  was  received  from  the  Union
 Territory  in  December,  ‘1977.  The
 Scheme  was  not  found  economically
 feasible.  The  Report  of  Kalpang
 Stage-I]  is  under  finalisation.  The
 Scheme  35  estimated  to  cost  Rs.  9.43
 crores  and  provide  a  firm  power  of
 2i5  Kilo  Watt  and  irrigation  to  080
 hectares,

 A  Central  Team  set  up  by  the  Gov-
 ernment  of  India  visiteq  the  Anda-
 man  and  Nicobar  Islands  in  January,
 1978,  and  found  that  this  Scheme  is
 also  economically  not  viable.  In  their
 Report  submitted  in  December,  1978.
 The  Team  have,  inter  alia,  recom-
 mended  that  irrigation  in  the  Islands
 can  be  provided  only  through  minor
 irrigation  schemes  for  which  they
 have  indicateg  necessary  guidelines.
 Permission  to  BIG  Monopoly  Houses
 for  Fishing  ip

 Aviamen
 and  Nicobar

 ‘7129,  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  the  Government  of
 India  permitted  "TATAS”  to  employ
 fishing  trawlers  in  the  Territorial
 waters  of  Andaman  and  Nicobar  Is-
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 lands  and  fish  captured  sent  direct  to
 Thailand;  if  so,  the  termg  and  condi-
 tions,  with  details;

 (b)  whether  TATAS  are  using  more
 than  the  permitted  number  of  traw-
 Jers  and  whether  any  such  checking
 has  been  made  in  this  regard;

 (c)  whether  any  other  big  mono-
 poly  house  are  permitted  for  fishing
 in  the  Territorial  waters  of  Andaman
 and  Nicobar;  if  so,  the  names  of  such
 parties  with  detalls  of  terms  and  con-
 ditions;  and

 (d)  whether  Andaman  and  Nicobar
 Administration  was  not  kept  inform-
 ed  about  the  details  of  such  permuis-
 sion;  if  so,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJEET  SINGH  BARNALA).  (a)
 M/s,  Tata  Oil  Mills  Company  Ltd,
 have  been  permitted  to  charter  fishing
 trawlers  from  Thailand  for  operating
 from  Por,  Blair  The  fish  is  exported
 from  Port  Blair  in  the  said  boats  after
 completing  necessary  customs  and
 export  formalities.  A  small  portion
 of  the  catch  ig  also  made  available
 for  local  consumption.  The  salient
 features  of  terms  and  conditions  are
 appended,

 (b)  The  Government  have  not  re-
 ceived  any  report  that  M/s.  Tata  Oil
 Mills  Company  Ltd,  are  operating
 more  than  the  permitted  number  of
 trawlers.  The  Company  obtains  licen-
 ce  for  each  chartered  vessel  from  the
 Director  General  of  Shipping  and
 starts  fishing  operations  only
 obtaining  the  required  clearance  from
 the  naval  and  intelligence  authorities
 from  security  angle.

 (९)  No,  Sir.
 (9)  The  Andaman  ang  Nicobar  Ad-

 ministration  has  been  kept  informed
 of  the  permission  issued  to  M/s,  Tata
 Oil  Mills  Company  Ltd.

 Statement

 rey  The  charter  is  an  all  inclusive
 time  charter  for  a  perlod  of  one  yeat
 and  the  charter  hire  is  US  $  258,000
 per  trawler,  The  main  port  of  opera-
 tion  shall  ह:  Port  Blatr.  |
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 (2)  The  export  of  marine  products
 out  of  total  catch  should  not  be  less
 than  60  per  cent  of  the  total  value  of
 the  catches.  The  non-exportable  varie-
 ties  should  be  processed  and  marketed
 by  them  in  up  country  markets  to  the
 satisfaction  of  the  local  Government

 (3)  The  charterer  shall  furnish  valua-
 tion  and  sea  worthiness  certificate  from

 I

 a  recognised  agency.
 (4)  The  foreign  company  should  give

 training  to  the  nominees  of  the  Indian
 charterer  in  fishing,  processing  and  in
 matters  pertaining  to  operation  of  fish-
 ing  trawlers.

 (5)  The  charterer  shall  furnish  to
 the  Government  quarterly  statement
 of  fish  landing,  and  exports  with  all
 ‘necessary  details  as  stipulated  by  the
 Government.

 (6)  The  area  of  operation  shall  be
 beyond  the  area  of  operation  of  small
 mechanised  and  non-mechanised  fish-
 ing  boats.

 (7  The  equipment  and  machinery  on
 the  fishing  vessels  wiil  be  opened  for
 inspection  by  the  representative  of  the
 Government  and  the  trawler  shall  com-
 mence  operation  only  after  the  neces-
 gary  clearances.

 (8)  The  representatives  of  fhe  Gov-
 ermment  may  inspect  the  fishing  trawl- }  : ers  at  any  time  ‘without  prior  notice.

 (9)  The  Wireless  equipment  on  board
 the  fishing  trawlers  shall  be  ‘sealed
 when  the  fishing  trawler  reach  on  the
 Indian  port

 (10)  Necessary  clearance  from  the
 Government  should  be  obtained  for  the
 foreign  crew

 (11)  An  undertaking  to  the  effect
 that  no  oceanographic  research,  explo-
 tatory  or  sutvey  work  will  be  con-
 ducted  by  the  fishing  trawlers  should
 be  given  by  the  Charterer.

 (i2)  The  material  on  board  the  fish-
 ing  vessel  including  the  fish  caught  will
 be  subject  to  the  duties  and  taxes  as
 may  be  applicable.

 (13)  The  operation  of  the  vessel  will
 be  subject  to  provisions  -in  the  Indian

 |

 Merchant  Shipping  Act  and  permission
 of  the  Directorate  Genera!  of  Shipping
 shall  be  obtained  for  fhe  movement  of
 the  fishing  trawlers  in  the  Indian
 Waters.
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 Withholding  of  Admit  Cards  of  A  &  N
 Students  for  16th  Class  Examination

 7130.  SHRI  MANORANJAN  BHAK.~
 TA:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pieased  to  state:

 (a)  whethey  it  is  a  fact  that  the
 Examination  fees  to  Central  Board,
 Delhi  from  number  of  student,  from
 Andaman  and  Nicobar  Islands  for
 l0th  class  examination  were  accepted
 and  admit  cards  issued  from  Board  but
 Education  Department,  Andaman  and
 Nicobar  Administration  withheld  the
 admit  cards  so  that  the  gtudents  could
 nat  appear  in  the  Examination;  if  so,
 State  the  number  of  students  with
 names  of  schools  and  the  reasons  for
 doiag  so;  and  what  action  Govern-
 ment  contemplates  to  take;  and

 (b)  Whether  the  same  has  been
 represented  to  the  Chief  Secretary  of
 Andaman  and  Nicobar  Administration
 by  the  memberg  of  Home  Minister’s
 Advisory  Committee;  and  if  so,  what
 action  has  been  taken  to  remove  the
 difficultes  if  any?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  and  (b).  The  requi-
 site  information  igs  being  collected  from
 the  Andaman  and  Nicobar  Adminis-
 tration  ang  will  be  placeg  on  the  table
 of  the  Sabha,  as  soon  ag  possible.

 Deputy  Education  Officer,  Diglipur,
 Andaman  and  Nicobar  Islands

 ‘7131,  SHRI  MANORANJAN  BHA-
 KTA:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  number  of  Pri-
 mary  and  Middle  Schools  placed  un-
 der  supervision  and  controk  of  De-
 puty  Education  Officer,  Diglipur.
 Andaman  and  Nicobar  Islands  since
 last  two  years;

 (b)  how  many  dayg  he  was  on  tour
 on  official  duty  for  the  year  (1977-78
 and  1978-79  and  the  total  expenditure
 incurred;  and
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 (oe)  what  are  the  names  of  ne
 Schools  he  has  visited  during  the
 past  two  years  and  how  many  times
 he  visited  each  school?

 THE  MINISTER  OF  -STATE  'N
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 {SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKYT):  (a)  to  (०).  The  requisite
 information  is  being  collected  from
 the  Andaman  and  Nicobar  Adminis-
 tration  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  Sabha,  as  goon  as  possible.
 Uniformity  in  Pattern  and  Standard  of

 Education
 7i82.  SHRI  8,  S.  LAL:  Will  the

 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whetMer  it  js  a  fact  that  vary-
 ing  patterns  and  standards  of  educa-
 tion  exist  in  our  universities  even  after
 thirty  years  of  independence;  and

 (b)  what  steps  are  proposed  to  be
 taken  to  bring  some  gort  of  uniformi!
 of  pattern  and  standard  ip  all  our
 universities?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN.
 DER):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Efforts  are  being  made  by  the
 University  Grants  Commission  to  im-
 prove  the  standards  of  university  edu-
 cation  at  different  Jevels  on  a  continu-
 ing  basis.  However,  there  is  no  at-
 tempt  to  ensure  uniformity  of  pattern
 or  standards  among  all  the  universi-
 ties  in  the  country.

 Misuse  of  the  Pilot  earmarked  for
 {School  Building

 7133,  SHRIMAT]  MOHSINA  KID-
 WAI:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  jt  has  been  brought  to
 the  notice  of  the  Delhi  Development
 Authority  number  of  times  during  the
 last  few  yearg  about  the  conditions
 created  by  the  misuse  of  the  plot  re-
 served  for  School  building  j,  the
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 Shantiniketan  Colony  of  the  Gov-
 ernment  Servantg  Co-operative  House
 Building  Society,  Ltd.,  Vasant  Vihar,
 New  Delhi  as  a  place  of  public  con-
 venience  free  from  al]  thus  posing  a
 constant  health  hazard  for  the  imhabi-
 tants  close-by;

 (b)  whether  the  contemplated  school
 building  has  not  come  up  quring  the
 last  more  than  a  decade  and  even  the
 Delhi  Municipal  Corporation  has  also
 failed  to  take  over  this  plot  to  put  up
 the  proposeg  school:

 (c)  what  difficulties  lie  in  the  way
 of  the  DDA  to  convert  this  plot  into
 a  park  for  the  time  being  and  thus
 stop  this  nuisance  being  committed  on
 this  yacant  plot  all  the  time;  and

 (d)  the  action  which  DDA  propose
 to  take  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (d).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  wil]  be  lad
 on  the  Table  of  the  Sabha,
 Telephone  Exchange  ip  Karnataka

 7134,  SHRI  JANARDHANA  POO-
 JARY:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  telephone  ex-
 changes  that  are  likely  to  be  opened
 in  Karnataka  State  during  the  next
 plan  period;  and

 (b)  the  details  in  this  regard?
 THE  MINISTER  OF  STATE  'N

 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  About  200  te-
 lephone  Exchanges.

 (b)  All  the  exchanges  are  proposed
 to  be  openeg  in  rural  areas,  in  villages
 with  demands  of  5—29  telephones.

 Area  under  Cultivation

 7I35,  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  lang  under  cultivation  at
 present  in  each  state  with  the  percent-
 age  of  the  total  available  land;
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 (9)  the  cultivable  waste  land  at
 present  in  each  State;

 (c)  the  perlentage  of  total  culti-
 vable  land  in  each  State  covered  by
 mmigation  facilities  at  present;  and
 proposed  to  be  covered  by  irrigation
 faulties  during  the  next  five  years,
 year-wise;  and

 (d)  the  cultivable  waste  land  in  each
 state  which  is  proposed  to  be  brought
 under  cultivation  during  the  next  five
 years,  year-wise?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA),  (a)  to

 ह  ital  fed  area

 {c}.  The  enclosed  statement  gives  in-
 formation  on  area  under  cultivation,
 the  percentage  of  cultivated  area  to
 the  total  reporting  area,  the  extent  of
 cultivable  waste  land  and  the  percen-
 tage  of  net  wrigated  area  to  net  sown
 area  for  differen,  States  for  the  latest
 available  year,  namely,  1975-76.  The
 state-wise  targets  of  additional  irti-
 gation  facilities  during  the  period
 978—B3  have  yet  to  be  finalised  by
 the  Planning  Commission.

 (d)  According  to  the  Draft  Plan,
 the  net  cropped  area  in  the  country
 is  not  likely  to  increase  during  the
 978—83  Plan.

 Statement  I
 Jtpated  area  to  reported  area,  culttoable  waste-land  and  percentage  of of net  irrigated  area  to  met  sown  area  in  India  durmg  975-76  Stalewise  (Proprsonal)

 (Thousand  hectares,}

 Total  Percentage  Cultvable  Peicen
 State  cultiva-  of  culti-  waste  tage  of

 ted  ted  area  land  tf  net  itm
 area  t  to  re-  gated

 porting  area  to
 area  for  neta  wm
 Jand  use  areca

 —  statistics
 I  2  3  4  5

 Andhia  Pradesh  .  ‘19,240  48  9  2,980  gor  &
 As  ain  712  345  543  22°0
 Bihar  .  10,071  58°  3899  ga  6
 Gujarat  .  .  t0,:9"  53  8  2,538(a)  or  6

 Haryana  $£  9749  85:1  34  48g
 Hi  uichal  Pradesh  :  69  20°9  076  6°46
 Jamnu  &  Kashmir  हर  दर  799  ing  266  43°5
 Karnataka  II,370  59°2  1,594  ast  9
 Kerala  .  .  2,295  57°3  gai  ing
 Madhya  Pradesh  19,466  48  a  (9923  ob
 Maharashtra  .  .  .  ‘19,107  6a  1  2,016  99

 Manipur  (9)  नि  नि  .  .  न  न  740  6-3  24  Ge
 Meghalaya  हि  .  229  10°2  873  ह औ 4
 Nagaland  .  img  8  an  3a°7

 Onisra  .  a  6,692  ar)  1,070  16  5
 P
 saya  eo  oe  -  .  4y224  B39  66  75  %

 Rayatthan  .  .  17,038  49°8  ‘8,911  16°  g
 §

 Mkkim  Not  Available ——
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 *  a  3  4  5

 WemiiNadu  eo  ww  *  -  7  STO  ign
 Tripura  .  .  नि  न  45  age  4  ‘ga  tag
 Uttar  Prailesh  .  के  18,163  608  aj8g0  460
 Weat  Bengal  a  :  6,185*  69°8  goo*  a4'l
 All-India  154740  go°8  31,018  24°53

 +Cumprises  the  sum  total  of  net  area  sown  and  current  fallows.  a
 Wamprisqs  the  gum  total  of  fallow  land  other  than  current  fallows,  laud  under  miscellaneous
 Sec  Supe  acd

 groves  not  included  in  net  area  sown  and  culturable  waste  land.
 tim

 (a)  Relates  to  the  year  I979°74+
 {by  Ad-hoc  estimates,

 Wacation  timings  of  Central  Schools
 at  Bimla

 “T1386,  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 “the  Minister  of  EDUCATIAN,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 avacation  timings  of  Central  Schodls
 and  State  Government  schools  in
 Simla  are  different;
 ee

 (b)  if  so,  what  are  these  timings
 and  what  ate  the  reasons  theréfor;  and

 (c)  what  steps  are  being  taken  for
 having  vacation  timings  in  Central
 Schools  in  Simla  st  par  with  State
 Government  schools  in  Simla,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI).  (a)  to  (ec).  Vacation  pe-
 riods  of  the  Kendriya  Vidyalaya,
 Simla  are:—

 G)  Winter  Vacation

 Gi)  Autum  break

 Qiii}  Summer  break

 50  days—from  Ist  January  to  r9th  February,
 iq  days—coinciding  with  Dussehra  holidays;  &
 i0  days—in  June,

 Vacation  timings  in  the  schools  be-
 Yonging  to  the  Government  of  Hima-
 whal  Pradesh  located  at  Simla  are:—

 (i)  Firs;  Monday  of  August  to
 Saturday;  and

 (il)  26th  December  to  2ist  March.

 As  Kendriya  Vidayalayag  do  not
 fofm  a  part  of  any  State  School  sys-

 both  administartively  and  acade-
 mirally  it  ig  desirable  to  have  a  uni-
 form  system  of  a  lomy  vacation  and
 ~short  breaks,  for  all  the  Kendriya
 “Wikyalayas  spread  throughout  the

 country.  While  fixing  these  vacation
 timings  the  climatic  conditions  of  the
 area  have  been  taken  into  considera-
 tion.

 Promotion  of  Adventure  fcheme

 1537.  SHRI  NATHU  SINGH.  ‘Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL:
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state.

 (a)  the  total  amount  earmarked
 during  1978-79.  for  the  promotion  of
 Adventure  Scheme;
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 (b)  the  names  of  organisations/
 socatiops  which  have  been  gee
 grants  ‘under  the  Adventure  Scheme
 with  the  quantum  of  money  given  to
 each  during  the  said  period;  and

 (c)  if  a  grant  of  more  than
 Rs  75,000/~  has  been  given  in  any
 case,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER).  (a)  to  (c).  Under  the  Promo.
 tion  of  Adventure  Scheme  during
 1978-78,  a  sum  of  Rs.  2  lakhs  (Plan)
 and  Rs  225  lakhs  (Non-Plan)  was
 allocated,  A  statement  showing  the

 whee ८  het  bee  given  grants  ned the  Scheme,  is  attached.

 2,  During  the  last  financial  year,  ७
 grant  of  more  than  Rs.  ‘76,000/  was
 allocated  to  three  institutes.  A  grant
 of  Rs,  3.86  lakhs  ahd’  Re.  ,0b,0007-
 have  been  given  to  the  Indian  Moun-
 tameering  Foundation,  New  Delhi  and
 Himalayan  Mouh  eg  Institute,
 Darjeeling  respectively  for  mpgnte-
 nance  of  these  institutions.  Rupees
 one  Lakh  hag  also  been  given  tif  the
 Youth  Hostels  Association  of  Indig,
 New  Delhi  for  purchase  of  equipment.
 for  trekking,  hiking  and  camping.

 Statement

 SI  Name  of  the  On  satiesbod/AiocuianiRGNGGds.  a  Arnounm No  (Re  )

 .  Indian  Instutute  of  Management,  Calcutta  4  700m
 2  Saurasthra  University,  Bhavnagar  ‘  ‘19,508
 3  Bharat  Outward  Bound  Pioneers,  Pune  i  ‘19,000°

 4  Cathedral  and  John  Connon  School,  Bombay  -  20,000

 5  College  of  Vocational  Studies,  New  Delhi,  .  10,860
 18  Indian  Institute  of  Technolugy,  Bombay  .  ‘  ‘1,000
 7  St  John’s  College,  Agra  :  7  16,400

 8  Indian  Institute  of  Technology,  Delhi  9,500
 १  Karnataka  Regional  Hngg.  College,  Surathkal  .  32,68a

 ta  Yuvak  Pragati  Sahayog,  Buldana  .  .  -  46,650
 it  Government  College,  Simla  .  .  छह  22,990"

 u  Dims  atlege  of  Engineering,  Delhi  वि  ‘  3.396
 3  Nehru  Inet  itute  of  Mountaineering  ,  Uttar  Kashi  a  1,gce
 M4  Chnbers  and  Explorers  Club,  New  Delhi  ‘38,000
 wy  Indian  Institute  of  Technology,  Kanpur  .  A517O
 16,  Punjab  Agricultural  University,  Ludpiana  oe  .  *  Ip,Bog-
 ‘7  Inchon  Mountaineering  Foundation,New  Delhi.  .  3,56,  coe
 8  St  Stephen'sColigge,  Delhi.  «-  -  ee  10,85e
 ™  Gujarat  University,  Ahmedabad  i  i  -  नि  हि  मा  हर  78  eae
 20  Haryana  Agricultural  University,  ‘Bimer  Ig,  oor
 re oo  ee
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 SL  Name  of  the  Organisation/Association/Institution  Amount
 Do.  (Rs.)

 at  Sardar  Patel  University,  Anand,  Gujarat  :  .  बे  डे  न  8,000
 a2  ‘“‘Himanesh”  Dhanbad  +  *  नि  +  न  नि  8,000

 23  Lok  Vikash  Parishad,Chamoli  .  नि  .  .  '  5,000
 a4  North  Eastern  Hill  University,  Shillong  .  .  नि  ‘21,000

 ag  Satyawati  Co-educational  College,  Delhi  .  .  .  .  न  डे  नि  270
 26  Delhi  Mounta  incering  Association,  Delhi  7  .  .  ’  45,400
 a7  H.V.P.  Mandal,  Amravati  9,000,
 a8  University  of  Punc,  Pune  ,  i  .  2,800

 290  Maulana  Azadi  Mc  lical  College,  New  Delhi  T,T25

 go  Institute  of  Exploration,  Calcutta  4,000

 gt  All  India  Institute  of  Medical  Sciences,  New  Delhi  4,21  7

 g2  University  of  Delhi,  Delhi  नि  .  .  .  4,000

 33  National  Institute  of  Community  Health  Bhubaneshwar  :  2,700

 $4  Nehru  Yuvak  Kendra,  Tonk  न  .  4500

 35  Lok  Seva  Parishad,  Lucknow  नि  नि  20,000

 36  Mahavir  Mahavidyalaya,  Kolhapur  tok  .  9,000

 37  Sri  Prayag  Mahavidyalaya,  Bijainagar  .  8,000

 88  “The  Mountaineers”  Bombay  .  i,700

 go  Kolhapur  College,  Kolhapur  .  :  5,000,
 400  «Univernty  of  Allahabad,  ANahabad  *  P  2,000

 4t  Youth  Hostels  Association  of  India,  New  Della.  .  +  1,00,000

 Sanction  of  Funds  by  Dandakaranya
 Development  Project  for  Education  of

 Displaced  People

 7188,  SHRI  GIRIDHAR  GOMAN-
 GO:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  $Dandakaranya
 Development  Authority  of  Koraput
 District  Orissa  sanctioned  money  to  the
 colleges  of  the  district  for  the  higher
 education  facilities  of  the  displaced
 peoples  of  the  district;

 (b)  if  so,  names  of  the  colleges
 received  such  grants  so  far;

 (c)  whether  the  authority  received
 schemes  from  the  Nowrangpur  and
 Koraput  colleges  for  the  grants;  and

 (d)  if  so,  when  these  colleges  will
 receive  the  grants  from  Dandakaranya&
 Development  Authority,  Koraput?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b)  ‘Yes,  Sir.
 An  amount  of  Rs.  4.50  lakhs  wag  sanc-
 tioned  in  96l  as  grant-in-aid  to  the
 Jeypore  Intermediate  College,  Jey-
 pore,  District  Koraput,  in  considera-
 tion  of  preference  to  settlers  in  admis-
 sions.
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 (९)  Yes,  Sir,  Proposals  for  grant-
 in-aid  to  DAV  College,  Koraput  and
 Nowrangpur  College  were  received.

 (d)  The  Dandakaranya  Develop-
 ment  Authority  are  providing  educa-
 tional  facilities  in  their  area  of  opera.
 ton  up  to  secondary  gtage  together
 with  the  State  Governmen,  and  hence
 it  hag  not  beey,  possible  to  agree  to
 these  proposals.

 Drinking  Water  arrangement,  for
 Tribal  Sub-Plane  Areag

 739  SHRI  GIRIDHAR  GOMAN-
 GO  Will  the  Mimster  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state,

 (a)  is  it  fact  that  his  ministry  has
 "७  to  receive  the  authentic  date  as
 ‘o  the  size  and  extent  of  the  problem

 4  drinking  water  in  the  tribal  sub-
 plane  areas  of  the  country  by  the
 States;

 (0)  af  go,  the  steps  taken  by  the
 ministry  to  get  the  reports  from  the
 States  so  far;

 (९)  problem  villages  covered  by  the
 Jenhing  water  schemeg  purpose,  by
 the  States,  State-wise;

 'd)  amount  to  be  earmarked  by  his
 ministry  to  the  States  for  tribal  areas;
 and

 (९)  state  sector  outlays  for  the  year
 179-80,  for  sub-plane  areas?

 THE  MINISTER  OP  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKUT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Ministry  of  Works  and
 Housing  hag  already  addressed  the
 State  Governments  in  the  matter  and
 then  reply  is  awaited  in  most  of  the
 Cases

 {c)  Complete  information  in  res-
 Peet  of  problem  villages  in  tribal  sub-

 ‘Me  areag  is  not  available,

 (d)  and  (8),  This  can  ‘be  finalised
 only  after  getting  the  necessary  infor-
 mation  from  all  the  States.

 Allotment  of  Fiats  in  Sheikh  Sarai,
 New  Dethi

 7i40.  SHR]  VIJAY  KUMAR  N.  PA-
 TIL:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  in  the
 first  week  of  January,  979  a  lottery
 wag  held  for  allocation  of  Sheikh
 Sarai  Flats  and  that  two  coveted  flats
 with  attached  garden  were  given  to
 Minister  of  Labour  ang  Parliamentary
 Affairs  and  to  a  retired  judge;

 (b)  whether  the  Government  have
 received  any  representation  against
 such  a  allotment;

 (c)  if  so,  details  thereof;  and

 (d)  action  taken/proposed  to  be
 taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  fay  to  (9),  The  informa-
 tion  is  being  collected  ang  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha,

 सानावदर,  राजकोट,  भ्रहमवायाव  शौर  अम्वई
 के  बीच  सोधे  डायल  धुमाकर  देलीफोन

 करने  की  व्यवस्था

 7i4i.  wt  धर्म सिह  भाई  बढ़ेल :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  सानावदर  तल्लुका  इडस्ट्रीज
 एण्ड  मरच॑न्ट्स  एतोसियेशन,  मानावदर  जिला

 जुतागढ़,  सौराष्ट्र,  गुजरात  ने  महांप्रबन्धक
 दूरसचार  भ्रहमदाबाद  तथा  महानिदेशक

 टेल/फोन्स,  नई  दिल्‍ली  और  मानावदर  से  राज-
 कोट,  मान/बदर  से  प्रहमदाबा  ौर  माना व  र
 से  बम्बई  तक  सीधे  डायल  धुमाकर  टेलीफोन
 करने की  व्यवस्पा  करने  के  लिए  भ्रभ्यावेदन
 भेजे  थे  ;
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 (a)  यदि  हीं,  तो  तत्सम्बन्धों  ब्यौरा

 कया  है;

 (ग)  अब  तक  स्वीकार  की  गई  मांगों  काब्यौरा

 क्या  है  और  किस-किस  तारीख  को  स्वीकार

 की  गई  और  कोन  सी  मांगें  अब  तक॑  स्वीकार

 नहीं  की  गई  हैं  और  इसके  कारण  कया  हैं  और
 थे  मांगें  कब  तक  स्वीकार  की  जाएगी  ;  और

 (घ)  I-3-979  को  टेलीफोन  के
 के  लिए  मानवदर  से  प्राप्त  कितने  ऑविदनपत्र

 विचाराधीन  थे  ,  वे किस-किस  तारीख  को
 विचाराधीन  हैं  श्र  इसफे  कारण  क्‍या  हैं,
 अआवेदनपत  भेजने  बलों  की  संख्या  किंत॑नी।
 कितनो  हैं  और  उनके  गांवों  के  नाम  कया  हैं  जिनके
 ओवेवनंपत्र  विचाराधीन  हैं  और  उनको  टेली-
 फोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिए  जाय॑ंगे  ?

 nN संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  ज  हां।

 (ख)  (i)  मानावदर  से  राजकीट,
 मोनावदर  से  अहमदाबाद  तथा  मानाव-
 दर  से  बम्बई  के  बीच  हर  एक  के

 लिए  सीधे  डायलिंग  परिपथ  की
 व्यवस्था  |

 (ii)  मानात्रदर  से  जूनागड़  तथा
 मानावदर  से  केशोड  के  बीच  हर  एक
 के  लिए  अतिरिक्त  परिपथ  की
 व्यवस्था  ।

 (ग)  (i)  मानावदर  से  राजकोट,  मानावदर
 से  अहमदाबाद  तथा  मानावदर  से
 बम्बई  के  बीच  सोधे  उपभकंती ट्रक ट्रक
 डाइलिंग  प्रणाली  सुविधा  के  व्यवस्था
 की  मंजूरी  नहीं  दी  गई  1  क्योंकि
 वतमान  परियात  के  हिसाब  से  इसके

 श्रौचित्य  नहीं  बनता।  वर्तमान
 योजन।  अवधि  के  अन्त  तक  एसं-टी-डी
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 की  व्यवस्था  किए  जानें  की
 संभावना  है  ।

 (ii)  मानावदर  से  जून.गढ़  के

 बीच  ऐंके  अतिरिक्त  ट्रक  परिपथ

 तथा  मातावदर  से  केशोड  के  बोचः

 सोधे  परिपथ  की  व्यवस्था  का

 आचित्य  बनती  है  जिंदके  i980
 द्त्क  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  t

 (घ)  1-3-79  की  स्थिति  के  अनुसार
 मानावदर  से  टर्ब,फ.न  लते  के  लिए  नवम्बर,

 78  से  5  प्रार्थवा  पत्र  अनिर्णीण  पड़े थे ॥
 न  द्त्मी  .5  मांगों  की  मार्च,  979  में

 पति  कर  दी  गई  हैं  ।

 बालवों  जामंजीधंपुर,  जांमनगर  में  टेलीफोन

 एक्सचेंज  और  टेलीफोन  कनेबशन

 7142.  श्री  धर्मासह  भाई  पटल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  :

 (क)  क्या  गुजरात  के  सौराष्ट्र  प्रदेश

 के  जिला  जामनगर  के  जामजोधपुर  तालुका
 सें  बालवा  और  जामव.लीग.व  के  लगभग

 i7  व्यक्तियों  ने  अहमदाबाद,  राजकोट  तथा

 धोराजो  टेलीफोन  अधिकारियों  को  अ्रावेदन

 पंत्र  दिए  हैं  जिनमें  बालवा”  गांव  में  ट ेलीफीत

 एक्सचैंज  खोल  कर  टेलीफोन  कनेक्शन  देने

 का  अनुरीध  किया  गया  है  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  वे  किस  गांव  के  हैं
 और  प्रत्येक  ने  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए
 आवेदन  पत्र  कंब  दिया  था  ;

 (ग)  किन-किन  व्यक्तियों  के  ताम  मांग

 नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  हैं  और  यदि  हां,
 तो  कब  तथा  किन-किन  व्यक्तियों  ने  इस

 प्रयोजन  के  लिए  धनराशि  जमा  करवा  दी  है
 तथा  प्रत्येक  जमाकर्ता  ने  कितनी  राशि  त्र

 कब  जमा  कराई  है  और  कहीं  पर  जमा  कराई

 है  ;  और
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 (a)  इन  सब  व्यक्तियों  को  कब  तक  (=)  ौर  (ग)  विवरण  में  ब्यौरा

 टललीफोन  कनेक्शन  दिए  जायेंगे  झौर  कहां  से  ?  दिया  गया  है  1

 (घ)  i979-80  वर्ष  के  दौरान
 बलवा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  की cme  | .......  में  राज्य  मंत्री  नी  योजना  है  4  कुछ  प्रत्नत्याशित  षा  स्थितियों

 गरहरि  ज्नाव  सुखबेथ  साथ)  :  (क)  जी  को  छोड़कर  माचे,  980  तक  अधिकाश
 a  ब्राकियों  को  टेलौफोन  कनेक्शन  दे  दिए  जाकेगे  |

 विवरण

 क्राक  नाम  गाव  प्राबंता  की  डिमांड  नोट  जमा  की  गई  श्रमाकरनेको
 तारीख  को  जारी  करने  राशि  तॉचीख

 को  तारीख

 ]  2  3  4  5  6  7

 l  श्रो  भजन  भाई
 सावजों  जामवली  1-71-77  17-8-77  800  27-8-77

 2  श्रो  कछानों  ब्रादहत॑  जामबली  J=7977  17-8677  800  29-8~ 77
 3  सेवा  सहकारी

 मण्डली  बलवा  129-77  24—2-77  800  31-78

 *4  श्रा  क्रसत  देवशी  बनवा  24-2—-77  2—8-77  800  $«]5  7.8

 *5  श्री  शाशिन्ाज
 होरा'जो  खान्त  जामवली  IAI-77  2-8-97  80Q  §7r3-79

 *e  गापाल  दास  एड

 का्पनरे  जुमुबली,_  97-77  2-8577  800  I5~3-79

 +9  किशोर  उडकपने  जामबली.  7-17-97  2-8-77  800  i5-3-79

 8  श्रो  दिनेश  कुमर
 धनंसिह  पटल  वलवा  19-2-79  .  Tr 3-79  800  5—3~79

 9  श्रो  माधवजी  शावजी
 भाई  पटेल  खतमबला  8=«9-2-79  Jn3—-79  800  §-3-79

 lo  श्री  जीवनज़ाल
 गपालदास  पेच  छामुबली  19-2=79  7-3-79  800  5-3—79

 Li  श्री  गह्ातिया  जयाती

 लाल  जामबली.  9-—79  .  J=3-79  800  i8-3-79
 tei

 च्तनी  भुगतान  नज  च्  में  शिया  गया  है ँ1
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 i  2  3  4  5  6  7

 का  2.  श्री  रफ़ीकलाल  प्रम्बाबी
 भाई  पटेल  बलवा  19—2=79  2-8-77  800  15-3-79

 7-3-79
 i3.  श्री  गोविन्दलाल

 एन०  पटेल...  बलवा  3892—79  7=-3-79  800  i8-3-79

 14.  श्री  जवनलाल  एंड

 बास  बलवा  39  7—7-77

 I5  श्री  श्लीनगर  पुलशंकर
 कालिदास  बलवा  30—7-77

 16.  शौ  श्रीकुरजी  अम्बादी
 भाई  पेंच  जामवली  19-2-79

 i7-8-77  कुछ  नहीं.  भुगतान  नहीं
 हुआ  q

 l7-8-77  कुछ  नहीं  भुगतान  नहीं
 हश्र  |

 7-3-79  कुछ  नहीं  भुगतान  नहीं
 हुआ  t

 *सभी  भुगतान  जमजोधपुर  में  किया  गया  है  ।

 जरडिया,  जामनगर,  गुजरात  में  टेलीफोन
 एक्सबेंज  तथा  टेलीफोन  कनेक्शन

 7143.  था  घ॒र्मसिह  भाई  पटेल  :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  गुजरात  के  सौराष्ट्र  प्रदेश  के
 राजकोट  जिला  के  जामकंडोरणा  तालुका  की
 श्री  धरडिया  ग्राम  पंचायत,  बरडिया  ने  जुन,
 978  में  राजकोट,  धोराजी  पर  प्रहमदाबाद

 के  टेलीफोन्स  के  प्रधिकारियों  को  बरडिया
 गांव  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोल  कर  अरडिया
 चित्रावड,  सातोदड़  थोराला,  गूंदासरी  जाम-
 दादर  आदि  गांवों  में  टेलीफोन  कनेक्शन  देने
 के  लिए  प्रावेदन  पत्र  भेजा  है;

 (ख)  मदि  हां,  तो  कितने  कनेक्शन
 गांववार  मांगे  गये  है,  बे  कब  से  मांग  गये  हैं
 जझौर  इन  गांवों  में  स ेकिल-किल  गांवों  के  कितने

 लोगों  ने  राशि  जमा  करा  दी  है  भौर  कब  कराई
 है  ;  शौर

 (ग)  बरडिया  प्रथवा  किसी  प्न्य  उपयुक्त
 गाँव  में  टेलीफोत  एक्सचेंज  कब  तक  खोला
 जायेगा  और  सभी  लोगों  को  टेलीफोन  कने-
 बन  कब  तक  दे  दिए  जायेंगे  ?

 संजार  संत्रालप  लें  राज्य  मंत्री  फी
 मरहूरि  प्रसाद  सुखदेव  शाथ) :  (क)  श्री
 बरडिया  ग्राम  पंचायत  ने  उपमंडल  झ्धिकारी
 धोराजी  को  तारीख  i7-7-:978  को
 बरडिया  ग्राम  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने
 के  लिए  प्रार्थना  की  थी  1

 (ख)  ग्राम  पंचायत  द्वारा  -जुलाई,
 978  में  मांगे  गए  ठ ेलीफोन  बनेकशनों  की
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 आमवार  संक्ष्या  निम्त  प्रकार  &  :—

 बरडियां  4

 चित्रावद  5
 सातोदह  3

 थोराड  ॥

 गंदासरी  i

 जामदादर

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  झ्रावश्यक
 ग्प्िम  सहित  वेदन  पत्र  झभी  तक  व्यक्ति
 विशेष  से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 (ग)  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिये  भ्ाव-
 श्यक  अग्रिम  जमा  सहित  प्लावेदन  पत्र
 प्राप्त  होने  पर  टेलीफोन  एक्सचेंज  थोजना
 तैयार  की  जाएगी  ।  भ्राथिक  रूप  से  व्यवह  र
 डे  पर  प्।जन।  की  मजूरी  दी  जाएगी  योजना
 की  स्वीकृति  श्रौर  इस  भ्राकार  के  एकक्‍्सचेज  के
 लिए  कनेक्शनों  के  दिए  जाने  में  लगभग  एक  से
 कद  वर्ष  तक  का  समय  लग  जाता  है।

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  जनागढ़  के  गांव  झजब  में,
 उपडाकधर  खोलना  |

 7i44.  श्री  1. 8  सिहु  भाई  पटेल  :

 क्या  संबार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  गुजरात  राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र
 के  जूनागढ़  जिले  में  केशोद  तालुका  के  6,000
 जनम्या  वाले  गांव  अजब  में  अभी  तक  भी  एक
 उपडकघर  ने  खोलने  का  क्‍या  कारण  है;

 (ख)  झजब  में  एक  उपडाकधर  कब
 खोला  जायेगा  ;  और

 (ग)  अजब  गांव  में  एक  उपडाकघर

 ने  खोलने  के  क्या  कारण  &  जबकि  बहा  एक

 उगीफोन
 एक्सचेज  पहले  से  ही  काम  कर  रहा

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भरी  मर-
 हरि  प्रसाद  सुखदेव  सहाय)  :  (क)  भौर  (ग)

 झजन  शाखा  डाकार  का  दर्जा  बढ़ाकर
 उपडाकघधर  बताने  के  प्रस्ताव  की  पोक्ट  मास्टर
 जनरल,  गुजरात  सकल  द्वारा  976  भें  जांच
 की  गई  थी,  कार्य  भार  के  झाधार  पर  जिसका
 झौचित्य  नही  पाया  गया  ।  भ्रतः  प्रस्ताव
 पर  झाग  कार्यवाही  नहींग  की  गई  1

 (य)  इस  प्रस्ताव  को  पोस्ट  मास्टर
 जनरल,  गुजरात  सकल  द्वारा  सक्रियता  से

 पुनः  जांच  की  जा  रही  है।  यदि  भ्ौचित्य
 पाया  गया  तो  शाखा  डाकधघर  का  दर्जा
 बढ़ाकर  उपडाकघर  बना  दिया  जाएगा  |

 Absence  of  Basic  Amenitie,  In  the
 D.D.A.  Colony  Subhash  Nagar,

 New  Delhi

 7145.  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  even
 the  basic  facilities  such  ag  the  provi-
 sion  of  storm  water  drains,  footpaths,
 road  and  street  light  have  not  been
 provided  in  the  outer  periphery  of
 D.D.A,  (M.LG.)  colony  situated  near
 Subhash  Nagar  crossing,  if  so,  the
 reasons  therefor;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  in
 the  absence  of  these  facilities  the
 residents  of  that  colony  have  to  suffer
 a  gieat  deal;

 (c)  if  80,  the  early  steps  proposed
 to  be  taken  to  provide  these  facilities
 there;  and

 (d)  whether  any  officers  of  D.D.A.
 have  ever  visited  that  colony  and
 seen  the  deplorable  conditions  pre-
 valen  there  and  if  so  that  reasons
 why  they  have  not  taken  any  action
 to  improve  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE.
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (d).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.  a
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 ee.  SHA  SURENDRA  BIKRAM:
 of  COMMUBMIGA-

 HONS  be  at  bad  to  state;

 (a)  which  countries  are  presently
 available  on  djrect  dialling  trom  india
 on  telephones;

 (b)  which  more  countries  are  likely
 to  he  brought  under  ह...  dialling

 _
 trom  Ingig  in  the  near  future;

 (९)  what  are  overall  plan  of  the
 Government  in  respect  of  getting  more
 and  more  countries  on  direct  dualling
 fpom  Iptdia?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI)  (a)  The  whole  of
 UK  is  presently  available  on  direct
 dialling  from  Bombay,  New  Delhi  and
 Calcutta  This  facility  will  be  exten-
 deg  to  Madras  city  also  shortly

 (b)  and  (c).  Necessary  action  ig  in
 hang  for  augmentation  of  telephone
 switching  capacities  at  the  Bombay
 and  New  Delhi  Gateway  Centres  of
 Qverseas  Communhicatioa,  Service
 Extension  of  direct  dialling  telephene
 facilities  to  other  countries  will  be
 considered  after  implementation  of
 these  Schemes

 Houses  for  Persons  living  on  Footpaths

 1147,  SHRI  SURRNDRA  BIKRAM:
 Wall  the  Minster  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REr
 HABILITATION  be  pleased  state,

 (a)  what  steps  the  Government  is
 taking  to

 prove
 for  g  larga

 number  of  e  ey Oo  are
 footpaths  and  in  amalt  huts;

 (b)  has  Government  got  any  plan  to
 ensure  that  even  poorest  class  of
 people  is  able  to  live  in  a  small
 instead  of  huts  or  on  footpaths

 ow  long  it  will  take  to  provide
 citizens  of;

 ea  and  what  tet  plan,  if  गु
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 THE  MIN  OF  W@RKS  AND

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI

 epepar BAKHT):  (a)  to  (ce)  Slum
 Clearance/Improvement
 which  78  in  the  State  Sector,  permits
 construction  of  hostels,  dormitories
 and  night  shelters  for  sheltering  per-
 sons  living  on  footpaths  The  mam
 thrust  of  Government’,  ho  ley
 is  directed  towards  alleviatit  gz  the
 livmg  conditions  of  the

 a
 Ny

 weaker  sections  of  society  pro-
 gramme  for  improvement  of  environ.
 mental  conditions  of  slums  im  the
 urfan  areas  has  been  given  a  sub-
 stantially  increased  location  jn  the
 draft  Five  Year  Plan  978—83.  Simi-
 larly,  the  public  sector  allocation  for
 housing  in  the  dfaft  Five  Year  Plan
 978—83  has  also  been  increafeg  to

 24  «times  the  allocation  made  in
 this  sector  i  the  Fifth  Five  Year
 Plan  <A  major  part  of  this  allocation
 is  for  implementation  of  the  program-
 me  for  provisian  of  house  sites  to
 landless  labourers  in  the  rural  areas
 and  tur  meeting  the  housing  needs  of
 the  economically  weaker  sections  in
 the  urban  areas  While  bulk  of  this
 programme  is  being  undertaken  with-
 in  State  Plans,  the  activities  of
 Housing  and  Urban  Development
 Corporation  im  the  Central  Sector
 havd  beep  geared  up  to  meet  the  ex-
 panding  demang  for  funds.  The
 major  beneficiaries  of  the  housing  and
 plot  development  schemes  sanctioned
 by  Housmg  and  Urban  Development
 Corporation  are  the  economically
 weaker  sections  and  the  low  in-
 come  group  and  the  cost  have
 been  Kept  at  a  low  uel  * 0  time
 bound  programme  has  been  adopted
 to  solve  tHe  housing  protilem  in  the
 country.

 Foofgrains  purchased  by  F.CT
 7i48  SHBI  PIUS  TIRKEY:  Will  the

 Minister  of  AGRICULTURE  AND-IB-
 RIGATION  be  pleased  to  atate;

 (a)  the  quantity  of  foodgrains
 (other  than  wheat)  -hy  the

 2 oration
 of  rn  de uring  the

 lest  years;
 “en
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 (b)  the

 शक्  Hott,  62
 other

 (c)  whet  dips  Gaveriineht  have
 taken  in  fits  regerdt

 THE  ‘Minister  Of  state  In
 THE  MINISTRY  oF

 age  प् TURE  AND  TRRIGATION  (SERI
 BHANU  PRATAP  SINGH)  (a)  did
 (b)  The  required  informdtioh  is  given

 below,  1

 (Figures  m  ‘000.  tonnes)
 ‘Marketing  Quantir  Quantn Stason  Purchasd  Damaged

 1976-7  >  ि
 57

 19777  32  2B
 978  79  4989*  3  eee

 *Kharif  purchases  upto  gt  9  3979
 ey  nto  r  3  1979

 (c)  The  following  steps  are  taken
 to  avoig  damage  to  foodgrains

 (a)  The  godowns  constructed  dre
 tat  white-ant  and  damp  proof  and
 provide  adequate  vehtilation  and
 aeration  to  grains  to  mimimuse  m-
 sect  infestation,

 (i)  Pre-miondoon  inspection  of
 eodowns  78  carrieq  out  and  repairs
 undertaken  to  prevent  leakage  of
 rain  water

 (i)  Modern  pest  dcontrdl  messu-
 res  are  undertakey,  to  check  the  in-
 sect,  rodent  and  bird  pésts

 (iv)  Quakfied  and  technically
 trained  staff  are  deployed  for  per-
 lodical  iHapection  and  proper  ‘up-
 keep  of  the  toodyrains

 The  followang  have
 de

 been
 taken  to  enstire  whee  of  stocks  stored
 In  ‘CAP"

 Oy  The  थ... ह  are  stored  on
 Wooden  cra’  covereg  with
 specially  2  कै  जज  म  potythene
 Covers  to  prittect  €ii@m  from  raindé.

 aw  Nylon  क्प्क्था  कद provided  for
 Proper  lashing  of  polythene  cover
 to  prevent  blowing  off  of  covers

 x
 to  igh  wind  velocity  storms

 (au)  Monofilament  nets  and  cover
 are  algo  providell  im  major

 one  cothplexes  for  additional  pr
 tection  agains;  the  vigaries  of
 weather

 (iv)  Periodical  replacement  of
 ‘polythene  covers  is  arranged  to  en-
 sure  protection  of  foodgrams

 (v)  Aeration  of  stocks  by  hfting
 the  covers  is  regularly  done  to  avoid
 damage  due  to  condension

 (vi)  Special  attention  is  pag  to  te-
 gularly  ingpect  and  preserve  tie
 stocks  storeq  under  CAP

 Conversion  of  Type  H  Quarters  into
 Tyee  IM  in  DIZ,  Area

 १749  SHRI  PIOUS  TIRKEY  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOWS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  is  going  to  convert  the  Type
 II  quarters  into  Type  III  in  Sector  ‘D’
 of  DIZ  area,  and

 (9)  what  extra  facihtieg  will  be
 given  to  the  allottees  in  case  of  such
 a  conversion?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABELITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  Govergment  have  de-
 cided  in  975  to  revise  the  plinth  areas
 of  various  types  pf  Government  resi-
 dential  accommodation  in  the  General
 Pool  in  Delhi  and  other  stations  On
 the  basis  of  this  the  existing  Govern-
 ment  residences  in  Delhi  will  be  re-
 classfffed  phases  As  a  remit  of
 such  recfastification,  a  hetfver  de  type
 II  quarters  is  beng  upgrddea  ive  type
 TI  Type  II  quarters  in  DIZ  area
 have  vot  yet  been  upgtaded  but  will
 be  taken  up  for  upgradation  in  due
 course
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 \  )  No  additional  facilities  are  pro-
 posed  to  be  given.

 Wash  Basin  for  Type  ll  Quarter,  pLZ.
 Arta,  New  pelhi

 7i50.  SHRI  PIUS  TIRKEY:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  facility  of  wash
 basin  in  Type  IJ  quarters  of  Sector
 ‘C’  Type  II  in  D.LZ.  area  is  available
 while  in  Sector  ‘D'  quarters  in  the
 same  locality  this  facility  is  not  avail.
 able;  and

 (b)  ig  so,  why  there  is  discrimina-
 tion  in  the  same  type  of  quarters  at
 the  same  place?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a).  Yes,  Sur,

 (b).  Type  II  quarters  in  Sector  ‘C’,
 constructed  in  the  year  1978,  have

 been  provided  with  lesg  plinth  area
 than  the  similar  type  quarters  con-
 structed  in  the  year  97l  in  Sector  ‘D’,
 With  the  reduction  im  plinth  area,  the
 prescribeg  scale  of  amenities  wag  also
 revised.  Type  II  quarters  in  Sector
 Cc  have,  therefore,  been  provided
 with  wash  basin  as  per  the  revised
 acale  of  amenities.

 Post  Offices  in  Alipurduarg  District,
 West  Bengal

 75i,  SHRI  PIUS  TIRKEY:  Will  the
 Minister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  tp  state,

 (a)  the  number  of  Post  Offices  in
 the  Alipurduars  district  of  West  Ben-
 ga}  at  present;

 b)  whether  there  is  any  considera-
 tion  under  the  Government  to  open
 more  Post  Offices  in  that  area;  and
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 (c)  if  so,  the  number  of  Past  Offices
 to  be  opened  in  that  area  during  the
 next  5  year  plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  Alipurduar  is  a
 revenue  sub-division  of  Jalpaiguri
 District.  The  number  of  posts  offices
 in  Alipurduar  sub-division  88  on
 i-4-79  is  78.

 (b)  Yes,  Sir.

 (९)  During  the  current  Five  Year
 Plan  it  is  proposed  to  open  20  Post
 Offices  iy  Alipurduar  sub-division,

 गुजरात  में  संकलित  विरशास  के  लिए  खंड

 7152.  श्री  'छोतुभाई  गामित  :  क्‍या
 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 फरेंगेंकि  :

 (कफ)  कया  चालू  वर्ष  में  गुजरात  के
 विकास  खंडों  को  योजनाबद्ध  विकास  हेतु
 लिया  गया  है  ;  प्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  संकलित  विकास  के
 लिए  कितने  गांवों  का  चयन  किया  गया  है  झौर
 योजनाबार  उस  पर  कितना  घन  व्यय  किया
 जाएगा  और  यह  राशि  कितनी  प्रवधि  में  व्यय
 की  जायेगी  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्प  मंत्री

 (श्री  ान,  प्रताप  सिह)  :  (क)  जी  हां  ।

 (ख)  बर्ष  i978-79  के  दौरान
 समन्वित  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  गुजरात  में  i00  खष्टों  को
 लिया  गया  था  |  इन  में  से  96  खण्डों  को

 लघु  कृषक  विकास  एजेसी,  सूथाग्रस्‍्त  क्षेत्र  कार्ण-
 क्रम  ग्रभवा  कमाण्ड  क्षेत्र  विकास  के  तीस  विशेष
 कार्यक्रमों  भें  से  एक  झथवा  झषिक  के  झन्तर्गत
 लाए  गए  क्षेत्रों  में  चुना  गया  था  5था  4  बष्डों
 को  ऐस ेक्षेत्रों  स ेचुना  गया  था  जिन्हें  इस  कार्य--
 कमा  के  प्रस्तेव  ,  नही  लिया  गध।  है  चुने
 खण्डों  के  अन्त  झने  वाले  सनो
 गावा  & 1  सममन्धित  ग्राम  बिका
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 कार्यक्रम  के  अन्तत  लाया  गया  है  |  यह  एक
 जारी  कार्यक्रम  है  तथा  पहले  चुने  क्षेत्रों  क ेझलावा
 झौर  खण्डों  को  पंचवर्षीय  योजना  प्रवधि

 (1978-83)  के  शेष  व्षों  में  झ्ारम्भ
 किया  जाएया  ।  इन  खण्डों  को  उपयुक्त  तीन
 विशेष  कार्मक्रमों  के  झन्तगंत  न  लाए  गए  क्षेत्रों
 से  चुना  जायेया।  वर्ष  i978-79  के  दौरान
 कार्यक्रम  को  कार्यानिबित  करने  के  लिए  36.70
 लाख  श्पए  की  राधि  बंटित  की  गई  थी  4
 धन  राशि  को  कृषि  तथा  सम्बद्ध  गतिविधियों,
 ग्रामीण  उद्योगों  तथा  ग्रामीण  कारीगर  काये-
 क्रम  में  विभिन्न  लाभभोगी  उन्मुख  गोजनाझों
 पर  उपयोग  मे  लाये  जाने  के  लिए  सामान्यतः
 वित्तीय  वर्ष  को  समाप्स  होते  से  पहले  योजना-
 बार  भ्रावटित  नही  किया  जाता  है  ।

 Take  over  of  Sugar  Mills  not  started
 Crashing

 7i58.  SHRI  KANWAR  LAL  GUP-
 TA  Will  the  Minister  of  AGRICUL.
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state;

 (a)  is  it  a  fact  that  the  Govern-
 ment  issued  a  notification  empowering
 to  take  over  sugar  mills  which  did

 not  start  crushing  by  a  specified  date;
 (b)  if  80,  the  number  of  guch  de.

 faulting  mills;
 (९)  is  it  also  a  fact  that  large

 arrears  are  still  pending  for  pay.
 ment  to  the  farmers;

 (d)  what  is  the  tota)  arrears  which
 are  pending  for  payment;  and

 (९)  what  specific  steps  Government
 have  taken  to  sec  that  these  arrears
 ale  paid?

 =
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 E  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  BINGH)  (a)  and  (b).  Yes,

 3
 Under  Section  3  of  the  Sugar

 ndertaking  (Taking  Over  of  Mane-
 ement)  Act,  1978,  management  of
 four  sugar

 failure  to  start  crushing  by  specified
 date.

 (e)  and  (d).  The  total  arreara  of
 sugarcane  price  payable  by  sugar  fac-
 tories  as  on  5th  March  979  aze  Rs,
 22.9  crores

 (e)  Government  of  India  have  taken
 a  number  of  steps  to  impart  greater
 liquidity  and  viability  to  the  sugar
 mills  to  enable  them  to  discharge  their
 obligations  towards  the  cane  grow-
 ers,  These  include  grant  of  a  loan  af
 Rs,  20  crores  to  U.P.  Government  to
 assist  the  cooperative  ang  public  sec-
 tor  units  in  the  State  to  clear  their
 cane  dues;  decision  to  create  a  buffer
 stock  of  5  lakh  tonnes  and  liberalisa-
 tion  of  bank  credit  facilties  to  the
 sugar  factories,  These  measures  have
 been  successful  in  improving  the  li-
 quidity  of  the  sugar  mills.  In  case
 of  factories  attracting  the  provisions
 of  the  Sugar  Undertakings  (Taking
 Over  of  Management)  Act,  1978,  suit-
 able  action  will  certainly  be  taken.

 P.M',  Inquiry  into  Complaints  about
 J.  N.  University

 754  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Prime  Minister
 as  Chancellor  of  the  Jawaharlal
 Nehru  University  looked  into  several
 serious  and  grave  complaints  of  mal-
 administration,  corruption,  irregular
 appointments  etc.  at  the  Jawaharlal
 Nehru  University  during  the  years
 974  to  ‘1977;

 (b)  if  so,  broad  outline  of  his  tind.
 ings;

 (c)  what  directives,  if  any  he  gave
 to  the  Minister  of  Education  as  well
 28  the  J.N.  University  authorities  in
 the  matter  of  improving  the  said
 situation;  and

 (d)  conctete  results,  if  any,  achie-
 ved  80  far?
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 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SCCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN.
 DER):  (a)  to  (d).  The  Prime  Minis-
 ter  conducted  a  preliminary  enquiry

 -into  the  complaints  against  the  Jawa-
 harlal  Nehru  University  about  irregu-

 _larities  in  the  matter  of  admissicns,
 appointment  of  teachers,  termination
 of  services  of  employees,  arrest  of
 Students,  etc,  The  Prime  Minister’s
 Report  was  received  by  the  Education
 Minister  for  initiating  action  consis-
 tent  with  the  norms  followed  in  such

 -e@ases  in  regard  to  other  universities,
 Steps  have  been  taken  to  initiate  ac-
 tion  on  the  various  recommendations/
 suggestions  made  in  the  Report  in
 consultation  with  the  authorities  con-
 cerned.  Relevant  extracts  from  the
 Prime  Minister’s  report  have  been

 ibrought  to  the  notice  of  the  Univer-
 आए  authorities  for  thei,  consideration
 and  corrective  action,  wherever  possi-
 dle.

 राजस्थान  सें  पेय  जल

 7155.  श्र  नाथू  सिह :  क्‍या  निर्माण

 उर  स्ावास  तथा  पूलि  ओर  प्‌नर्वास  मंत्रा

 यह  बताने  का  कपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  राजस्थान  के  ग्रामोण  क्षेत्रों
 में  फेथ  जल  की  योजना  श्रलोने  के  लिए
 डेपसाकं  तथा  अन्ध  देशों  के  साथ  बावचीत
 श्व्ल  रह है  ;  और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  उतसे  कितनी

 “सहायता  प्राप्त  होने  का  झाशा  है  और  ज्

 राजस्थान  के  किन  क्षेत्रों  के  लिए  उपयोग

 में  लाया  जाएगा  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पति  और

 “युनर्वास  मंत्रो  =  (श्री  घिक़न्द्र  बदल)

 (क)  जो,  हां।  डानिडा  सट्टायता  के  लिए
 :  प्रस्तुत  किये  जाते  वाले  एक  प्रोजेंक्ट्रतथा  विश्व

 बैंक  सहायता  के  लिए  एक  अब्य  प्रोजेक्ट  पर

 भारत  सरकार  विचार  कर  र्‌ही  है  ।

 (ख)  इन  प्रोजेक्टों  को  झामा  अन्तिम

 व्व््स्प्‌  दिया  जाना  हैं  तथा  अनुमोदित  क्या
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 जाना  है  और  डानिडा  प्राधिकरणों  तथा
 विश्व  बैंक  द्वारा  इन  प्रोजेक्टां  को  स्वीकार

 किये  जाने  के  बाद  ही  सहायता  को  वास्तविक
 धनराशि  के  बारे  में  पता  चलेगा

 Alleged  hrregular  appointments  in
 Jawaharlal’  Nehru  University

 7156  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR
 Wil  the  Minister  of  EDUATION,  s0-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleaseq  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  several
 irregular  appointments  to  different
 faculties  were  made  at  the  Jawaharlal
 Nehry  University  during  the  years
 1974  975  and  976

 (b)  if  so,  full  facts  thereof?

 (c)  whether  steps  are  being  taken
 to  correct  the  said  situation:

 (d)  if  so,  what  are  they;  and

 (e)  if  not,  why  not?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN.
 DER):  (a)  to  (e).  Yes,  Sir,  Cer-
 tain  complaints  alleging  certain  irre-
 gular  appointments  in  the  Jawaharlal
 Nehru  University  were  received  and
 looked  into  by  the  Prime  Minister,
 The  Prime  Minister’s  report  was  re-
 ceived  by  the  Education  Minister  for
 initiating  suitable  action  on  the
 various  recommendations/suggestions
 made  in  this  report  in  consultation
 with  the  authorities  concerned.  Rele-
 vant  extracts  from  the  Prime  Minis-
 ter’s  report  have  been  brought  to  the
 notice  of  the  University  authorities  for
 their  consideration  and  _  corrective
 action,  wherever  possible

 Telephone  Network  in  Gandhi  Nagar
 Gujarat

 ‘V157.  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  ig  aware  of  the  fact
 that  the  Gandhi  Nagar  district  in
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 Gujarat  is  inadequately  served  by
 telephong  net  work;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro.
 pose  to  take  any  steps  to  improve  the
 situation;

 (c)  if  so,  how  and  when;  and

 (d)  if  not,  why  not?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  No,  Sir.  The
 telephone  network  in  Gandhinagar
 District  in  Gujarat  is  generally  com-
 parable  to  other  Districts  in  the  coun-
 ty.

 (b)  to  (d).  Gandhinagar  itself  is
 served  by  a  1,100  lines  MAX-II  type
 automatic  telephone  exchange,  Tele-
 phone  exchanges  also  exist  at  Dabo-
 dha,  Adalaj,  Sadara  and  Randheja.
 Long  distance  Public  Call  Offices  have
 been  provided  at  Savdhav,  Valad,
 Rupa]  and  Pedhapur.

 In  pursuance  of  the  policy  to  ex-
 tend  facilities  progressively  to  villa-
 Res  with  population  exceeding  5,000.
 Long  distance  PCO’s  are  planned
 to  be  opened  at  Unava,  Aolabada  and
 Unvarsad  during  1979-80,

 Representation  by  Vice-Chancellor,  of
 Agriculture  Dhiversities  for  Financial

 Aid  for  Agricultural  Education

 7i58.  PROF.  P.  G,  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 ie
 IRRIGATION  be  pleased  to

 State;

 (a)  whether  the  Vice-Chancellors  of
 Various  Agricultural  Universities  re.
 cently  represented  to  the  Government
 about  the  need  for  increasing  financial
 assistance  for  various  programmes  of
 'gricultural  education  in  their  cam-
 buses  and  in  the  country;

 (0)  if  so,  what  was  the  substance
 of  the  said  representation;  and

 (c)  Government's  response  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  Yes,
 Sir,  In  a  recent  meeting  of  the  Vice-
 Chancellors  of  Agricultural  Universi-
 ties  convened  for  discussing  the  quan-
 tum  of  centra]  assistance  tp  agricultu-
 ral  universities  during  the  Medium
 Term  Plan  (978-—83),  the  Vice-Chan-
 céllors  emphasized  the  need  for  larger
 central  assistance  to  agricultural  uni-
 versities  to  implement  various  pro-
 grammes  of  agricultural  education  in
 their  campuses.

 (९)  As  against  an  outlay  of  Rs.  4i
 crores  during  Fifth  Plan,  the  ICAR
 has  earmarked  Rs.  53  crores  for  agri-
 cultural]  university  development
 scheme  during  978—83.  Besides  a
 National  Agricultural  Research  Pro-
 ject  has  also  been  initiated  to  streng-
 then  Regional  Research  capabilities  af
 Agricultural  Universities  at  a  cost  of
 Rs,  42.80  crores  during  978—83.

 Expenditure  oy  Publicity  by  N.B.O.

 7i59,  SHRI  SACHINDRA  LAL  SIN-
 GHA:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  details  of  the  publicity  ex-
 penditure  of  National  Building  Orga-
 nisation  quring  the  last  three  years;

 (b)  the  names  of  the  news  dailies
 and  the  periodicals  utilised  for  publi-
 city  during  the  last  three  years,  year-
 wise,  State-wise  and  language-wise;
 and

 (c)  the  details  of  the  publicity  of
 the  organisation?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Statement  ‘A’  is  en-
 closed,

 (b)  Statement  ‘B’  is  enclosed.

 (c)  The  National  Buildings  Organi-
 sation  is  a  research  organisation,  The
 activities  of  the  organisation  ang  the
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 services  provided  by  it  are  publicised
 through  the  issue  of  presg  notes,  radio
 and  television  programmes  etc.  Films
 on  low  cost  housing  for  the  benefit  of
 the  common  man  are  alsg  screened  in
 cinema  houses.  National  Buildings
 Organisation,  being  an  attached  office
 of  the  Ministry  of  Works  and  Housing,
 publicity  of  its  activities  is  done
 through  the  Ministry  of  Information
 and  Broadcasting.

 Statement  ‘A’

 Statement  giving  details  of  the  Publicity
 opens

 incurred  by  the  DAVP  for  N.B.O.  during  the  last
 three  years

 Year  Printed  Radio  Outdoor  News  Total
 publicity  Advt.  publicity  paper  Advt.

 1976-77  ETH  22,243  Nil  9I90°T5  45077"  75

 977-78  9,182  10,208  Nil  3.323  37  22,713"  37

 1978-79.  «+  39209"  73  Nil  8,550  8,  52  63  20,28:°  ४७
 Tora.  26,35°73  92,457  8,550  (Q1,035* *  5  88,171"  880

 Printed  Publicity
 Consists  of  Brochure  on  Low  Cost  Housing,  Houses  fur  poo,  Houses  for  landless,  Clay  Pozvolana

 and  Dry-hydrated  line,  Booklet  on  NBO,  These  arc  bilingual.
 Radio  Advt.  :

 To  inform  people  about  services  provided  by  NBO.

 Out  door  publicity  :
 Ginema  slides,  hoardings,  plastic  folders.

 Newspaper  Advt  $
 Classified  Advertisements  such  as  tenders  for  coal,lime-stone,  bags,  dust  lime  sale,  hydrated

 lime  sale,  situation  vacant  and  display  advertisement.

 Statement  ‘B’

 Details  of  Advertisement  given  to  News  Papers  during  1976-77

 Si  Name  of  the  Newspaper  Language  Place  of
 No.  Publication

 (7)  (a)  (3)  (4)
 2  Indian  Express  2  English  Delhi

 a  Times  of  India  मु  हे  .  .  English  Delhi

 3  National  Herald  s  .  English  Delhi

 4  Hindustan  Time,  ,  7  .  English  Dethi
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 (a)  (४)  (3)  (4)

 5 Pasta
 .

 . Patriot  .  :  नि  न  .  English  Delhi
 6  Hindu  5  न  है  के  «  English  Madras

 7  Amrit  Bazar  Patrika  ,  =  .  .  «  English  Calcutta

 8  Indian  Trade  Journal  .  .  .  English  Calcutta

 9  Nav  Bharat  Times  .  .  .  Hindi  Bombay
 i0  Hindustan  .  .  न  न  .  Hindi  Delhi
 i  Janyug;  न  न  Hind  Delhi
 72  Nav  Bharat  Times,  :  »  Hindi  Delhi

 3°  Tej  -  .  oe)  Urdu  Delhi

 i4  Aljamat  नि  डे  .  Urdu  Delhi

 i535  Milap  Urdu  Delhi

 Detatls  of  Advertisement  given  to  Newspapers  during  1977-78
 3  Indian  Express.  .  English  Delhi

 2  Times  of  India  .  .  .  English  Delhi

 3  National  Herald_  7  ‘  :  English  Dellu

 4  Var  Arjun  ;  »  Hind  Delhi

 5  Hindustan  .  Hindi  Delhi
 6  Mulap  .  .  Urdu  Delhi

 7  Pratap.  .  Urdu  Delhi
 &  Janta  Express  3  :  7  3  English  Dehradun  (UP)
 9  Panthak  Samachar  Punjabi  Delhi

 Details  of  Advertisement  given  to  Newspapers  during  1978-79,
 I  Stateaman  e  Enghsh  Delhi

 2  Times  of  India  है  हर  नि  English  Delhi
 3  Indian  Express  .  .  .  English  Delhi
 +  Hindustan  Times.  A  English  Delhi

 5  Patriot  5  a  English  Delhi
 6  NavBharatTimes  .  वि  Hindi  Delhi

 7  Hindustan  .  .  .  .  Hindi  Delhi
 8  Rajasthan  Patrika  -  «+  Hindi  Jaipur  (Rajasthan)
 9  Adhikar  .  नि  न  न  न  »  Hindi  Jaipur  (Rajasthan)

 0  Milap  ,  ‘a  9  a  द  .  Urdu  Delhi
 't  Pratap.  ‘  7  .  .  Urdu  Delhi
 12  Pratap  ;  ’  .  Urdu  Jullundur  (Punjab)
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 अम्बल  के  निकट  नेशनतस  पाक

 7160.  डा०  लक््मीनारायण  पांडेय  :
 थ्या  कृषि  हौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  प्रकार  ने
 मंदसौर  जिले  में  चम्वल  बांध  (गांधी  सागर)
 बांध  )  के  निकट  नेशनल  पार्क  विकसित  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्तात

 प्रस्तुत  किया  है  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  शौर  प्रस्ताव  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 कृषि  और  तिचाई मंत्री  (श्री  सुरणीत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 आबगढ़,  मध्य  प्रदेश  में  साव॑जनिक  हेलॉफोन
 कार्यालय

 76i.  Bo  लक्ष्मीमाराथण  पांडेय  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि!

 (कफ)  मंदसौर  (मध्य  प्रदेश)  में  भावगढ़
 में  एक  सार्वजनिक  देलीफोन  कार्यालय  स्थापित
 करने  की  मंजूरी  दी  गई  है  ;

 (ख)  क्या  बहां  एक  पुलिस  स्टेशन,  एक
 हायर  सेकन्ड  स्कूल  है  भौर  बढ़ी  संख्या  में  लोग

 रहते  हैं  भौर  यह  राजस्थान  भौर  मध्य
 प्रदेश  की  सीमा  पर  स्थित  है  ;

 (ग)  क्‍या  इस  क्षेत्र  के  लोगों  ने  सार्व-
 जनिक  टेलीफोन  कार्यालय  स्थापित  करने  की
 बार-घार  मांग  की  है  बयोंकि  इसके  न  होने
 से  उन्हें  बड़ी  फठिनाई  भौर  भ्रसुविधा  का
 सामना  करता  पढ़ता  &;  भौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  इसकी  स्थापना  कब
 की  जाएगी  ?

 APRIL  18,  1979  Written  Anowers  ado
 tare  संज्रालय  में  राज्य  संत्री  (सी

 नरहरि  साव  सुखदेव  साथ)  :  (क)  से
 (घ)  तक  :  मंदसौर  जिले  के  भावगढ़  गांव

 में  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  व  संयुक्त  डाकघर
 की  मंगरी  दी  जा  चुकी  है।इस  स्थान  पर  सब-
 इंस्पेक्टर  के  अ्रधीन  एक  थाना  है  जो  कि  सीमित
 घाटे  के  भ्राघार  पर  टेलीफोन  भौर  तार  सुविधा
 प्राप्त  करने  का  हकदार  है  |  वर्ष  979-80
 की  चौथी  तिमाही  में  कार्य  पूरा  हो  जाते  की
 आशा  है  1

 LLT,  Employees’  Grievances

 762,  SHRI  JYOTIRMOY  RBOSU:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state.

 (a)  whether  the  employees  of  LLT.,
 Kharagpur  have  many  grievances;

 (b)  whether  on  2Ist  September,
 +1978,  the  LLT.  Employees  Union,
 Kharagpur  placed  before  the  Director
 a  long  list  of  grievances;  and

 (९)  if  so,  what  are  those  grievances
 and  what  action,  if  any,  has  been  or
 is  being  taken  on  the  same?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (c).  On  2lst  Septem-
 ber,  978  the  L,.T.  Employees’  Union,
 Kharagpur  placed  before  the  Director
 a  list  of  grievances.  They  relate  to
 revision  of  payscales  of  certain  posts,
 payment  of  certain  fringe  benefits  like
 Risk  Allowance,  Shift  Allowance  etc.
 rent  free  quarters  for  security  and
 hospital  staff,  permanency  of  tempo-
 rary  employees  who  have  served  for
 more  than  seven  years  etc.  Some  of
 the  demands  have  already  been  settled
 and  implemented.  Discussion/consul-
 tation  with  the  Union  are  in  progress
 in  respect  of  the  others.
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 Distance  Public  Telephone  in =
 Orissa

 7i63.  SHRI  K.  PRADHANI:  Will
 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state,

 (a)  the  number  of  long  distance
 public  telephones  to  be  installed  in  the
 State  of  Orissa  during  the  yeer,  1979;
 and

 (b)  how  many  of  them  are  likely
 to  be  installed  in  rural  areas,  parti-
 cularly  in  the  tribal  and  adivasis
 area?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI)  (a)  Fifty  (during
 the  year  1979-80).

 (b)  Twenty-two.

 Students  studying  in  Public  Schools

 7164,  SHRI  K.  MALLANNA:
 SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:
 SHRI  A.  K.  ROY:
 SHRI  YUVRAJ:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state.

 (a)  whether  Government  have
 conducted  any  survey  regarding  the
 number  of  students  reading  in  Public
 Schools  (State-wise);

 (b)  what  is  the  amount  of  money
 spent  by  the  parents  of  the  students
 (average)  annually  upto  the  Stan-
 dard  of  Xth,  as  well  as  the  details
 regarding  the  grant  of  Central  Gov-
 ernment  ag  recurring  and  non-recur-
 Ting  grants  during  i978-79  (State-.
 wise);  and

 (c)  whether  Government  have
 also  conducted  any  survey  regarding
 the  Class/Community  and  others,  who
 ate  very  much  interesteg  fo  give  edu-
 cation  to  their  children  in  Public
 Schools,  State.wise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKT):  (a)  to  (c).  Public
 Schools  are  generally  meant  to  be
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 thoge  schools  which  are  members  of
 the  Indian  Public  Schools  Conference
 which  is  a  Voluntary  Organisation  re-
 gistered  under  the  Societies  Registra.
 tion  Act.  There  are  55  such  schools
 at  present.  As  the  Ministry  have  no
 contro]  over  these  schools  the  number
 of  students  studying  in  these  schools
 at  present  is  not  known.

 The  Ministry  of  Education  is  not  giv-
 ing  any  maintenance  grant  to  any  of
 the  public  schools,  However  some
 State  Governments  are  giving  grants
 tosomeof  the  public  schools  located
 within  their  respective  territorial
 jurisdictions.  The  Motilal  Nehru
 School  of  Sports  at  Rai  which  is  one
 of  the  55  public  schools,  ig  a  State
 Government  institution  ang  the  entire
 expenditure  on  this  school  is  being
 met  by  the  Government  of  Haryana.
 The  Military  schools,  which  are  mem-
 berg  of  the  Indian  Public  School  Con-
 ference,  are  under  the  Ministry  of  De-
 fence  and  the  expenditure  on  them  is
 met  out  of  the  Defence  Service  esti-
 mates.  As  regards  Sainik  Schools,  no
 recurring  grants  are  given  to  these
 schools  by  the  Central  Government,
 However,  ad  hoc  grants  are  given  to
 some  of  the  Sainik  Schools  by  the
 Scholarship  sanctioning  authorities  for
 meeting  certain  liabilities  on  the  cons-
 truction  of  buildings,  purchase  of
 equipments  ang  furniture  etc.

 Vacant  Posts  of  Science  Supervisors/
 Educators  and  Education  Officers
 (Science)  in  Edocation  Deptt,  of  Delhi

 Administration

 ‘7165.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  a  number  of  posts  of
 Science  Supervisors/Educators  and
 Education  Officers  (Science)  and  sup-
 Porting  staff  are  lying  vacant  in  Edu-
 cation  Directorate  of  Delhi  Adminis-
 tration;

 (b)  whether  a  number  of  posts  of
 Additional  Director,  Joint  Director
 and  Deputy  Director  are  algo  lying
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 vacant  in  the  Education  Directorate
 of  Delhi  Administration;

 (९)  if  so,  the  names  and  number  of
 posts  lying  vacant  and  the  peziod  for
 which  they  have  been  vacant;  and

 (d)  when  are  these  posts  proposed
 to  be  filled,  and  if  not,  reasons  there-
 for?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI).  (a)  to  (d).  The  requisite
 information  is  being  collected  from  the
 Delhi  Administration  and  will  be  lad
 on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as
 possible.

 Establishment  of  State  Institute  of
 Science  Education

 ‘7166,  SHRI  हू.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Delhi  Administration
 had  entered  into  an  agreement  with
 UNICEF  through  Government  of  India
 in  connection  with  establishment  of
 State  Institute  of  Science  Education
 in  1972-73  for  promoting  teaching  of
 science  in  Delhi;

 (b)  if  so,  whether  ag  per  agreement
 the  State  Institute  of  Science  Educa-
 tion  has  been  set  up;

 (९)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  when  will  the  Institute  be  get
 up?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKD:  (a)  to  (०),  The  requi-
 site  information  is  being  collected  from
 the  Delhi  Administration  ang  will  be
 laid  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon
 as  possible.
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 Ho  Fo  ए०  दुवार  प्लार्टो  की  मीलमी
 दवारा  बिक्री

 7i67.  oft  कचदलाल  हेमराज  जैन  :
 श्री  राम  कंबर  बरवा  :

 कया  निर्माण  झोर  झावास  तथा  ह...  झौर

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  ब्  i977-78  शोर  i978-79  %
 शालीमार  बाग,  पीतमपुरा,  सफदरजग  एनक्लेव
 झादि  स्थानों  में  200  वर्ग  मीटर  या  इससे
 कम  के  प्लाटों  की  प्तार्वजनिक  नौलामी  को
 थी;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  200  बर्ग
 मीटर  या  इसभ  कम  के  प्लाट  केवल  मध्य
 तथा  निम्न  साय  वर्ग  के  लोगों  को  अलाट
 करने  के  लिए  हैं  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया

 (ग)  क्‍या  200  वर्ग  मीटर  या  इसने
 कम  के  प्लाटो  के  लिए  उक्त  सार्वजनिक
 नोलामी  के  मध्य  तथा  निम्न  शाय  वर्ग  के
 लोग  बोलं।  लगाने  वालों  में  नहीं  थे  :

 (घ)  डी०  डी०  To  ने  200  बग
 मीटर  या  इससे  कम  के  कितने  प्लाटों  की
 नीलामी  ह... ह  तक  की  है  भौर  उनका क्षेज्ञ  वार
 ब्यौरा  क्‍या  है  ;  श्रौर

 (2)  क्‍या  सरकार  का  विचार  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  भविष्य  में  200  वर्ग
 मीटर  या  इससे  कम  के  प्लाटों  की  ऐसी
 सार्वजनकि  नीलामी  पर  रोक  लगाते  का  है
 कि  ऐसे  प्लाट  केवल  मध्य  तथा  निम्न  झाय
 वर्ग  के  लोगों  को  झ्रांवंटित  किये  जायें  ?

 निर्माण  और  झावास  तथा  ष्र्ति  जौर

 पुनर्वास  मंत्री  श्री  सिकन्दर  बचत)  :  (क)
 से  (ड)  :

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 मध्य  प्रदेश  में  कालिओों  को  विश्वविदृधालय

 प्रनुवान  प्रायोग  से  विशोध  सहापता

 7168.  ची  कथरालाल  हेमराज  कन :

 क्या.  शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति
 मत्रो  यहूँ  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  मध्य  प्रदेश  मे  उन  कालिजो  वे
 नाम  क्‍या  है  जिन्हें  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान
 अपोग  द्वारा  'उनय  विकास  के  लिए  श्राधिक
 वहीयता  दा  जाती  है  ,

 (ख)  वित्ताय  पहायता  देने  के  लिए
 विश्वविद्यालय  अनुदान  झ्ायोग  ने  क्‍या
 गन  रखी  है  ,  और

 (ग)  क्‍या  छोटे  कालिजो  के  विकास  के
 लिए  विनीय  सहायता  देने  के  लिए  विश्व-
 विद्यालय  अनुदान  ब्ायोग  शर्तों  मं  छूट
 दगा  बौर  यदि  हा  तो  तत्मम्बन्धी  पृर्ण  विवरण
 क्या  ह  आर  यह  कब  तक  विया  जायेगा  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 त्री  (डा०  प्रताप  बलन्द  लख)  :  (क)
 मथ्य  प्रद्ण  के  उन  कालेजों  क॑  नाम,  जिन्हें
 गानी  याजना  भ्रवधि  4  दीरान  विश्वविद्यालय
 ग्रददान  आयोग  द्वारा  विकास  प्रनुदान  मजूर
 पिप्र  गये  थे,  सलग्न  विवरण  मे  दिए  गए  है  ,

 (ख)  और  (ग)  पाचवी  योजना
 3  दौरान  ऐस  कालेज,  जा  तीन  वर्षोय,  डिग्री
 पाठ  बज्षम  प्रदान  करते  है  भौर  जिन्हें  विश्व-
 विद्यालय  अनुदान  झायोग  अ्रधिनियम  की
 धागा  (2)  (4)  के  अन्तर्गत  शीर  जहा
 प्रावश्यक  हा  धारा  2क के  भ्रन्तर्गंत  भी  मजूरी
 दो  गई  है  1  विश्वविद्यालय  झनुदान  ्रायोग
 मे  विज्ञास  सहायता  प्राप्त  करते  के  तब  ही
 पात्र  होते  है,  जब  उनमे  400  छात्र  ौर  20
 अध्यापक  हो  ।  ऐसे  उन  कालेजो  के  सम्धन्ध
 मे  जी  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  मे  स्थित  है
 पावता  की  शर्तों  मे  दील  दी  भई  है  और

 3  00  लाख  रुपए  तक  की  सहायता  के  लिए
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 उनमे  300  छात्र  और  i5  ब्न्यापक  शौर
 3  00  लाख  रुपए  तक  को  सहायता  के  लिए
 200  छात्र  शीर  0  अध्यापक  होने  बाहिए  ।
 यदि  कालेज  दो-वर्बीय  डिग्र।  पाठ्यक्रम  प्रदान
 कर  रहे  है  तो  4  00  लाख  पए  तंबा  को
 सहायता  वे  लिए  270  छाव्रों  और  i5
 अब्यापको  का  सामान्य  शर्त  मठील  दी  जाती
 हझऔर  यसख्पाए  200  ग्रोर  तथा 3.  00
 लाख  तबा  को  तहायता  के  लिए  क्रमश  250
 झोर  7  है।  मध्य  प्रदेश  क  कालेज  तोन-वर्षीय
 पाठ्यक्रम  प्रदान  कर  रहे  है  q

 विवरण

 Zo  पी०  सिह  विश्वविद्यालय

 l  छत्रसाल  सरकारी  कालेज,  पन्ना

 2.  सरकारी  कालेज,  सिधी

 ७3  सरकारी  कालेज  शाहछोल
 4  सरकारा  बालिका  डिग्री  कालेज,

 रेवा

 5  सरकारी  कालेज,  सतना

 6  सरवारी  कालेज,  टीकम  गढ़
 7  सरकारी  कालेज,  रेवा

 8  महाराजा  कालेज,  छत्तर पुर

 भोपाल  विश्वविदपालप
 सरकारो  डिग्री  कालेज,  टं।  ०८०  नगर,

 भोपाल

 2  सरवारी  कालेज,  शिहोर
 सरकारी  हमीदिया  कला  तया

 वाणिज्य  वालेज,  भोपाल

 4  एम०  एल०  बी०  बाकिला  कालेज,
 भोपाल

 5.  एम०  बी०  कालेज,  भोपाल

 1

 os

 इस्यौर  विश्वविदूषालप

 i.  प्तरकारी  बालिकां  स्नात्तकोसर
 कालेज,  इन्दौर
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 सरकारी  कला  तथा  वाणिज्य  कालेज,
 इन्दौर

 3.  प्तरकारी  कालेज,  भहु
 4.  होलकर  विज्ञान  कालेज,  इन्दौर
 5.  सरकारी  बालिका  कालेज,  इन्दौर

 जबलपुर  विश्वविवृषालप

 हँगाबाग  महिला  कालेज,
 शझरकारी  तिलक  कालेज,  कटनी

 .

 2.

 3.  सरकारी  विज्ञान  कालेज,  जबलपुर
 4.  महाकौशल  कला  महा विद्यालय,  जवल-

 पुर

 गृह  विज्ञान  एम०  एच०  महिला
 कालेज,  जबलपुर

 6.  राज्य  विज्ञान  शिक्षा  सस्थान,
 जबलपुर  ।

 जिवाजी  विश्वविवृषालप

 ्

 fan

 fF

 &

 BH

 1  अ्रम्बहु  पी०  जी०  कालेज,  भ्रम्बह
 सरकारी  कालेज,  मोरार

 सरकारी  कालेज,  दतिया

 सरकारो  कालेज  ,  गुना
 सरकारी  कालेज,  शिवपुरी
 सरकारी  विज्ञान  वालेज,  ग्वालियर

 .  कमला  राजा  बालिका  डिग्री  कालेज,
 ग्वालियर

 एम०भझार०एस०एस०  कालेज,
 भिण्ड

 9.  सरकारी  बालिका  डिग्री  कालेज,
 मोरार

 रविशंकर  विश्वधिवृधालथ
 lL.  छत्तीसगढ़  कालेज,  रायपुर
 2.  सी०  एमम०  Fro  dro  जी०  कलेज,

 विलासपुर
 3.  दुर्गा  महाविद्यालय
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 4.  सरकारी  कला  तंथा  विज्ञान  कालेज,
 दुर्ग

 5.  सरकारी  बालिका  डिग्री  कालेज,
 विलासपुर

 6.  सरकारी  बालिका  डिग्री  कालेज,
 रायपुर

 7.  सरकारी  पी०  जी०  कालेज,
 बिलासपुर

 8.  सरकारी  एल०  सी०  एस०  कालेज,
 झम्बागढ़  चौकी

 9.  सरकारी  डिग्री  कालिज,  रायपुर

 सागर  विश्वविदषालय

 l.  कमला  नेहरु  महिला  महाविद्यालय
 दामोह

 एम०  जी०  wo  कालेज,  केराली

 एस०  जी०  जें०  झो०  महिला  कालेज

 बुरहानपुर
 «  एस०  एस०पी०  कला  तथा  वाणिज्य

 कालेज,  वारासियोनी

 5.  कला  झौर  वाणिज्य  कालेज

 »_  एम०  जी०  एम०  कालेज,  इटारसी

 सरकारी  पी०  जी०  कालेज,  छिन्द-

 वाड़ा
 सरकारी  ष्प्री  कालेज,  नरसिहपुर

 9.  सरकारी  डिप्री  कालेज,  सियोत्री

 ,  सरकारी  पी०  जी०  कालेज,  दामोह

 जे०  एच०  सरकारी  कालेज,  बेतुल

 एम०  सी०  सरकारी  बलिका  डिग्री

 कालेज,  खाण्डवा

 .  रामी  डी०  सरकारी  डिग्री  कालेज,
 माष्डला

 »  सरकारी  पी०  जी०  कालेज,  बाला-
 धाट



 249  Written  Answers  CHAITRA  26,  90  (SAKA)  Written  Answers  aso

 fevers  विश्वणिदणासण

 l.  माधव  कालेज,  र्क्जन

 2.  माधव  विज्ञान  महा विद्यालय,  उज्जैन

 3.  सरकारी  कालेज,  सेंधवा

 4.  सरकारी  बालिका  कालेज,  रतलाम

 5.  बाल  कृष्ण  शर्मा  नवीन  सरकारी
 कालेज,  शाजापुर

 6.  सरकारी  कालेज,  बरवानी

 7.  सरकारी  कालेज,  धार

 8.  सरकारी  कालेज,  जावड़ा
 9.  सरकारी  कालेज,  खरगोन

 10.  सरकारी  कालेज,  झाबुबा
 Ll.  सरकारी  कालेज,  मन्दसौर
 l2.  सरकारी  कालेज,  नीमच

 13.  सरकारी  कालेज,  रायगढ़

 14  सरकारी  कालेज,  रतलाम

 15.  सरकारी  कालेज,  रामपुरा
 16.  सरकारी  बालिका  कालेज,  उज्जन
 L7.  जवाहर लाल  गेहरु  सरकारी  कालेज,

 बारवाहा
 18  जे०  एल०  एन०  समाराती  सरकारी

 कालेज,  शुजालपुर
 19.  सरकारी  के  ०  पी०  कालेज,  देवास

 20.  नेहरु  सरकारी  कालेज,  प्रग्रमालवा  |

 छत्तीसगढ़  डिजीजन  सें  भ्ारतीस  खादूप  निगम
 के  शोदारमों  की  कमीं

 7169.  भी  कचदलाल  हेमराज  सन :
 क्या  कृषि  झोर  िाई  मंत्ती  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़
 डिवीजन  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों
 की  कमी  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कया  हां  भ्रधिक
 गोदाम  बनाने  की  कोई  योजना  सरकार  क

 विचाराधीन  है  ;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  ये  गोदाम  कब  तक
 बनाये  जायेगे  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्री  शी  भास  प्रताप  सिह)  :  (क)  से
 (ग)  :  मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  डिवीजन

 में  भण्डारण  क्षमता  पर  भार  है  लेकिन  वर्तमान
 क्षमता  में  वृद्धि  करने  क  लिए  भारतीय  खाद्य
 निगम  द्वारा  श्रकेले  ही  91,,340  मीटरी  टस
 की  झमता  के  अतिरिक्त  गोदाम  बनावाए
 जा  रहे  है।  झागा  है  कि  वर्तमान  डिपो  कप्पलेक्स
 के  प्रन्दर  की  प्रतिरिक्‍त  क्षमता  i979  में
 पूरी  ही  जाएगी  और  विश्वबेक  परियोजना
 के  भ्रधान  जो  क्षमता  है  वहू  l98i-82  तक

 पूरी  हो  जाएगी  ।

 Animal  Husbandry  In  Konkan,
 Maharashtra

 7170.  SHRI  8  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  the  Government  are
 considering  any  Central  Scheme  for
 Animal  Husbandry  in  Konkan  area  in
 Maharashtra  State;  and

 (b)  if  so,  the  main  featureg  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA).  (a)  and
 (b).  The  Government  are  implemen-
 ting  a  Central  Scheme  in  Thana  dis-
 trict  im  Konkan  area  of  Maharashtra.
 The  scheme  mvolves  assistance  to
 small,  marginal  farmers  and  agricul-
 tural  labourers  for  setting  up  poultry
 and  piggery  production  units.  The
 poultry  units  are  of  50  or  00  birds
 each  and  the  piggery  of  3  sows  or  0
 weane,r  pig-lets.  Smal]  farmera  are
 subsidised  to  the  extent  of  25  per  cent
 of  the  cost  of  the  units  and  marginal
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 farmers  ang  agricultural  labour  to  the
 extent  of  33-l/3  per  cent.  The  bene-
 ficiaries  belonging  to  Scheduled  Tri-
 bes  are  subsidised  to  the  extent  of  50
 per  cent.

 Demand,  Supply  and  Import  of  Ferti-
 liserg  daring  1979-80 0

 W711.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  estimated  produc-
 tion  of  Fertilizers  during  the  year
 ‘1979-80;

 (b)  what  ‘s  the  estimated  demand
 for  fertilizers  during  the  year  1979-80;

 (९)  what  is  the  estimated  quantity
 of  fertilizers  proposed  to  be  imported
 by  the  Government  during  the  year
 ‘1978-80;  and

 (d)  what  are  the  measures  being
 proposed  by  the  Government  to
 increase  the  production  of  fertilisers
 during  the  year  1979-807

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 The  estimated  production  of  fertilisers
 (nitrogen  and  phosphates)  during  the
 year  1979-80  is  34.5  lakh  tonnes.

 (b)  The  estimated  requirement  of
 fertiliser  nutrients  (Nitrogen  he  Phos-
 phates+  potash)  during  the  year  1979-
 80  is  56.  lakh  tonnes.

 (c)  It  is  not  in  the  public  interest
 to  disclose  these  figures,

 (d)  Modification  programmes  are
 under  implementation  in  a  number  of
 operating  units  with  a  view  to  im-
 proving  their  performance.  In  addi-
 tion  about  6  to  7  new  fertiliser  pro-
 jects  are  likely  to  commence  produc-
 tion  during  the  course  of  the  year
 i979-80;  these  are  expected  to  contri-
 bute  substantial  additional  production.
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 New  Seeds  Farm

 W172.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state.

 (a)  the  details  with  regerd  to  the
 new  seeds  farms  proposed  to  be  set
 up  by  the  National  Seeds  Corporation
 during  the  year  ‘1979-80;  and

 (b)  the  expected  capacity  of  pro-
 duction  of  various  types  of  seedg  in
 these  new  seeds  farms?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL.
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA).  (a)  The
 Nationa]  Seeds  Corporation  has  no
 proposal  to  set  up  new  seeds  farms
 during  1979-80.

 (b)  Question  does  not  arise  in  view
 of  (a)  above.

 Legislation  for  Ban  on  cutting  of
 Forests

 ‘1173.  SHRI  8,  R.  DAMANI;  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND  IR-
 RIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 considering  any  proposals  for  prohibit.
 ing  the  cutting  of  trees  in  forests  for
 timber,  in  view  of  the  repeated  floods
 in  our  river  systems  which  have  been
 causing  devastation  and  suffering,  on
 the  lines  of  the  legislation  passed  by
 Himachal  Pradesh  State  Government
 recently;  and

 (0)  if  8०,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 ang  (b).  The  information  is  being
 collected  from  the  State  Government
 and  will  be  placeg  on  the  table  of  the
 House  on  its  receipt.

 Marketing  of  Mangoes  Produced  in
 Southern  States

 T1T4,  SHRI  K.  T.  KOSALRAM;  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  Government  pro-
 pose  to  have  advance  action  or  steps
 to  ensure  better  marketing  of  mangoes
 produced  in  the  Southern  States  to
 avoid  frequent  glutg  and  shortages  in
 production;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  mea-
 sures  proposed?

 HE  MINISTER  OF  STATE  IN
 HE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).
 Snue  the  mangoes  have  the  tendency
 ut  alternate  bearmg  the  total  produc-
 tion  is  bound  to  fluctuate  durmy  any
 {wo  consecutive  years  The  mango
 tLus0n  In  he  Southern  States  starts  4—
 ७  weeks  earler  as  compared  to  the
 aleds  in  Northern  States,  Duimg  this
 afeival,  there  is  a  good  market  for
 Mangoes  of  the  Southern  States  in
 Northern  parts  of  the  country.  'There-
 fore,  normally,  even  in  a  good  year of  production  there  should  not  be  any
 But  affecting  the  local  prices  in  the
 svuthtrn  parts  of  the  country.  To
 {uihtates  movement  by  rail,  the  Rail-
 Wass  have  set  up  Advisory  Commit-
 tec  at  Divisional  levels  for  the  allot-
 ment  ol  wagons,  etc.  These  Commit-
 ‘tts  mclude  among  others  representa.
 {ives  of  traders,  producers  and  the
 ‘onterning  State  Governments.  No
 specific  problem  about  the  marketing
 of  mangoes  m  the  ensurng  season  in
 the  Southern  States  has  been  brought tu  the  notice  of  the  Government  of
 India  by  the  State  Governmenta  of
 Southern  India

 Agency  to  Market  and  Process  Oil-
 Se@ds  ag  suggested  by  A.P.C,

 75  SHRI  K.  T.  KOSALRAM:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 tae
 IRRIGATION  be  pleaseq  to

 ale,

 fa)  the  reason  for  not  constituting ३  Public  sector  agency  to  market  and
 Process  oilseeds  as  suggested  by  the
 Agneultural  Prices  Commission  as
 early  pg  ‘1964;  ang
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 (b)  when  such  a  public  sector
 agency  is  likely  to  be  set  up  for  this
 purpose?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA).  (a)  The
 Agricultura]  Prices  Commussion  was
 set  up  in  965  and  as  such  it  did  not
 suggest  the  constitution  of  a  public
 sector  agency  to  market  and  process
 ollseeds  in  1964,

 (9)  In  its  different  reports  on  price
 pohey  for  various  oilseed  crops,  the
 Commussion  has  been  referring  to  the
 need  for  direct  intervention  m_  the
 market  by  a  public  sector  agency  for
 disciplining  the  market  prices.  Ac-
 cordingly,  the  Government  of  India,
 while  announcing  support  price  ‘or
 difterent  oilseeds,  from  time  to  time,
 has  been  entrusting  the  support  price
 operations  to  public  sector  agencies
 ike  Food  Corporation  of  India  (FCI)
 in  the  past  and  the  National  Agricul-
 tural  Cooperative  Marketing  Federa-
 tion  (NAFED)  at  the  present.

 Restrictiong  on  creation  of  Posts  in
 groups  ‘D’  &  ‘C’  in  Administrative

 Offices

 ‘7176.  SHRI  SURAJ  BHAN:  Will
 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state;

 (a)  is  it  true  that  the  Government
 imposed  restrictiong  on  creation  of
 Posts  un  Gorup  ‘D’  and  Group  ‘C’  in
 P&T  Administrative  Offices  whereas
 the  postg  in  Group  ‘A’  and  ‘B’  are
 being  created  liberally  in  the  same
 offices;

 (b)  if  so,  the  number  of  officials/
 Officers  in  each  category  on  the  date
 of  imposition  of  restrictiong  as  on  Ist
 January,  1979;
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 (c)  whether  the  Government  will
 take  any  step  to  remove  their  discri-
 mination;  and

 (d)  if  not,  the  reasong  therefor?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  No,  Sir.
 There  is  a  ban  on  creation  of  posts  in
 non-operationa]  branches  In  Adminis~
 trative  Offices  which  applies  to  posts
 in  groups  A,  B,  C  and  D  equally.  In
 fact  the  ban  is  on  creation  of  posts  in
 certain  branches  ang  not  on  categories
 of  posts  and  as  such  there  is  no  dis-
 crimination  m  creating  posts  in
 Groups  ‘C’  and  ‘D’  as  against  those
 in  Groups  ‘A’  and  ‘B’.

 (9)  to  (d),  Not  applicable  in  view
 of  (a)  above.

 Copying  in  Examinationg

 W177,  SHRI  K.  s.  VEERABHAD-
 RAPPA:

 SHRI  SARAT  KAR:
 SHRIMAT]  MOHSINA  KID-

 WAT:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state.

 (a)  whether  Government  have
 received  complaints  regarding  the
 students  copying  ir.  the  examination
 hall  recently  in  certain  schools  at
 Delhi  and  in  other  States;

 (9)  if  so,  the  detaily  thereof;  and

 (c)  whether  the  examinees  indulg.
 ing  in  mass  copying  in  collusion  with
 invigilators  and  policemen  on  duty
 have  also  been  found  at  some  centres;
 and

 (a)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (d).  Reports  of  alleged
 mass  copying  in  the  examinations,
 conducted  by  the  Central  Boarg  of
 Secondary  Education,  appeared  In  the
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 press.  These  reports  were  investiga.
 ted  by  the  Board  and  it  was  found
 that  no  mass  copying  had  taken  place.
 The  Government  is  not  aware  of
 any  mass  copying  in  the  examination
 conducted  by  Stae  Boards  of  Secon-
 dary  Educaion.

 Expenditure  on  Institutiong  relating  to
 Jawaharlal  Nehru  and  Netaji  Subhash

 Chandra  Bose

 ‘7178.  PROF.  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Mimster  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state.

 (a)  facts  about  the  expenditure
 made  by  the  Ministry  of  Education
 for  institutions  and  other  purposes
 related  to  Pandit  Jawaharlal  Nehru
 after  Janata  Party  came  into  power;

 (b)  facts  about  the  expenditure
 made  by  the  Ministry  for  purposes
 related  to  Netaji  Subhash  Chandra
 Bose  during  the  same  period;

 (c)  whether  Government  have
 decideq  to  publish  the  writings  and
 speeches  of  Netaji  Subhash  Chandra
 Bose;

 (d)  if  so,  details  of  the  facts  there-
 about;  and

 (e)  person  entrusted  to  edit  such
 contemplated  publications?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION.
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER):
 (a)  to  (e).  Information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  Sabha.

 Crisis  in  Publication  of  Text  Books

 7178.  PROF  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  publication  of  te*t
 books  for  Secondary  ang  Higher  Se-
 condary  Schools  and  University  Col-
 leges  are  guffering  due  to  lack  of

 = ply  of  paper  to  the  publishers  9
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 strikes  by  the  printing  presses  and
 the  paper  mills  in  West  Bengal;

 (b)  whether  such  text  hooks  are  be-
 ing  sold  in  black  market;

 (c)  if  so,  facts  thereabout  and
 whether  the  Ministry  will  ask  the
 Mimstry  of  Industry  for  supply  of
 paper  to  the  text  book  publishers  in
 West  Bengal  for  removing  the  crisis
 in  publication  of  text  books;  and

 fd)  af  se,  facts  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER):
 (a)  to  (d)  Government  have  not  re-
 ceived  any  complaint  abcut  the  alleged
 non-availabihty  of  or  black  marketing

 ॥  the  sale  of  text-books  in  West
 Bengal  due  to  lack  of  supply  of  paper
 or  strikes  im  paper  mills  and  the  print-
 ing  presses

 For  the  year  1978-79,  the  Central
 Government  had  allotted  4000  tones  of
 paper  to  West  Bengal  for  publication
 ct  text-books  Another  400  tones  of
 paper  has  been  allotted  to  the  State
 for  the  quarter  April—June,  i979  for
 the  purpose  The  quantity  so  allotted
 ts  expected  to  meet  the  State  Govern-
 ments  requirement  of  paper  for  text
 books

 जावल  का  स्टाक

 7180.  श्री  सुरेख झा  बुमन'  क्या  फ््धि  झौर
 सियाई  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  देश  मे  चावल  की  मांग  कितनी

 (ख)  वर्ष  i977  तथा  i978  मे
 चावल  का  ऋपरा,  किलेता-कितना  उत्पादन
 डभरा  ;

 (ग)  क्‍या  वर्ष  i978  की  खरीफ  की
 फसल  से  पहुले  भारतीय  खादर  निगम  के  पास
 चावल  का  50  लाख  टन  से  धिक  का  स्टाक
 था  |  झौर
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 (घ)  इसके  पश्चात्‌  चावल  के  स्टाक
 की  मात्रा  कितनी  रह  गई  भर  क्‍या  यह  स्टाक
 इसकी  मांग  से  भ्रध्चिक  है  ?

 कृषि  पौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (शी  भानु  प्रताप  सिह):  (क)  :  फल
 और  सब्जियों,  दूध  प्रौर  दूध  से  बने  पदार्थों
 मास,  मछली,  भ्रण्डों  झादि  उतके  तुलनामात्क
 मूल्यों,  श्राय-स्तर,  जनसख्या  से  वृद्धि,  शहरी--
 करण  की  रफतार  आदि  जेसे  भ्रन्य  वेकल्पिक
 अनाजों  और  भ्रनुप्रक  खाद्यों  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  करते  हुए,  जैसाकि  करना  पडता
 है,  मानव  उपयोग  के  लिए  चावल  की  कुल
 झावश्यकताए  काफी  हद  तक  लचीली  होती
 है।  इसकी  दृष्टि  मे,  देश  की  चावल  सम्बधी

 समूची  प्राश्ववकताओं  की  ठीक  ठीक  भ्रतुमान
 लगाना  कठिन  है  1

 पख)  वर्ष  977-78  केदौरान  चावल
 का  उत्पादत  527  लाख  मीटरी  दत  हुभा
 था।  आशा  हैं  कि  i978-79  में  चावल
 के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  श्रनुमान  वर्तमान
 कृषि  वर्ष  क  शन्त  के  बाद  झर्थात,जुलाई-प्रगस्त ज्‌  लाई-अगस्त
 i979%  किसी  समय  उपलब्ध  होंगे।  तथापि

 प्रारभिक  प्रनुमानों  के  अनुसार,  978-79
 के  दौरान  देश  मे  चावल  का  कुल  उत्पादित

 (ग्रीष्म  ---चावल  सहित)  गत  वर्ष  (1977-
 78)  प्राप्त  किये  गये  527  लाख  मीटरी
 टन  के  रिकार्ड  स्तर  क  निकट  हा  सकता  है  ।

 (ग)  और  (घ)  «  i-2:-78  sate,
 978—79  विपणण  मौसम  के  प्रारम्भ
 में,  सभी  सरक  री  एजेंसियों  के  पास  कुल
 लगभग  60.7  लाख  मीटरी  टन  चावल
 का  स्टाक  था,  जिसमे  से  भारतीय  खाद्य  निमम
 के  पास  52.9  लाख  मीटरी  ठन  का  स्टाक
 था।  i-3-79  को  सभी  सरकारी  एजेंसियों
 के  पास  चावल  का  कुल  स्टाक  बढकर  95.  2
 लाख  मीटरी  टन  हो  गया  था,  जिम्मे  से  भारतीय
 ाद  नितम  के  पास  सगभग  86.9  लाय
 मीटरी  टम  का  स्टाक  था।  देश  की  are  we
 व्यवस्था  को  स्थिरता  प्रदान  करने  की  1
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 से  सरकार  ने  i20  लाख  मीटरी  टन  का

 बफर  स्टाक  बताने  भौर  उसकी  देख-रेख

 करने  का  निर्णय  किया  था  ।  यह  स्टार्क  पहली
 अप्रैल  तक  के  35  से  38  लाख  मौटरी  टन  के

 बीच  के  रेंज  में  रखे  परिचालन  स्टॉक,  जोकि

 प्रत्येक  वर्ष  पहली  जुलाई  को  82  से  88  लाख

 मीदरी  टन  हो  जाता  है,  के  भ्रतिरिकत  था  ।

 पहली  मार्च,  979  को  सभी  सरकारी  एजे-
 सियो  के  पास  खाद्यान्नों  (चावल  सहित)  का

 कुल  प्रत्यक्ष  स्टाक  लगभग  69  लाख  मीटरी
 टन  था,  जीकि  कुल  मिलाकर  सरकार  की
 बफर  स्टाक  तैयार  करने  की  नीति  के  गझ्नुरूप
 है  1

 Training  to  former  on  modern  techno-
 logy  and  crop-pattern

 7i8].  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  Governments’  consideration  to
 give  training  to  farmers  in  agricultural
 production  at  block  Jevel  in  the
 country;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  whether  the  farmers  grow  their

 crops  in  a  haphazard  manner,  on  ac-
 count  of  which  they  do  not  get  re-
 munerative  prices  as  it  has  happened
 in  the  case  of  sugarcane;  and

 (d)  if  so,  steps  the  Central  Govern-
 ment,  in  consultation  with  the  State-
 Governments  are
 proper  training  on  modern  technology,
 erop-pattern  and  production  of  various
 items  of  foodgrains  alternatively?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  There  is  no
 new  proposal  under  the  consideration
 of  the  Government  to  give  training  to
 farmers  in  agricultural  production  ex-
 clusively  at  the  Block  level.

 {b)  The  farmers  are  being  imorted
 training  in  agriculture  and  allied  fields
 at  village  and  block  level  through  a
 well  designed  programme  of  Farmers

 taking  to  impart

 Training  and  Education  and  Krishi
 Vigyan  Kendras.  So  far,  50  Farmers
 Training  Centres  and  9  Krishi  Vigyan
 Kendras  have  been  established  in  the
 country  for  this  purpose.  In  9  States
 where  the  new  extension  system  of
 “Training  &  Visit”  operates,  a  syste-
 matic  method  of  transfer  of  agricul-
 tural  technology  has  been  developed
 which  ensures  effective  training  to
 farmers  in  agricultural  production.

 (c)  Farmers  grow  their  crops  accord-
 ing  to  agro-climatic  conditions  taking
 into  consideration  their  basic  needs.
 They  do  not  grow  crops  in  a  haphazard
 manner.  The  price  of  commercial
 crops  like  Sugarcane  is  governed  by
 various  factors.

 (d)  Following  specific  measures  have
 been  taken  to  provide  training  oppor-
 tunities  to  farmers  in  agricultural  pro-
 duction:

 (i)  Through  a  Centrally  Sponsored
 Scheme  on  Farmers  Training  &  Edu-
 cation,  a  massive  programme  0
 farmers  training  in  50  selected  dis-
 tricts  has  been  undertaken,  This
 system  provides  an  opportunity  to
 farmers  to  have  training  in  produc-
 tion  ef  foodgrains  as  well  as  com-
 mercial  crops,

 Gi)  49  Krishi  Vigyan  Kendras
 have  been  set  up  with  a  specific  pur-
 pose  to  provide  a  skill  oriented  train-
 ing  to  farmers.  The  support  in  this
 training  is  provided  by  the  Specia-
 lists  and  Agricultural  Scientists.

 (aii)  Under  the  schemé  of  Farmers
 Exchange  Programme,  farmers  have
 the  opportunity  to  visit  the  farms  of
 their  counterparts  in  the  other  States
 to  study  the  modern  agricultural
 technelogy.

 (iv)  Recently,  under  a  World  Bank
 assisted  programme  “Training  &
 Visit  System”  which  has  been  intro-
 duced  in  Assam,  Bihar,  Gujarat,
 Haryana,  Karnataka,  Madhya  Pra-
 desh,  Orissa,  Rajasthan  &  West
 Bengal,  the  Village  Level  Workers
 and  Subject  Matter  Specialists  im-
 part  training  to  farmers  on  a  regular
 basis.
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 Cultivation  of  Wheat,  Sugarcane,  pulses
 and  paddy

 7i82.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  hectares  of  land  under
 cultivation  at  present  in  respect  of
 wheat,  sugarcane,  pulses  and  paddy  in
 each  State;

 (b)  whether  there  is  any  proposal
 under  Governmentg  consideration  to
 advise  the  farmers  to  grow  Such  crops
 the  shoriage  of  which  has  been  felt  in
 the  country  during  the  last  three  years;
 and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  The  State-
 wise  area  under  wheat,  sugarcane,
 pulses  and  paddy  during  l977-78  is
 given  in  the  Statement.

 fb)  and  (c)  Shortage  of  pulses  and
 oilseeds  has  been  felt  in  the  country
 Guning  the  last  three  years.  The  Gov-
 ernment  of  India  have  taken  up  Cen-
 truly  Sponsored  Schemes  on  pulses
 and  oilseeds  development  to,  help  State
 Governments/farmers  to  increase  pro-
 duction  of  these  crops.  Financial
 assistance  has  been  provided  under
 these  schemes  for:—

 G)  lay  out  of  demonstrations  with
 improved  practices  on  farmers  fields

 Statement

 to  motivate  them  to  adopt  the  im-
 proved  technology.

 (4i)  multiplication  of  seed  of  im-
 proved/short  duration  varieties  which
 can  be  grown  as  catch  crop,  inter-
 crop  and  mixed  crop  under  multiple
 cropping  programmes,

 (iii)  production  of  rhizobium  cul-
 ture  for  supply  to  farmers  to  treat
 the  pulses  seed  before  sowing.

 (iv)  Subsidy  on  cost  of  plant  pro-
 tection  chemicals  and  also  plan  pro-
 tectioi.  equipment  for  control  of  in-
 sect  pests  and  diseases  in  pulses.  The
 plant  protection  operations  in  all  oil-
 seeds  and  plant  protection  chemicals
 in  respect  of  mustard  only  are  also
 being  subsidised.

 (v)  The  State  Governments  are
 organising  campaigns  to  make  avail-
 able  inputs  timely  and  in  sufficient
 quantities  so  that  complete  package
 of.  practices  could  be  adopted  by  far-
 mers  in  cultivation  of  these  crops,
 Farmers  are  being  advised  to  bring
 more  area  under  moong,  urad  and
 cowpea  in  rice  fallows  or  after  wheat
 harvest,  Similarly  the  farmers  are
 being  advised  to  bring  more  area
 under  soybean  and  sunflower.

 (vi)  Support  price  of  pulses  viz.
 gram,  arhar  and  moong  and  oilseeds,
 viz.,  groundnut,  sunflower,  soybean
 and  mustared  has  been  fixed  to
 enthuse  the  farmers  to  use  more  in-
 puts  for  higher  production.

 Estimates  of  area  under  wheat,  sugarcane,  frulses  and  paddy  during  1977-78,
 (‘ovo  hectares)

 State/Union  Territory  Wheat  Sugarcane  Pulses  Paddy
 (Rice)

 a
 |  a  3  4  5

 AndhraPradah,  ,  yy,  gig  69°9  -,966"r  =  3,559°9
 Atum  -  न  73°4  45°4  ro0'2  8/9529*  6
 Bihar  1,989°B  198-5,  1,508°8  ‘598°  9
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 I  a  3  4  5

 Gujarat,  684  9  67९8  4st  8  483°6

 Haryana  न  1,968"  0  gov  ‘1,Qnt  6  g70°0

 Himachal  Pradesh  9777  4०  73°7  ‘BBS

 Jammu  &  Kashmir  186"  4  a  464  272°0

 Karnataka  :  362°6  506  ,297°5  ‘1,095+7

 ‘Kerala  72  40°4  BgB-g

 Madhya  Pradesh  ,  3,228-6  79°7  «=  4813-2  —4,686-9

 Maharashtra,  ,234°6  246-0  2,849: 2  74994

 Manipur  वि  I°5  57  ag"  I

 Meghalaya  .  a0  on  6  106°  6

 Nagaland  gt  4°6  69"  5

 Orissa  .  .  67'2  43°09  53g"  —-4,404°6

 Punjab  1617°0  1160  gor  5  89r'0

 Rajasthan  i,85°3  6i-2  =  4,0I9°9  183°  5

 Tani)  Nadu  8  i64°  7  588-2  2,670'0

 ‘Tripura  40  20  5  gos  2

 Uttar  Pradesh  +.  6,654°0  ,6,9:°4  2,989°B  4,828  o

 West  Bengal  -  57579  ag"  5  564°2  ‘Belg  9

 A.  &  N.  Islands  or  7९6  |

 Arunachal  Pradesh  o'2  79°0

 D.  &  N.  Haveli  .  og  5°5  9°8

 Delhi  A  608  os  68  it

 Goa,  Daman  &  Diu  4  "  53°4

 Mizoram  .  o'9  o*4  93°4

 Pondicherry  .  2९0  3°9  90°3

 All-India  ‘21,2093  9  3,2I9°5  29,596°3  40,00I'4
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 for  Cen- accommodation
 tral  Government  Employee,

 7i83  SHRI  SUKHENDRA  SINGH
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  what  are  the  dates  of  priority
 at  present,  of  Central  Government  em-
 ployees  of  Delhi,  for  allotment  of
 Gevernment  accommodation  under  dif-
 ferent  categomes  of  Central  Pool,

 (b)  how  many  Government  em-
 plovees  are  waiting  list  under
 diflerent  categories  as  per  applications
 invited  for  978—80,

 (c)  when  they  are  expected  to  be
 allotted  the  Government  accommoda-
 tion,  and

 in

 (a)  what  steps  are  being  taken  for
 speedy  allocation  cf  Government  ac-
 commodation  to  the  employees?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS,  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  (SHRI  SIKARDAR  BAKHT).
 (a)  and  (b)  A  statement  showing  the
 information  in  respect  of  General  Fool
 in  Delhi  is  attached

 (e)  and  (d)  During  the  financial
 year  1978-79,  Government  have  sanc-
 tioned  construction  of  15,300  houses  in
 Delhi  In  all,  a  total  number  of  21,000
 quarters  are  under  construction/sanc-
 tioned  fer  construction  in  Del  and
 they  are  likely  to  be  completed  during
 the  next  two  or  three  years  In  addi-
 tion,  a  hostel  with  800  suites  is  being
 constructed  for  allotment  to  the  dele-
 gates  attending  the  UNIDO  Conference
 in  January-February,  980  Atter  the
 conference,  these  suites  will  also  be
 added  to  the  General  Pool  accommoda-
 tien  It  is  not,  however,  posmble  to
 indicate  any  hkely  date  by  which  all
 the  employees  will  be  provided  Gov-
 ernment  accommodation

 Statement

 \  १३  ant  showing  the  priority  dates  cavered  as  on  at  March,  7979  सा  General  Pool  in  Delhi/  New  Delhy
 ee

 Type  General  sc  sT  Ladies  Pool  Tennure
 Pool  quota  quota  Pool

 Single  Matiied

 A  :  a6-6-58  g0-6-58  I-20-6:  §-42-57  12-B-54
 B-7-47,  99-4-54  बानी  9  20-12-56,  =  78-47

 c  BO-T2-47  =  0-51.  —-BG-T-54  Q-2I-49  0  14-10-47
 9  के  ‘  B1Hh5 2  7H-T  54  5-661  3-6-77-i9-9-63  0  9-7-66
 ६  नि  वि  A557  is1-73 5  go-6-72
 Par  .  @  4-I-70  ee  ‘  +  oo

 ,  L  ;  .  .  4t-g-78  (For  Secretary  Status  Officers).
 Ly  July  1969  (For  Secretary  Status  Officers)

 ne  ee  en  LIT  is,
 ‘Priority  dates  of  the  senor  most  employees  in  waiting  list.
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 (B)  Persons  waiting  for  allotment  in  various  categorics  as  on  957  March  ,  7979

 Type  General  8.02.  8.T.  Ladies  pool  Tenure  =  ‘loia}
 Pool  waiting  waiting  Pool

 list  list  Single  Married

 A...  45944  2,199  260  to  67  7,480

 Bi.  -«  17,582,  B21  253  I,332  33707  25,866

 c,  .  14,832,  ॥.रापुघ्  88  26  58  16,166,

 D.  .  .  3.430  45  28  77  78  42  3,675,

 E,  .  r,506  we  4  40  155

 E-r  765  765

 E-g  .  445  I45

 F-3  न  95  95

 Toran  .  43.299  6,088  fiag  T,7h5  3,879  Be  855742

 Implementation  of  U.G.C.  "Pay  Scales
 by  Universities

 788  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  Universities  are  func-
 tioning  in  the  country  at  present,
 State-wise  position;

 <b)  in  how  many  Universities,  UGC
 scales  have  been  implemented,  out  of
 which,  how  many  are  in  the  State  of
 Madhya  Pradesh;  and

 (e)  what  active  steps  are  being  taken
 by  the  Government  to  get  UGC  scales
 implemented  in  all  the  remaining  Um-
 versities?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER):
 (a)  There  were  08  Universities  and
 १0  institutions  deemed  to  be  universi-
 Weg  functioning  in  the  country  as  on
 January  l,  1979.  The  number  of  uni-

 versities  in  each  State  is  shown  in  the
 attached  statement.

 (b  and  (c).  The  revised  scales  re-
 commended  by  the  University  Grants
 Commission  from  ‘A+1-1973,  have  been
 implemented  in  all  the  seven  Centra!
 Universities  and  also  in  eight  institu-
 tions  deemed  to  be  Universities,  As
 far  as  State  Universities  are  concerned
 the  revised  scales  have  to  be  accepted
 and  implemented  by  the  State  Gov-
 ernments.  All  the  State  Government
 except  those  of  Kerala  and  Madhya
 Pradesh  have  since  adopted  the  UGC
 scales  in  their  Universities.  While  the
 Government  of  Kerala  have  not  accept-
 ed  the  UGC  scales,  the  Government  of
 Madhya  Pradesh  have  informed  that
 they  are  considering  the  adoption  of
 these  scales.  Among  the  institutions
 deemed  to  be  universities,  the  proposal
 of  Gandhigram  Rural  Institute,  Gandhi-
 gram  has  not  yet  been  finalised  while
 another,  namely,  the  Indian  Agricul-
 tural  Research  Institute,  New  Delhi,  3
 constituent  unit  of  the  Indian  Counc
 for  Agricultural  Research  is  governed
 by  the  Council's  scheme  of  pay  scale?
 and  conditions  of  service,
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 Statement
 Implementation  of  U.  G.  C.  Pay  Scales  by  Universities

 Number  of  Number  of
 Univer-  Univer-

 8,  No,  State
 mus

 donned to  be
 Univer- sities

 1  Andhra  Pradesh  a  7  .  8  I

 2  Assam  .  नि  नि  5  Nil

 8  Bihar...  we  ee  8  I

 4  Gujarat,  ©  +  +  नि  8  व

 5  Haryana  .  +  3  Nil

 6  Himachal  Pradesh  7  =  :  2  Nil

 7  Jammu  &  Kashmir  मै  नि  नि  वि  2  Nil

 8  Karnataka.  नि  नि  हे  है  हे  4  T

 9  Kerala,  +  4  Nal

 70  Madhya  Pradesh  ?  हा  के  डे  हे  0  Nil

 ar  Maharashtra  नि  डे  :  .  नि  .  0  ्

 12  Meghalaya  :  डर  ‘  ‘  a  Nil

 1g  Orissa.  +  .  4  Nil

 4  Punjab  A  डर  हि  दर  पर  3  Nail

 i5  Rajasthan,  .  +  +  +  3  |

 6  Tamil  Nadu.  :  .  +  =  .  +  5  I

 77  Uttar  Pradesh  +  .  ¥9  I

 8  West  Bengal  °  3  :  ड़  लि  8  *  Nil

 Union  Territories

 i  Chandigarh  7  a  |  Nil

 2  Delhi  नि  नि  नि  .  नि  नि  नि  2  2

 Toran  :  é  a  Te
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 विभिन्न  प्रकार  के  जादपात्नों  के  मुल्य  शोर
 च्फ्प

 7185.  भी  स्म  बिलात  पासवान  :
 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मती  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 (क)  गत  पांच  वर्षों  में  विभिन्न  प्रकार
 के  खाधान्नों  क ेलिए  किसानों  को  प्रति  क्विंटल
 ब्या  मूल्य  दिये  गये  ;

 (@)  राशन  व्यक्स्था  के  अधीन  सप्लाई
 किये  जाने  वाले  विभिन्न  प्रकार  के  खाद्याप्तों
 के  लिए  उपभोक्ताओं  से  क्या  झौसत  मूल्य
 लिए  गए  ;  भौर

 (ग)  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रति
 क्विंटल  कितना  व्यय  किया  गया  शौर  मदवार
 व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  पौर  सिचाई  मंत्रालय  लें  राज्य  मंत्रों
 (ली  भाग  प्रताप  सिह)  :  (क)
 एक  विवरण  संलग्न  है।  (भनुबन्ध  2)

 (@)  बृहत्तर  कलकत्ता  और  झ्ासनसोल
 बुर्गापुर  भौद्योगिक  क्षेत्र  को  छोड़कर,  देश  के
 प्रत्य  किसी  जगह  साविधिक  राशन  व्यवस्था
 नहीं  है  |  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से
 दिये  जाने  वाले  बाद्याप्नों  का  केन्द्रीय  निर्गम
 मूल्य,  जो  कि  सारे  देश  मे  समान  है,  तीचे  दिया
 जाता  हैं  oe

 (रुपए  प्रति  क्विटल)

 जिल्स  1-11-73  से  i--75
 31—  M74  =

 तक

 चावल .

 कोर्स  25.00  35.00

 मध्यम  40.00  50.00

 बढ़िया  150,00  62.00

 बहुत  बढ़िया  60.00  72.00
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 (रुपये  प्रति  क्विटल)

 80.00  4825.00  30.00

 (8-i-73  (35—4-74  (I-2=
 से)  78  से)

 4—4—74  तक)

 माइलों  :

 80,00  86.00  70.00

 (i--75  (8-11-76
 से)  से)

 मोर्ट  नाज  :

 (ज्वार  ,बाजरा,  मक्का  शर  रागी)

 80.00  86.00
 (1e1-  हसे  )

 देश  भर  मे  केन्द्रीय  निगम  मूल्य  समान  है।
 राज्य  सरकारें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 से  सप्लाई  करने  से  पूर्व  केन्द्रीय  निर्मम  मूल्य
 में  अपने  उपयुक्त  प्रासगिक  खर्च  को  जोडती

 है  7

 (ग)  विवरण  सलग्न  है।  प्रनुबत्ध  2,
 3  भौर  4)

 Price  and  expenditure  for  various
 Foodgrains

 7i85  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a)  per  quintal  prices  given  to
 farmers  for  various  foodgrains  during
 the  last  five  years,

 (b)  the  average  price  charged  from
 consumers  for  different  foodgrains  sup-
 plied  under  rationing  system,  and

 (c)  the  per  quintal  expenditure  in-
 curred  by  the  Food  Corporation  of  India
 and  the  details  of  the  expenditure
 item-wise?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  Statement  I  is  attached.

 (b)  Excepting  greater  Calcutta  and
 the  Asansol  Durgapur  industrial  belt,
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 there  is  no,  statutory  rationing  any-
 where  in  the  country.  The  Central
 Issue  Prices  of  foodgrains  supplied
 under  public  distribution  system  which
 are  uniform  trroughout  the  country  are
 as  under:—

 (Rs.  per  quintal) COMMODITY

 Rice  (from  WsTI-73,  to  (fiom  i-7-4975)
 3i-I2-74)

 Coarse  Medium  +  +  25°  00  ‘135°00°
 Medium  740°  00  I50°00
 Fine  4  :  >  15000,  162°  00
 Supnfine  .  :  *  :  160" 00  172°00
 WHEAT  #  नि  90९00  125°00  I90°  0p

 (from  Ber t-93,  to  (from  (from
 ‘14-4-74)  15°4°1974)  te12-78)

 MYLO  rf  .  a  7  =  a  ‘:  Bo" 00  86-00  7o"  00
 (from

 Ne
 om

 i-t-75)  Bex  I-76)  4
 COARSEGRAINS  .  .  :  .  7  Bo:  00  86-00
 (Jowar,  Bajra,  Maize  &  Ragi)  (from

 ) -I-75

 The  Central  Issue  Prices  are  uniform
 throughout  the  country.  The  State
 Government  and  their  reasonable  inci-
 dentals  over  and  above  the  Central
 Issue  Prices  before  supplying  them

 through  the  public  distribution  system.
 The  incidentals  very  from  State  to
 State.

 (c)  Statements  IJ,  II]  &  IV  ‘are
 attached.

 Statement  I

 Procuremeni  prices  of  foodgrains  (According  to  marketins  year)  (Rs.  per  quintal)

 Commodity  7974-75  1975-76  1976-77,  1977-78  1978-59,

 Paddy  (Standard)  74°  oo  74°  00*  4  oof  ह  co*  885  co*

 Jowar  i  A  74°00  94°00  74°00  74°00  85" 00
 Bajra  74°00  74°00  74°00  74°00  85*00,

 Maize  .  74°00  94°00  74°  00  74°00  85°00
 Regi.  wl  74°  00  74°00  74°00  74°00  8500
 Kodon  &  ‘Kutki  ,  .  NLA.  N.A.  NLA.  N.A.  N.A.

 Wheat  .  0§*00  105°00  105"  00  ‘110*00°  ‘13a"50°
 ¢  All  vatieties—-—— ——  1

 *For  Coarse  Varieties.
 N.A-—Not  Announced.
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 Statement  I

 Details  of  Procurement  incidentals  on  wheat  for  he
 gees,  B

 75-76,  1976-77,  1977-78,  1978-79  (RE)
 1979-

 (Rate  Rs.  per  Quel.)

 i
 Ez  1976-77  1977-78

 s978-79  1979;80,
 {OE} te ate  Rate  ate  Rate

 Te  Obligatory  charges
 (Mandi  charges,  cost  of
 gunnics  &  Sales  Tax).  i7°8  iI*  40  ह 2 द  76  32°98  age  60

 a  Storage  &  Interest  chaiges  3°47  i°96  2°07  rI9  m6

 y.  Handling  charges,  Mandi
 labour  &  forwarding  char-
 ges  and  internal  imove-
 ment  etc.  +  3  ०५  2°92  2°76  2°64  2°66

 th  Establishmentcharges  I*I0  706  0०96  0°95  o-92

 5.  Other?Misc.  Items  (Bank
 commission  etc.  )  or  09  ors  0°07  o  09  0°07

 Toran.  :  नि  wt  50  7  49  7°62  7°85  7°82

 Statement  II

 Datails  of  procurement  incidentals  on  rice  for  the  year
 ad  erm

 1977-78  and  1978-79  (RE)
 3979

 (Race  Rs,  per  Quitl.)

 1975-78  है  .
 1077-78 1  8-79  ,  1979-80

 82  हटा  COME
 TEC Rate  Rate(RE)

 )
 t.  Obligatory  charges  (Mandi  charges,

 cost  of  gunnies  &  Sales-tax)  6-78  6-98  5९97  8-78  8-84
 .  Storage  &  mterest  charges  .  o-02  043

 i546  I+57  7  +56

 g.  Handling  charges  (Mandi  labour  0-77  o-or
 &  forwarding  charges  and  Internal
 movement  etc.)

 4  Establishment  charges  :  0°43  0-56  0-40  O97  0-96

 §.  Other  Misc.  Items  (Bank  commis-
 tion  ete.)  006

 Tora,  न  8-06  8-96  |  85  30°72  i0°78
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 Statement  IV

 Sta'ement  showing  details  of  Storage  Movement  and  distribution  incidentals  incurred  during  1975-76 to  t979-40  (OE)

 (Rs./QH.  of  sales)

 Storage  Distribution  and  Movement  etc.  1975-76  1976-77  =  1977-78
 wa  eB”

 Freight  6  45t  +  4  50  480

 Interest  Fi  3  08  4°61  4  05  4  75  4°44
 Transit  and  storage  los  .  2  06  3  96  TRF  ॥  35  I  42

 Sturage  charges  og!  oO  72  0°89  0°93  T-08

 Handling  expenses  at  the  godowns  I-at  I  35  I  I  259  I  59

 Ad  trative  Overheads  2  67  a  76  2  54  3°33  3  86

 Tora.  i6  54  35  “gt  74  83  75  *85  I7°I3

 Crisis  in  poltry  industry

 7186,  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA‘
 SHRI  HUKUM  CHAND

 KACHWAI:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Gevernment  are
 aware  of  the  crisis  the  poultry  industry
 द  facing:  and

 (b)  f  so,  the  details  thereof  and
 ileps  being  taken  to  remove  the  above
 Problems?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA);  (a)  The  poultry
 industry  has  been  making  steady  pro- Bress  and  it  is  not  facing  any  crisis.

 (b)  Does  not  arise,

 Plots  in  Yamunapuri  sold  by  DDA

 7187,  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA: Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 ae  AND  SUPPLY  AND  RE-

 ABILITATION  be  pleased  to  state:

 eae  whether
 plots  im  Yamunapuri

 80'  by  Delhi  Devel  nt
 Authority  in  ‘1976;  *pme

 (b)  whether  no  hght  and  sewage
 facilities  have  been  provided  to  the
 residents  of  this  colony  uptil  now
 when  more  than  half  the  plots  have
 been  constructed;  and

 (c)  time  mit  by  which  Government
 will  be  able  to  provide  the  above  faci-
 lities  to  the  residents  of  this  colony?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (c)  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha

 Subsidy  in  supply  of  waters  for
 irrigation  purposes

 ‘7188.  SHRI  BEDABRATA  BARUA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  sup-
 plied  water  for  irrigation  by  major
 irfigation  pnojects  on  a  subsidised
 basis;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  amount  of  sub-
 sidy  in  the  supply  of  waters  for  irriga-
 tion  purposes  in  each  of  the  last  three
 years  ending  in  the  year  9787
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 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  The  water
 rates  at  present  being  charged  by  the
 States  are  not  adequate  to  meet  the
 operation  and  maintenance  expenditure
 as  well  as  interest  charges.  There  48,
 thus,  a  subsidy  in  the  matter  of  supply-
 ing  water  for  irrigation.

 (b)  Irrigation  is  a  State  subject.  The
 water  rates  are  fixed  by  the  States  and
 the  revenues  are  collected  and  the
 accounts  maintained  by  them.  The
 actual  ,ubsidy,  State-wise  during  the
 past  3  years  is  not  available.

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  लोड  के  लिए  विदेशी

 सहायता

 7189.  शो  हुकम  देव  नाराधण  घादव  :
 क्या  फूषि  जौर  सिंचाई  मन्नी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को

 कुल  कितनी  पूजी  उपलब्ध  कराई  गई  झौर
 किन-किन  देशों  से  तथा  कितनी-कित्तनी
 सहायता  प्राप्त  हुई  शौर  बोर्ड  ने  भ्मूल  को
 कितनी  सहायता  दी  ;  और

 (ख)  प्रमूल  को  कब  तक  देशवा  र  कितनी

 सहायता  प्राप्त  हुई  भौर  उक्त  सहायता  किन
 झाधारों  पर  प्राप्त  की  गई  थी  A

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  (श्री  सुरणोत
 तह  बरनाला):  (क)  तथा  (@):  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  प्राप्त  होते  ही
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  i

 Per  capita  availability  of  milk

 7i90  SHRI  M  N.  GOVINDAN  NAIR:
 Will  the  Mimster  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  per  capita  avail-
 abihty  of  milk  in  the  country  is  very
 short  of  its  mitimum  requirements;
 and
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 (9)  if  so,  the  facts  thereof  and  the
 measures  being  taken  te  increase  the.
 production?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b)
 According  to  the  Indian  Council  of
 Medical  Research,  the  balanced
 vegetarian  diet  should  fnclude  241
 ems.  of  milk  daily  per  head  and  for
 non-vegetarian  diet,  it  should  be  54
 gms.  While  precise  satistical  informa-
 tion  is  not  available,  the  daily  per
 capita  availability  of  milk  is  estimated
 to  be  about  07  gms.  per  day.

 Some  of  the  important  measures
 being  taken  to  increase  milk  produc-
 tion  are  ag  follows  —

 (l)  Cross-breeding  threugh  arti-
 ficial  insemination.

 (2)  Establishment  of  Frozen  Semen
 Banks

 (3)  Estabhshment  of  Bull  Mother
 Farms.

 (4)  Buffalo  productivity  program-
 me.

 (5)  Health  coverage.

 (6)  Supply  of  balanced  cattle  feed.

 Blue-Green  Algae  as  new  fertiliser  for
 rice  cUltivation

 7i9].  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Wilk
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Agncultural
 Research  Institute  has  developed  Blue-
 Green  Alage  (BGA),  a  new  bio-fertili-
 ber  quite  suitable  for  rice  cultivation;

 (b)  the  main  advantage  of  this  new
 fertilizer;  and

 {c)  how  does  the  Government  pro-
 pose  to  popularnse  use  of  this  new
 fertilizer  amongst  rice  cultivator?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND



 281  Written  Answers  CHAITRA  26,  790  (SAKA)  Written  Answers  282:

 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  (i)  The  main  advantage  of  Blue-
 green  Algae  application  is  that  it  can
 meet  the  nitrogen  requirement  of  Rice
 crop  to  the  extent  of  25  to  30  kg.
 nitrogen/ha  by  fixing  atmospheric
 nitrogen.

 (ii)  The  rate  of  chemical  fertilizers
 can  be  reduced  by  30  per  cent  wherever
 blue  green  algae  ig  used,  thug  result-
 ing  in  saving  of  commercia]  fertilizer.

 (९)  The  Indian  Agricultural  Research
 Institute  recently  organized  a  Training
 Course  in  the  Production  and  Utiliza-
 tion  of  Algae  Bio-Fertilizers  for  the
 personnel  cf  the  State  Departments  of
 Agriculture.  The  Institute  has  also
 conducted  field  trials  in  different  States
 of  the  country  with  the  cooperation  of
 the  local  authorities,  in  order  to  popu-
 larise  the  technology  among  the  far-
 mers.  The  Indian  Agricultural  Re-
 search  Institute  has  also  published  a
 Researgh  Bulletin  entitled  “Algae
 Technolegy  for  Rice”,  the  copies  of  this
 Bulletin  are  also  being  sent  to  the  Ex-
 tension  Departments  of  different  Agri-
 cultural  Universities  for  making  the
 technology  more  useful  and  popular
 among  the  rice  cultivators,

 Land  holdings  under  Co-operative
 Farming

 ‘7192,  SHRI  ISHWAR  CHAUDHA-
 RY:

 SHRI  8.  R.  REDDY:
 Will  the  Minister  of  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  details  regarding  the  land
 holdings  in  the  country  under  coope-
 tive  farming  vis-a-vis  individual
 holidays,  State-wise;

 (b)  whether  Government  propose
 to  have  a  time-bound  programme  to
 bring  all  the  land  holings  under  co-
 operative  farming;  and

 (९)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  The  area  of  land  com-
 manded  by  Joint  Farming  Societies  and
 Collective  Farming  Seccieties  is  0.55
 million  hectares  forming  0.38  per  cent
 of  the  total  net  cultivated  area,  as  on
 30-6-1976.  Statewise  details  are  given
 in  the  Statement.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.
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 Rural  resource  corps

 7i98  SHRI  R  K  MHALGI  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  have
 detided  to  set  up  a  Rural  Resource
 Corps  as  recommended  by  the  Jain
 Committee

 (b)  when  this  scheme  s  proposed  to
 start  and  its  finanmal  implication,  and

 (c)  the  sailent
 scheme?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  Yes  Sir  The  Rural  Re-
 source  Corps  will  be  an  integial  part
 of  the  propesed  National  Centre  for  the
 Coerdinstion  oi  Research  and  Transfer
 oi  Rural  Technology

 features  of  the

 (b)  The  proposal  is  submitted  to  the
 Planning  Commission  for  their  concur-
 rence  The  scheme  will  be  implemented
 after  the  proposal  is  approved  by  the
 Government  of  India  The  budget  pro-
 vision  for  the  Rural  Rescurce  Crops  in
 the  scheme  is  74  crores  tor  Sixth  Five
 Year  Plan

 (९)  There  35  need  fo.  providing  orga-
 nised  opportunities  for  canalising  the
 genuine  upsurge  of  interest  and  enthu-
 Blasm  among  young  professionals  who
 are  interested  in  making  a  specific  con-
 tribution  to  rural  development  It  is
 hence  proposed  to  initiate  a  Rural  Re-
 source  Corps

 The  Rural  Resource  Corps  will  be
 drawn  from  among  young  professionals
 who  have  volunteered  to  work  m  the
 field  of  rural  develepment  for  a  mini-
 mum  period  of  2  to  3  years  These
 volunteers  will  not  receive  a  regular
 salary,  but  instead  wil  be  paid  a  con-
 sohdated  fellowship  that  will  equate

 them  w.th  the  post-graduate  fellow  in
 a  university  They  will  function  as
 professional  interns  and  will  work
 under  supervision  in  completing  clearly
 defined  assignments  They  will  re-
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 ceive  credit  for  this  period  spent  in
 rural]  development  et  the  point  when
 they  begin  ther  regular  professional
 careers  It  ig  assumed  that  this
 period  of  service  will  help  them  in
 acquiring  both  professional  maturity
 and  competence  and  a  greater  insight
 and  sympathy  mn  understanding  the
 realiies  of  life  in  rural  communities

 The  volunteers  of  the  Rural  Resource
 Corps  will  be  thoroughly  trained  before
 putting  them  on  the  jcb  The  volunteers
 will  be  provided  a  fellowship  of  Rs  500
 pm  with  a  nomial  travelling  and
 contingent  of  Rs  250  per  person  per
 month

 Shortage  of  stormg  capacity  for
 foodgrains

 7i94  SHRI  S  S  LAL
 SHRIMATI  MOHSINA

 KIDWAI
 Will  the  Minisfer  of  AGRICULTURE

 AND  IRRIGATION  be  pleased  {to  state
 (a)  whether  it  is  4  fact  that  all  over

 the  country  and  especially  in  the  su
 plus  states  there  7५  an  acute  shortage
 of  storing  capac  ty  for  the  foodgrains
 and  the  position  may  worsen  in  tbe
 coming  rabl  season,

 (b)  what  is  the  total  latest,  esti-
 mates  of  preduction  of  foodgrains  and
 the  available  capacity  to  store  the  sur-
 pluses,  and

 (c)  if  reply  fo  part  (a)  is  in  affirma-
 tive  what  immediate  and  positive  steps
 are  proposed  to  be  taken  to  save  the
 foodgrains  irom  damage  due  to  ex-

 posure  and  rain  etc,  88  an  mmprove-
 ment  over  the  past  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  and  (c)  Adequate  faculi-
 ties  for  storage  of  foodgrains  procured
 by  Government  exist  The  pressure
 On  storage  capacity  is,  however,  felt
 during  peak  procurement  season,  for
 which  appropriate  measures  are  taken
 To  avoid  damage  to  grains,  additional
 scientific  capacity  is  being  built,  space
 is  being  lured  from  private  parties
 under  ARDC  asgsted  scheme,  appro-
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 priate  preservation,  maintenance  and
 security  measures  are  being  taken.

 (b)  The  final  estimated  production  of
 foodgrains  for  1977-78  is  25.6  million
 tennes.  Information  about  1978-79  is
 being  compiled  but  overall  foodgrain
 production  of  1978-79  is  likely  to  ex-
 ceed  the  ‘1977-78  level.

 The  Food  Corporation  procures  food-
 grains  as  a  price  support  operation.  For
 storage  of  procured  stocks,  if  has  a  total
 capacity  of  2.93  million  tonnes.  Be-
 sides,  procurement  is  also  done  by  the
 state  agencies,  who  provide  storage  for
 the  same  till  the  stocks  are  taken  over
 by  the  Food  Corporation  of  India.

 Pay  scale  of  Drawing  Teachers

 ‘7195.  SHRI  &  8,  LAL:
 SHRI  DAJIBA  DESAI:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  pay
 scales  of  the  Drawing  Teachers’  in
 Delhi,  when  promoted  from  grade  III
 fo  grade  II,  have  been  revised  Lrom
 Rs,  425—640  to  Rs.  440—750  vide  letter
 No,  A-l204/26/76-UT-l/Sch.  6  dated
 (27-7-1978;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact
 that  such  of  the  orders  have  not  been
 communicated  te  the  Directorate  of
 Education,  Delhi  Administration  for
 implementation;

 (c)  if  so,  the  reasons  for  this  in-
 ordinate  delay;  and

 (d)  when  the  needful  is  likely  to  be
 done?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI-
 MATI  RENUKA  DEVI  BARAKATA-
 KI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (०)  and  (d)  Do  not  arise,

 —  290

 Development  of  datries  in  Tribal  Areas

 7i96.  SHRI  AMARSINH  ्  RATH-
 AWA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  details  of  the  Government
 schemes  in  regard  to  development  of
 dairies  in  Tribal  Areas  particularly  in
 Gujarat  State;  and

 (b)  the  names  of  the  districts  in
 Gujarat  State  which  have  been  selected
 for  development  of  dairies?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  The  Dairy
 Development  Programme  in  Tribal
 Areas  in  Gujarat  broadly  includes  the
 following:

 (1)  Supply  of  milch  animals.

 (2)  Mini  Spear-head  Teams.

 (3)  Managerial/secretarial  subsidy
 for  milk  cooperative  societies,

 (4)  Equipment  subsidy  for  milk
 cooperative  societies.

 (5)  Training  of  society  secretaries.
 (6)  Subsidy  for  establishment  of

 pasteurisation  plants/chilling  centres/
 cooling  centres,

 (7)  Transport  subsidy.

 (b)  The  districts  of  Amreli,  Banas-
 kantha,  Jamnagar,  Kutch,  Panchmahal
 Rajkot,  Surendranagar,  Ahmedabad,
 Bhavnagar  and  Mehsana  have  been
 selected  in  Gujarat  State  for  Dairy
 Develcpment  under  Tribal  Area  De-
 velopment  Programme.

 Amount  earmarked  for  development  af
 major  and  minor  irrigation  projects  in

 Gujarat
 ‘7197.  SHRI  AMARSINH  V.  RATH-

 AWA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  amount  earmarked  for  the
 development  of  major  and  minor  irri-
 gation  projects  in  Gujarat;
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 (b)  the  amount  spent;

 (०)  the  details  of  work  done  during
 that  period;  and

 (d)  the  details  of  work  in  hand  which
 is  to  be  completed?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b)  An
 Outlay  of  Rs.  78.25  crores  was  approved
 for  major  and  medium  irrigation  pro-
 jects  in  Gujarat  during  1978-79.  This
 wag  further  revised  to  Rs.  80.5  crores.
 The  State  Government  have  indicated
 that  an  expenditure  of  Rs.  8l  crores
 would  be  incurred  during  the  year  with
 the  creation  of  additional  potential  of
 85,000  hectares.

 The  approved  outlay  for  the  States
 minor  irrigation  schemes  was  Rs.  .93
 crores  for  1978-79.  The  hkely  expendi-
 ture  is  indicated  to  be  Rs.  i.95  crores
 with  an  additional  irrigation  potential
 of  32,000  hectares.

 (c)  an  d(d)  During  the  year  1978-79,
 out  of  ]  on-going  major  and  29  on-
 going  medium  irrigation  schemes,  2
 major  irrigation  schemes  namely,  Ukai
 and  Kakarpar  and  4  medium  irrigation
 schemes  were  completed  substantially
 and  the  rest  are  under  execution.

 The  spillover  programme  in  respect
 of  minor  irrigation  schemes  is  given
 below:—

 No.  lakhs
 Sprlloger

 cost
 {i)  Schemes  more

 than  3  years  old  757  Rs.  432  87

 Gi)  More  than  2
 years  old  १05  Rs.  375  57

 (iii)  Rest  of  the
 Spillover  schemes  99  Ra,  225 8g,

 355  972  33

 Policy  to  extend  facilities  of  quarters
 to  P  and  T  employees

 7198,  SHRI  MUKUNDA  MANDAL:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  ic  state:

 APRIL  16,  1970  Written  Answers  292

 (8)  what  is  the  policy  of  the  Govern-
 ment  to  extend  the  facilities  of  avail-
 ing  the  quarters  of  the  P&T  employees;

 (b)  what  is  the  percentage  of  em-
 ployees  of  P&T  having  the  housing
 facilities;

 (c)  whether  this  Ministry  has  con-
 tacted  the  housing  Ministry  to  cope  up
 with  the  housing  problem;

 (dy  if  so,  the  detailg  thereof;  and

 (e)  if  not,  whether  his  Ministry
 alone  can  solve  this  problem?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEV
 SAI):  (a)  Within  the  limited  resources
 available,  it  is  the  policy  of  the  Gov-
 ernment  to  extend  the  facility  of  de-
 Partmental  staft  quarters  to  as  many
 P&T  employees  as  possible.

 In  common  with  other  Central  Gov-
 ernment  employees,  P&T  employees
 are  also  provided  loans  for  construc-
 tion  of  their  own  houses  under  the
 Ministry  of  Works  &  Housing  scheme.

 (b)  As  on  ‘31-3-78,,  6.25  per  cent  of
 the  P&T  employees  had  been  provided
 departmental  housing  by  the  Govern-
 ment.

 (c)  and  (d)  Ag  far  as  the  construc-
 tion  ef  the  departmental  houses  is  con-
 cerned,  this  is  regulated  by  the  De
 partment’s  5  Year  Plans.  The  Depart-
 ment  had  proposed  a  target  of
 availabilty  of  departmental  accom-
 modation  for  0  per  cent  of  its  emp-
 loyeeg  by  989  and  had  proposed  an
 allocation  of  Rs.  50  crores  for  the  6th
 Plan  period.  Due  to  limiteg  funds  be-
 ing  available,  the  Planning  Commis-
 sion  could  agree  to  only  a  total  /  of
 Rs.  52.5  crores.  The  matter  is  being
 further  pursued  with  the  Planning
 Commission.

 As  far  as  the  funds  for  the  housing.
 loans  to  the  P&T  employees  are  con-
 cerned,  the  Ministry  of  Works  and
 Housing  has  been  approached  for  in-
 creasing  the  allocations,  This  is  under
 discussion  with  them.

 (e)  Does  not  arise.
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 Foreign  Assistance  for  Igada  Project
 ‘7199,  SHRI  CHATURBHUJ:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be'pleased  to  state:

 (a)  the  present  progress  of  the
 Igada  Project  in  Almora  district  of
 Uttar  Pradesh;

 (b)  the  amount  spent  on  the  project
 so  far;

 (c)  the  financia)  assistance  secured
 from  foreign  countries  for  the  pro-
 ject?

 (d)  whether  Government  are  aware
 of  the  newspaper  reports  that  the
 development  works  under  this  project
 had  not  proved  effective  ang  foreign
 financial  assistance  not  utilised  pro-
 perly;  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 94  schemes  implemented  under  the
 IGADA  Project  in  Almora_  district
 in  U.P.  with  counterpart  funds  in-
 clude  inter-alia—

 (i)  creation  of  infrastsucture  ie.
 construction  of  godowns,  setting  up
 of  soil  testing  Jaboratories,  liquid
 nitrogen  piants,  fodder  nurseries,
 engineering  workshops,  seed  pro-
 cessing  plant,  bull-station-cum-
 semen  laboratory,  development  of
 Karmi  farm  and  generator  house,
 dairy  unit  and  setting  up  of  Krishi
 Kendra;

 (ii)  Lift  Irrigation  Schemes,  in-
 stallation  of  pumping  sets;

 (iii)  Demonstrations  in  horticul-
 ture,  agriculture  and  peatures;

 (iv)  Training  of  horticulturists,
 sheep  breeders  and  farmers  etc.

 (v)  Three  forest
 farming.
 (b)  An  amount  of  Rs.  84,35,481.67

 has  been  spent  since  intception  of
 the  Project.

 dimensional

 (c)  Financial  assistance  to  the
 tune  of  Rs,  2.39,36,662/—-  was  received  '

 from  the  FRG  in  the  shape  of  supply
 of  fertilizers  and  equipments  since
 inception  of  the  project  upto  March,
 1979,

 (d):  The  Government  has  not  come
 across  any  newspaper  reports  com-
 mencing  adversely  on  the  develop-
 ment  works  under  taken  under  the
 above  project  nor  about  improper
 utilisation  of  foreign  financial  assis-
 tance,

 (e):  Does  not  arise.

 दिल्‍लो  विश्यविवृधालप  द्वारा  झसिस्टेट  की

 नियुक्त

 7200.  शनी  बाजोबा  देसाई :  क्‍या

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में

 झसिस्टेंटों  के  कितने  पद  खाली  पड़े  हैं
 झौर  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  नीति

 क्रपनाई  जाएगी  ;

 (ख)  क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान
 झायोग  को  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है
 कि  शत  प्रतिशत  पद  विभागीय  पदोन्नति
 द्वारा  भरे  जाने  चाहिएं;

 (ग)  विश्वविद्यालय  भनुदान  आयोग
 से  इस  बारे  में  क्‍या  निर्णय  किया  है;
 और

 (घ)  सरकार  द्वारा  50  प्रतिशत  पद
 बाहर  से  और  50  प्रतिशत  पद  विभागीय
 पदोच्नति  द्वारा  भरे  जाने  के  बारे  में  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  है?

 शिक्षा,  सराज  कल्याण  जौर  संस्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  चन्द्र  चन) :  (क)
 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ते  सूचित  किया  है
 कि  इस  समय  सहायकों  के  ग्रेड  में  कोई
 रिक्ति  नहीं  है|  इस  संवर्ग  में  शब  तक
 भर्ती  50%  वरिष्ठता  एवं  योग्यता  के
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 झाधार  पर  उससे  निचले  संबर्ग  प्रात

 (लिपक  /टंकक)  में  से  तथा  सेष  50%  खुली
 भर्ती  ह्वारा  की  गई  है  a  विश्वविद्यालय
 में  वरिष्ठ  सहायकों  का  भी  सव  है,
 जिसके  लिए  भर्ती  झब  तक  सहायकों  तथा

 झ्राशुटंककों  के  संवर्ग  में  से  100%
 पदोन्नति  के  प्राधार  पर  की  गई  है।

 (ख)  शौर  (ग)  विश्वविद्यालय  अनु-
 दान  झायोग  ने,  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय
 के  कुलपतियों  की  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालय  के  तीसरी  तथा  चतुर्थ
 श्रेणी  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  पदतामों

 बेतनमानों/भर्ती  तथा  पदोन्नति  नियमों  व
 झन्य  सम्बन्धित  म।मलों  को  तकंसंगत  बनाने
 के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  एक
 समिति  नियुक्त  की है  ।  इस  समिति  ने,
 झन्य  बातों  के  साथ-पत्ताथ,  सहायकों  तथा
 वरिष्ठ  सहायकों  के  पदों  पर  भर्ती  से
 सम्बन्धित  कुछ  सिफरिशें  की  है  |  इस
 समिति  की  रिपोर्ट  को,  विश्वविद्यालय

 अनुदान  झायोग  द्वारा  इस  पर  विचार
 करने  से  पहले  6  अप्रैल,  979  को
 होने  वाली  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के

 कुलपतियों  की  समिति  की  बैठक  में  रखे
 जाने  की  प्राशा  है  1

 (घ)  इस  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय

 अनुदान  श्रायोग  द्वारा  तैयार  की  जाने
 बाली  मार्गदर्शी  रूप  रेखाओ्रों/सिफारिशों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सहायकों  के  पदों
 के  लिए  गामी  भर्ती  की  नीति  के
 सम्बन्ध  में  निर्णय  करना  दिल्ली  विश्वविद्या-
 लय  पर  निर्भेर  करेगा  1

 2.03  hrs.

 RE  SITUATION  IN  JAMSHEDPUR

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  Sir,
 400  people  have  been  killed,  The
 situation  is  very  bad  ....  (Interrup-
 tions):

 MR,  SPEAKER:  Order,  order,  I
 am  on  my  legs.  It  ig  an  extremely
 important  matter.  I  have  decided  to
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 allow  a  full  discussion  on  the  matter.
 At  present  J  am  going  to  allow  a  dis-
 cussion  for  two  hours,  between  §  P.M.
 and  7  P.M,  on  Wednesday.

 SHRI]  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  The  matter  is  so
 serious....  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  I  have  said  that
 I  am  going  to  allow  a  full  discussion.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chiraye-
 kil):  Sir,  we  want  to  censure  the
 Government.  ee  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record
 anything.

 *  .  *  *

 SHRI  YESHVANTRAO  CHAVAN
 (Satara):  The  question  is  one  which
 has  attracted  the  attention  not  only
 of  India,  but  of  the  whole  world,
 because  lots  of  Muslims  have  been
 murdered.  If  at  all  we  are  going  to
 discuse  the  matter,  it  is  much  better
 that  the  Government  of  India,  or  the
 Home  Minister  on  behalf  of  the  Gov-
 ernment,  makes  some  statement....

 MA.  SPEAKER:  I  will  ask  him.

 SHRI  YESHVANTRAO  CHAVAN:
 on  the  basis  of  which  we  can  have
 a  discussion.

 MR.  SPEAKER:  I  am  going  to
 ask  the  Home  Minister  to  make  a
 statement,

 SHRI  YESHVANTRAO  CHAVAN:
 Two  hours  are  not  sufficient.

 MR.  SPEAKER:  If  necessary,  we
 will  extend  it,

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Idukki):
 There  are  two  aspects  to  this  ques-
 tion,  One  is,  when  this  incident  has
 happened  there,  how  the  Lok  Sabha
 behaves  is  a  matter  of  great  impor-
 tance  not  only  for  the  whole  country
 ‘but  to  the  whole  world.  We  cannot

 ***Not  recorded,



 297  Re  Situation  in

 proceed  with  that  sort  of  an  indiffe-
 zyence  which  m@y  amount  to  a
 criminal  indifference.  It  must  come
 jn  the  form  of  an  adjournment  motion,
 not  as  छ  mere  discussion.  Unless  you
 holg  that  the  Government  have  no
 responsibility  in  thig  matter  there
 33  no  reason  why  an  adjourn-
 ment  motion  cannot  be  allowed.  I
 leave  it  to  you.  A  mere  discussion
 ॥  only  academic.  That  is  not  suffi-
 vient  for  the  purpose.  Hundreds  of
 lives  have  been  jost.  Somebody  has
 got  to  be  answerable  for  that.  The
 House  must  have  an  opportunity  to
 pinpoint  the  responsibility  on  some-
 body.  You  must  consider  this  aspect
 of  the  matter  also.  The  House  must
 not  be  denied  an  opportuinty  to
 bring  the  matter  as  an  adjournment
 motion,  {t  may  end  in  nothing.  But
 it  will  give  us  an  opportunity  to
 pinpoint  our  accusing  fingers  against
 persons  whosoever  may  be  respon-
 sible  for  this  great  calamity  that  has
 taken  place  in  the  country.

 Secendly,  if  an  adjournment  motion
 is  not  allowed,  then  a  discussion
 must  not  be  delayed,  as  late  as
 Wednesday.  This  is  the  most  urgent
 matter,  The  House  must  discuss  it
 urgently.  The  people  in  Jamshedpur
 ™ust  feel  that  ‘the  supreme  Parlia-
 ment  in  the  country  is  aware  of  their
 agony;  the  courttry  must  feel]  that  we
 are  aware  of  their  agony.  It  will
 glve  no  credit  to  this  House  if  you
 treat  this  matter  ag  a  casual  matter,
 a  mere  discussion  on  Wednesday  and
 we  carry  on  our  affairs  as  usual.
 This  is  absolutely  not  a  correct  way
 to  do.  This  is  a  matter  which,  if
 Possible,  must  be  discussed  today
 itself  or  latest  tomorrow.  Let  ७
 statement,  as  demanded  by  Mr.  Y.  B.
 Chavan,  be  made  here  so  that  we
 Can  have  it  and  have  a  full  discus-
 ‘ion  tomorrow.  If  it  ig  an  adjourn.
 Ment  motion,  it  can  be  taken  up  at
 40’  Clock.  Even  if  you  do  not  allow
 an  adjournment  motion,  the  time  can
 be  adjusted  like  thet  so  that  we  get 2  sufficient  opportunity  to  discuss  the
 ™atter,  Kindly  allow  it  as  an
 adjournment  motion  and,  in  any
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 case,  do  not  hold  it  over  till  Wednes-
 day.  If  the  Home  Minister  is  not
 here,  there  are  other  Ministers  of
 State  here,  or,  the  Home  Minister
 must  rush  to  Parliament  and  tell  us
 what  has  really  happened.  There
 cannot  be  a  more  urgent  matter  than
 this.  The  Home  Minister  must  come
 here  and  give  an  answer  to  this
 House.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  My
 submision  is  that  the  whole  thing  #
 one-sided.  It  has  become  a  mass
 grave-yard  of  Muslims.,..(Interrup-
 tions)  The  whole  world  is  laughing
 at  it....  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  You  cannot  have
 a  discussion  today  and  again.  I  will
 consider  the  matter.  If  you  are
 entering  into  a  discussion  now,  there
 ig  no  point  in  having  another  discus-
 sion.  (Interruptions).

 SHRI  KARNWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  Anybody,  whose-

 ever  is  responsible  must  be  punished.
 Let  us  have  a  full  discusstion....
 (Interruptions),

 MR.  SPEAKER:  [I  am  giving  you  a
 full  opportunity  to  discuss  the
 matter.  No  further  discussion  now.
 I  am  not  allowing  anything  more.
 I  have  not  tlloweq  adjournment
 motion  It  is  primarily  the  responsi-
 bility  of  the  State  Government.
 Unterruptions)  ‘You  will  have  an
 opportunity  to  discuss  all  these
 things.

 Do  not  record,

 (Interruptions)  *

 MR.  SPEAKER:  I  shall  think
 over  the  matter.  We  can  have  more
 time.  If  necessary,  the  time  can  be
 extended.  There  i;  no  difficulty  in
 that.  The  House  is  the  master,

 (Interruptions)  *
 MR.  SPEAKER:  Do  not  record.

 (Interruptions)  *

 “Not  recorded,
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 42.20  hrs.

 RULING  ON  THE  QUESTION  OF
 PRIVILEGE  REGARDING  CERTAIN
 OBSERVATIONS  BY  A  COUNSEL
 AND  a  JUDGE  OF  THE  CALCUTTA

 HIGH  COURT

 MR.  SPEAKER:  Now  we  will
 come  to  the  notice  of  question  of
 Privilege  raiseq  by  Shr  Jvotirmoy

 garding  certain  observation;  by  a
 Bosu,  Member  of  Parliament  re-
 Counsel  and  a  Judge  of  the  Calcutta
 High  Court  on  the  recommendation
 of  the  Public  Account,  Committee
 contained  in  their  767  Report
 (Fifth  Lok  Sabha)  m  paragraphs  9.i
 to  9.16.

 Shr;  Bosu  hus  given  notice  of  a
 privilege  motion  under  Rule  222/223
 of  the  Rules  of  Procedure  and  Con-
 duct  of  Business  in  Lok  Sabhe  against
 Mr,  Justice  Tarun  Kumar  Basu,  8
 Judge  of  the  Calcutta  High  Court  in
 respect  of  a  judgment  delivered  by
 him  on  March  8,  1978,  in  Grindlays
 Bank  Lid.  vs.  ITO.  Therein,  the
 petitioner  Grindlays  Bank  Ltd,  had
 challenged  the  validity  of  notices
 issued  on  them  by  the  Income-tax
 Officer  under  Section  148  of  the  In-
 come-tax  Act,  96]  in  respect  of  the
 assessment  yearg  1958-58,  1966/67  to
 3970-7l.  This  case  was  tricd  along
 with  another  case  which  is  not-
 relevant  for  the  present  purpose.
 Therein  the  Judge  was  considering
 the  scope  of  the  expression  “informa-
 tion”  found  in  Section  47(b)  of  the
 Income-tax  Act.  Various  contentions
 were  raised  in  that  case.  Most  of
 them  are  not  relevant  in  these  pro-
 ceedings.

 It  appears  to  have  been  contended
 on  behalf  of  the  Income-tax  Officer
 that  the  report  of  the  Public  Accounts
 Committee  constituted  an  “informa-
 tion”  within  the  maning  of  Section
 i47(b).  That  contention  appears  to
 have  been  rebutted  by  the  Counsel  for
 the  petitioners.  Relevant  observations
 are  found  at  pp,  727-728  of  the  Income-
 tax  Report  (1979)  76  .T.R.  They  read
 as  follows: —
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 “Lastly,  Dr.  Pal  submitted  that  the
 report  of  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  could  not  be  an  “informa.
 tion”  because  the  Committee  did  not
 form  any  opinion  as  to  the  allega-
 tions  of  under-assessment  but  had
 merely  indicated  the  allegations
 madc  by  one  R.P.  Gupta,  who  is  the
 ex-employee  of  the  petitioner-bank-:
 and  was  dismissed  by  the  bank  on
 l3th  Nov  I97l.  It  was  pointed  out
 that  unlike  in  the  case  of  QR.  K,
 Mathotra  vs,  Kasturbhai  Lalbhai
 (i977)  99  ITR  537  (S.C.)  on  which
 M:  8,  L.  Pay  relied,  there  was  no
 formation  of  opinion  on  view  of  the
 Pubhe  Accounts  Committee”,

 “All  that  was  stated  wag  that  there
 were  allegations  by  Mr.  Gupta  and
 investigations  were  in  progress.  It
 was  submitted  that  the  notice  under
 Ss.  47(a)  or  S.  47(b)  could  not  be
 issued  merely  for  linvestigation.
 (See  the  Supreme  Court  decision  in
 the  case  of  Chhugamal  Ragpal  vs.
 S.  Pe  Chaliha  (1971)  79  ITR  608  and
 the  case  of  Sheo  Nath  Singh  vs.  AAC
 (797lY  82  TTR  147)”

 “Lastly,  Di.  Pal  poimted  out  that,
 in  the  recorded  reasons,  there  is  70
 mention  of  the  Public  Accounts
 Committee  Report  and,  consequently,

 did  not  He  m  the  mouth  either  of
 Mr.  H,  P.  Roy  who  had  filed  the
 affidavant  or  of  Mr.  B.  L,  Fal  who
 argued  the  case  before  me  that  this
 repor;  of  the  Pubhe  Accounts  Com-
 mittee  constituted  “information”
 justifying  the  reopemng.  As  J  havé
 aleady  indicated,  according  to  Dr.
 Pal,  the  Public  Accounts  Committee
 did  not  form  any  opinion,

 Even  assuming  that  the  PAC
 had  formed  any  opinion  which  could
 be  an  “information”  within  the
 meaning  of  5.  47(b)  of  the  Act,  it
 was  submitted  the  the  opinion  must
 be  of  a  person,  body,  authority  or
 authorities  competent  and  authorised
 to  form  the  opinion  of
 the  law  ag  was  held  in  the  case  of
 के,  K.  Malhotra  va.  Kasturbhot  Lal-



 jor  Re  Qn.  of  Priv.  CHAITRA  26,  90l  (SAKA)  against  a  Judge  of  302

 bhai  e71  09  ITR  587  (S8.C,),  It
 was  submitted  that  the  Public  Ac-
 counts  Committee  was  nol  compe-
 tent  to  form  such  an  opinion.

 In  my  view,  the  contention  of  Mr.
 Pal  must  be  accepted.  On  the
 materials  and  on  the  submission
 made,  I  find  that  even  for  the  assess-
 ment  years  1969-70  and  970-7I,
 there  is  no  “information”  within  the
 meaning  of  s.  l47(b)  of  the  Act
 which  could  justify  the  recopening.”.

 As  the  contempt  alleged  js  said  to  be
 against  the  PAC,  I  thought  it  desirable
 to  get  the  opinion  of  the  PAC  before
 deciding  upon  the  next  step.  I  accord-
 ingly  referred  the  matter  to  the  PAC.

 The  PAC  opineg  that  as  the  learned
 judge  had  accepted  the  first  two  of
 the  three  contentions  advanced  before
 him,  it  wag  not  necessery  for  him  “to
 make  a  reference  to  the  competency
 of  the  Public  Accounts  Committee  to
 form  an  opinion  constituting  ‘informa-
 tion’  within  the  meaning  of  section
 47(b)  of  the  Income-tax  Act.”  The
 Committee  proceeded  to  observe:

 “The  Judge  was  not  called  upon  to
 Pronounce  the  judgement  on  this
 aspect  ang  by  accepting  Dr.  Pal’s
 contention  in  thig  regard,  he  ex-
 pressed  an  opinion  which,  in  view
 of  the  implecations  involving  the
 working  of  a  Committee  of  Parlia-
 ment  could  have  been  avoided.”.

 In  the  opinion  of  the  PAC  it  is  com-
 petent  to  form  an  opinion  which  would
 constitute  ‘information’  both  in  fact  and
 in  law—under  section  47(b)  of  the
 Income-tax  Act,  It  felt  that  the
 decision  of  the  judge  on  this  point  will
 detract  from  the  Committee's  effec-
 tiveness  in  general  and  in  matters  per-
 taining  to  the  vital  area  of  taxation
 by  the  Union  Government  in  parti-
 cular,  Consequently,  it  felt  that
 4bpropriate  measures  should  be  taken
 m  order  to  meet  the  legal  position
 arising  out  of  the  said  pronoucement,
 The  Committee  refraineqg  from  ex-
 Pressing  any  opinion  as  to  whether
 there  was  any  breach  of  privilege  of
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 the  PAC.  It  opined  that  that  question
 should  be  decided  in  accordance  with
 the  procedure  laid  down  in  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business
 in  Lok  Sabha.

 Let  me  assume  (without  deciding)
 that  the  view  of  the  learned  Judge  on
 the  question  of  law  formulated  above
 is  incorrect,  What  follows  them?  An
 incorrect  decision  by  itself  either  on
 a  question  of  law  or  on  a  question  of
 fact  does  not  amount  io  a  breach  of
 privilege  of  the  House  or  its  Members.
 No  malice  is  attributed  to  the  Judge.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 ‘Harbour):  Sir,  I  rise  on  a  point  of
 order,  os

 '  MR.  SPEAKER:  Not  now.  After
 I  have  given  my  ruling,  then  you  may
 ‘raive  it.  A  wrong  decision  has  to  be
 corrected  by  adopting  procedures
 recognised  by  law  and  not  by  taking
 ‘punitive  action  against  the  concerned
 ‘Judge.  The  theme  of  committed
 Judges  is  alien  to  our  jurisprudence,
 The  rule  of  law  runs  through  the
 veins  of  our  Constitution.  Any  idea
 of  subordinating  the  judiciary  to  the
 other  organs  of  the  State  is  repugnant
 to  our  Constitution,  Each  organ  of
 the  State  functions  within  the  limits
 laid  down  by  the  Constitution.  Har-
 mony  and  mutual  respect  and  not
 confrontation  between  the  various
 organs  is  the  very  prerequisite  of  our
 polity.  Difference  of  opinion  should
 not  be  viewed  as  a  contempt.  Courts
 of  law  have  struck  down  many  laws
 enacted  by  this  Parliament  us  being
 beyond  its  competence.  That  does  not
 amount  to  disrespect  for  this  House.
 Tt  is  well  recognised  that  Parliament
 is  the  most  important  and  most  power.
 ful  organ  of  the  State.  But  under  our
 Constitution,  Parliament  ig  nat  omni-
 potent.  Power  without  restraint  is
 self-destructive.  Restraint  is  inbuilt
 in  our  Constitution.  As  a  facet  of  this
 restraint,  Courts  have  been  given  the
 power  to  decide  about  the  validity  of
 laws  enacted  by  the  legislatures  or  a
 rule  made  by  a  rule-making  authority
 or  decision  taken  by  an  official.
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 [Mr,  Speaker]
 The  protection  of  the  privileges

 of  this  House  and  its  Members
 is  very  important.  The  power
 conferred  on  this  House  to  punish  for
 any  breach  of  its  privilege  is  very
 large.  Therefore,  the  same  hag  to  be
 used  sparingly  and  only  in  appropriate
 cases,  There  ig  no  question  of  any
 breach  of  privilege  in  this  case,

 In  this  view,  it  is  not  necessary  for
 me  to  go  into  the  question  whether  the
 Present  proceeding,  are  barred  by
 Article  72  of  the  Constitution,  which
 prescribes  that  no  discussion  shall  take
 place  in  Parliament  with  respect  te
 the  conduct  of  any  Judge  of  the
 Supreme  Court  or  of  a  High  Court  ia
 the  discharge  of  his  duties  except  upoa
 a  motion  for  presenting  an  address  to
 the  President,  praying  for  the  removal
 of  the  Judge  as  hereinafter  provided.

 For  the  reasons  mentioned  above,  I
 am  unable  to  accord  my  consent  to
 the  motion  before  me.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  on
 a  point  of  order.  The  Lawyer  for
 Grindlays  Bank  tad  evaded  huge
 amount  of  tax  and  he  had  made  illegal
 remittances  abroad.  It  was  submitted
 that  the  Public  Accounts  Committee
 was  not  competent  to  form  such  an
 opinion,  Sir,  the  Public  Accounts
 Committee  is  a  duly-constituted  autho.
 rity.
 '

 MR,  SPEAKER:
 that.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 Public  Accounts  Committee  is  a  duly-
 constituted  authority  under  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business
 ef  the  Lok  Sabha,  which  derives  its
 authority  from  the  Constitution  of
 India.  The  Public  Accounts  Committee
 is  competent  to  form  an  opinion.

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Bosu,  I  am
 proceeding  on  that  basis.  I  accept  that.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  May  I
 move,  Sir.

 I  am  assuming
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 “That  the  House  conveys  its  deep
 concern  and  displeasure  in  this
 regard  to  the  Chief  Justice  of  the
 Calcutta  High  Court.”

 MR,  SPEAKER:  Public  Accounts

 —
 tittee  hag  an  authority.  I  accept

 that.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Let  the
 House  convey  its  displeasure,  Sir.

 MR.  SPEAKER:  No,  Mr.  Bosu,  it
 is  not  done  at  all;  you  cannot  express
 displeasure.

 Now,  Papers  to  be  laid  on  the
 Table,  Shri  Barnala.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  People
 cannot  get  away  by  saying  this.

 MR.  SPEAKER:  Now,  can  you  get
 away  from  the  Constitution?  Order
 please.  Now,  Papers  to  be  laid  on  the
 Table.  Shri  Barnala.

 32.390  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 AnnvaL  Report  ec.  or  NArTionaL
 Sxevs  Conrorarion  Lrp.,  ror  1977-78,
 A  STATEMENTS  AND  NOotrricaTtoNw

 unNDER  Corra  Cress  Act.

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  I  beg
 to  lay  on  the  Table: —

 ()  A  copy  each  of  the  following
 papers  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  under  sub-section  (1)  of
 section  69A  of  the  Companies  Act,
 1956:

 (i)  Review  by  the  Govern~
 ment  on  the  working  of  the
 National  Seeds  Corporation
 Limited,  New  Delhi,  for  the  year
 i977-78.

 Gi)  Annual  Report  of  the
 National  Seeds  Corporation
 Limited,  New  Delhi  for  the  year
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 1977-76  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor
 General  thereon.

 (2)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing  reasons
 for  delay  in  Jaying  the  papers  men~
 tioned  at  q)  above.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-4285/79.]

 (3)  A  copy  of  Notification  No.
 G.S.R,  270(E)  (Hindi  ang  English
 versions)  published  in  Gazette  of
 India  dated  the  27th  March,  1979,
 specifying  the  duty  of  excise  on
 copra  consumed  in  any  mill  in
 India  with  a  view  to  producing  or
 manufacturing  goods  therefrom,
 issued  under  section  3  of  the  Copra
 Cess  Act,  1979.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-4286/79.)
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 MR.  SPEAKER:
 Chandra  Chunder.

 Dr.  Pratap

 ANNUAL  _पिजाम्णकरा'  or  Sanceet  NATAK
 AgADEMI,  New  DELHI  FoR  l977.78

 AND  A  STATEMENT

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  I  beg  to  lay  on  the  Table:—

 @M  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of

 the  Sangeet  Natak  Akademi,  New
 Delhi,  for  the  year  ‘1977-78.

 (2)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  regarding  Review
 on  the  working  of  the  Akademi
 for  the  year  1977-78.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-4287/79.]

 AnnuaL  Report  ETc.  oF  BANANA  AND
 Frurr  DeveLorpmMent  Corroration  L70,.

 Mapras  FoR  ‘1977-78

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 Banana  and  Fruit  Development  Cor-
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 poration  Limited,  Madras,  for  the
 year  ‘1971-78  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments  of  the
 Comptroller  ang  Auditor  General
 thereon,  under  section  6l9A  of  the
 Companies  Act,  ‘1958,  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-4288/79.}

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  Sir,  [  have  written
 to  you  about  the  draft  Education
 Policy  report  that  has  come  out  in
 the  press,  The  Parliament  ig  in
 session,  yet  we  find  that  almost  each
 and  every  newspaper  has  carried  out
 detailed  text  of  the  draft  Education
 Policy.  While  the  press  has  done  its
 duty  by  publishing  this  important
 item,  we  are  unable  to  understand,
 why  the  Minister  has  chosen  not  to
 place  jt  on  the  Table  of  the  House.
 This  is  not  proper.  Will  you  kindly
 ask  the  hon.  Minister  to  clarify  the
 position?

 MR.  SPEAKER:  I  am  sorry  that  it
 should  have  happened.  What  is  the
 reason?  When  the  House  is  in
 session,  how  is  it  that  the  matter  has
 leaked  out  to  the  press?

 DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  Sir,  we  do  not  know  how  it
 has  been  published.  In  the  course  of
 the  preparation  of  the  draft,  we  had
 to  consult  various  persons  and  autho-
 Tities  like  State  Governments,  Union
 Territories  Administration,  Ministers
 even  Members  of  the  Consultative
 Committee  of  the  Parliament.  It  is
 a  draft,  it  igs  not  the  final  decision  of
 the  Government;  it  is  in  the  course
 of  preparation.  When  it  js  finalised,
 it  will  be  laid  on  tbe  Table  of  the
 House,  discussions  will  take  place  and
 then  the  fina]  decision  will  be  taken.
 T  have  not  given  anything  to  the
 press;  [  have  not  made  any  declara-
 tion  in  this  matter.  It  is  only  a  draft,
 not  the  final  decision,

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  The
 hon,  Minister  can  say  whether  it  is
 authentic  or  not,

 MR.  SPEAKER:  No,  no.
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 Normications  unvrk  GovarnMeENt
 Savives  Banks  Act,  Post  Orme
 Savings  Banks  Ruse,  Dei  Sate

 Tax  Act  awp  Custons  Act
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  I  beg  to  lay
 on  the  Table:

 (l)  A  copy  of  the  Post  Office
 Savings  Banks  (Amendment)
 Rules,  979  (Hindi  and  English
 versions)  publisheq  in  Notification
 No.  G.S.R,  34l(E)  in  Gazette  of
 India  dated  the  3lst  March,  1979,
 under  sub-section  (8)  of  section  5
 of  the  Government  Saving;  Banks
 Act,  1873.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-4289/79].

 (2)  A  copy  of  Notification  No.
 GSR.  30200)  (Hindi  and  English
 versions)  published  in  Gazette  of
 India  dated  the  Sist  March,  979
 notifying  rate  of  interest  on  a
 Public  Account  in  the  Post  Office
 Savings  Banks,  issued  under  rule
 9  of  the  Post  Office  Savings  Bank
 Rules,  1065,  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-4290/79].

 (3)  A  copy  of  the  Delhi  Sales
 Tax  (Second  Amendment)  Rules,
 979  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No.
 F.4(2)  /78-Fin.(G)  in  Delhi  Gazette
 dated  the  26th  March,  1979,  under
 section  72  of  the  Delhi  Sales  Tax
 Act,  ‘1975,  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-429/78].

 (4)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  (Hindi  and  English
 versions)  under  section  i59  of  the
 Customs  Act,  962:—

 Gj)  GS.R.  838  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  7th
 April,  979  regarding  exemption
 to  Canisters  from  the  whole  of
 basic,  additional  and  auxiliary
 duties  of  customs,  together  with
 an  explanatory  memorandum,

 (ii)  G.S.R.  240(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  9th
 April,  1978,  regarding  revised
 rate  of  exchange  for  conversion
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 of  Pound  Sterling  into  Indian
 currency  or  vice-versa,  together
 with  an  explanatory  memoran-
 dum  [Placed  in  Library,  See
 No,  LT-4292/79).

 ———

 42.35  hrs,  ,

 ANNOUNCEMENT  RE:  REPORTS
 OF  SUB-COMMITTEE  ON  DEFENCE
 OF  THE  ESTIMATES  COMMITTEE

 MR,  SPEAKER.  I  have  to  inform
 the  House  that  the  Chairman  of  the
 Estimates  Committee,  Shri  Satyendra
 Narayan  Sinha,  has  under  proviso  to
 clause  (viii)  (a)  of  Direction  101  of
 Directiong  by  the  Speaker  has  presen-
 ted  to  me  a  copy  each  of  the  Reports
 of  the  Sub-Committee  on  Defence  of
 the  Estimates  Committee  on  (i)  As-
 sessment  of  Potential]  Threat  to  India’s
 Security  and  (ii)  Modernisation  of
 Defence—Navy.  The  Sub-Committee
 at  their  sittings  held  on  l9thand  20th
 March,  ‘1979,  had  approved  these  Re-
 ports.  As  in  the  view  of  the  Sub-~
 Committee,  these  Reports  contain  in-
 formation  of  classified  nature,  the
 disclosure  of  which  is  likely  to  be
 prejudicial  to  national  security,  the
 Chairman  has  desireg  that  these  Re-
 ports  may  be  treated  as  Secret  and
 has  also  desired  me  to  forward  these
 reports  to  Government,  I  have  accord.
 ingly  forwarded  these  reports  to  the
 Deputy  Prime  Minister  and  Minister
 of  Defence  with  a  request  that  the
 action  taken  thereon  may,  in  due
 course,  be  intimated  to  the  Chairman,
 Estimates  Committee.

 ——

 MR.  SPEAKER:  Now,  we  take  up
 Calling  Attention.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia:
 mong  Harbour);  Sir,  I  have  written
 to  you  in  this  regard  op  ‘15th  April...

 MR.  SPEAKER:  You  are  not  one
 of  the  persons;  you  cannot.....
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 SHRI  JYOTIEMOY  BOSU:  JI  am
 not  at  all  going  into  the  merits.  Have
 you  not  gone  through  my  letter?

 MR,  SPEAKER:  t  have  gone
 through,  but...

 SHRI  JYOTIRMOY  SBOSU:  Sir,
 when  the  matter  is  coming  up  before
 the  House  and  when  a  forma]  reply
 will  come  from  the  Minister,  why  is
 it  that  another  Minister  makes  a
 statement  to  the  press  involving
 National  Herald  ang  saying  that  it
 has  been  a  den  of  corruption  and  mal-
 practices  We  know  that  the  em-
 ployeeg  have  been  straving.  On  this
 we  agree  ,

 MR.  SPEAKER:  Now,  Calling  At-
 tention  Shri  Harikesh  Bahadur.

 ——e

 12.38  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 REPORTED  CONTINUED  LOCKOUT  IN  THE
 NaTIONAL  HERALD  GROUP  OF  PUBLICA-

 TIONS

 थी  हरिकेश  बहाइर  (गोरखपुर)  :
 मैं  अ्विलमस्धनीय  लोक  महत्व  के  निम्न
 लिखित  विषय  की  शोर  संसदीय  कार्य
 तथा  श्रम  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हू
 झौर  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  बह  इस  बारे
 में  एक  वक्तव्य  दे  —

 “नेशनल  हेरल्ड  प्रकाशन  समूह  (नेश
 नल  हेरल्ड,  नई  दिल्‍ली  और  लखनऊ  तथा
 नवजीवन  धौर  कौमी  झावाज,  सखनऊ)
 में  एक  महीने  से  श्रधिक  समय  से  चल  रही
 तालाबन्दी  तथा  कर्मचारियों  को  वेतन
 न  दिये  जाने,  जिससे  उन्हें  बहुत  कठिनाई
 हो  रही  है,  के  समाचार  y”

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  65
 The  industrial  disputes  in  the  Delhi

 Group  (CA)
 and  Lucknow  establishments  of  Na-
 tional  Herald  fall  essentially  within
 the  jurisdiction  of  the  Delhi  Adminis-
 tration  and  the  Government  of  Uttar
 Pradesh  which  are  the  ropriate
 Governments  to  deal  with  the  lockowt

 al
 the  Industrial  Disputes  Act,

 1947,

 According  to  the  information  avai-
 lable,  the  employees  of  National  He-

 of  suspended  workerg  and  2  tele«~
 phone  operators.  The  Delhi  Admi-
 nistration  called  the  parties  for  dis-
 cussion  at  Conciliation  Meetings  on

 no

 lockout  from  March  15,  1979,  The
 reasong  for  the  lockout  as  reported  |...
 the  Management  to  the  Delhi  Adini-
 nistration  are:  finanelal
 alleged  indiscipline  and  sabotage  bp
 the  employees.  The  Labeuwr  एलान
 missioner,  Delhi  Administration  again
 called  both  the  parties  for  discussion
 at  Conciliation  Meetings  on  March  20,
 27  and  April  3,  979  to  resolve  the  dis-
 puted  issues  and  to  explore  the  possi-
 bility  of  lifting  the  lockout.  No  settle-
 ment  could  be  reached  at  these  meet-

 the  parties  for  a  discussion  on  April
 18,  ‘1979.  As  for  non-payment  of
 wages,  we  understand  that  the  em-
 ployees  have  been  paid  wages  चुक
 January  1979.  The  Delhi  Administra-
 tion  has  already  initiated  legal  action
 in  respect  of  the  wages  due  for  Feb-



 giz  Reported  lock-out

 January  1079.  The  State  Government
 are  making  efforts  to  have  the  lockout
 lifted.  Ag  regards  non-payment  of
 wages,  according  to  the  information
 available,  the  employees  have,  by  and
 large,  been  paid  wages  upto  January
 ‘31,  1979.  The  State  Industrial  Rela-
 tions  Machinery  has  already  initiated
 legal  action  for  the  payment  of  wages
 due  for  the  month  of  February  and  75
 initiating  similar  action  in  respect  of
 the  wages  due  for  March,  979  with  a
 view  to  securing  payment  of  wages  to
 the  employees  for  the  months  of  Feb-
 ruary  and  March,  ‘1979.

 Legal  action  has  also  been  initiated
 by  the  CPFC's  Organisation  and  ESI
 Corporation  against  the  Management
 of,  Messrs,  Associated  Journals  Ltd.
 (Lucknow  and  Delhi  Units)  for  the
 regoyery  of  ESI  and  Provident  Fund

 HRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour);  No  mention  about
 Re,  80  lakhg  of  black  money?

 '
 ओऔी  हरिकेश  बहादुर  नेशनल  हेरल्ड

 प्रकाशन  समूह  भ्रष्टाचार  शौर  घोटाले
 क्य  केन्द्र  बन  गया  है  स्टेटमेंट  में  यह
 कहा  गया  है  कि  भ्रबन्धकों  द्वारा  दिल्ली
 प्रकाशन  को  तालावन्दी  बे  लिए  बताएं  गए
 कारण  ये  है

 वित्तीय.  कठिनाई,  कमचारियों  द्वारा
 कंचित  भ्रनुशामसनहीनता  और  तोड-फोड  t

 ये  दोनों  ही  बाते  बिल्कुल  सत्य  से
 परे  है  1  झूठ  शब्द  का  मैं  इस्तेमाल  करता
 किन्तु  उसका  इस्तेमाल  नहीं  कर  रहा  हूं
 क्योकि  वह  प्रससदीय  है,  भ्रन्यथा  वही
 शब्द  उसके  लिए  उचित  होता।

 कर्मचारियों  और  पत्रकारों  को  पिछले
 कई  महीनों  से  वेतन  नहीं  दिया  गया  है।
 स्न्ष्प  मन्नी  जी  ने  बताया  है  कि  जनवरी
 तक  का  वेतते  दियां  गया  है  फरवरी

 मच  का  नेही  ।  किन्तु  वेतन  की  ही  बात
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 नहीं  है  |  प्राबिडेंट  फंड,  ई  एस  झाई,
 सैलरी  सेविंग  स्कीम  पशभौर  एल
 झाई  सी  वगैरह  का  जो  प्रोमियम  डिपाजिट
 करना  चाहिये  था  वह  भी  नहीं  किया  जा
 रहा  है  किन्तु  इसे  उनकी  हलेरी  से  डिडक्‍्ट
 किया  जा  रहा  हैं।  चूकि  कर्मचारियों  को

 तनन्‍्ख्वाहु  नहीं  मिल  रहो  है  इस  वास्ते
 तमाम  थे  कर्मचारी  जो  बीमार  पड़े  हैं
 उनकी  दवा  वगैरह  का  भी  कोई  साधन

 नहीं  है।  नतीजा  यह  है  कि  तीन  कर्म-
 चारियो  की  मृत्यु  हो  गई  है  जिस  में

 एफ  झाई  झार  भी  वहां  के  प्रबन्धकों  के
 खिलाफ  लाज  किया  गया  है  और  कार-
 बाई  हो  रही  है,  जो  कुछ  भी  लीगल  कारं-
 थाई  हो  सकती  है  हो  रही  हैं  t  लेकिन
 स्थिति  बिगड़ती  चली  जा  रही  है  भौर
 शाने  बाले  समय  में  और  भो  स्टारबेशन
 डध्स  की  सम्भावना  बढ़ती  जा  रही  है।
 जिन  तीन  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  है
 उन  में  से  दो  व्यक्ति  ऐसे  है  जिन  की

 एल  झाई  सी  पालिसीज  लैप्स  कर  चुकी
 है  क्योंकि  प्रीमियम  डिपाजिट  ,नहीं  किया
 गया  |  झब  उन्हें  कोई  कम्पेसेशन  भी  एल
 शाई  सी  की  तरफ  से  नहीं  मिलेगा  t
 मैनेजमेट  ने  नेशनल  हैरल्ड  कोश्नोप्रेटिव
 क्रेडिट  एड  थिफ्ट  सोसाइटी  के  पैसे  भी
 कमंचारियो  के  वेतन  काट  लिए  थे
 लेकिन  उनको  भी  जमा  नहीं  किया  गया  है।
 स्थिति  बहुत  बिगड  चूकी  है  और  बिगडती
 चली  जा  रही  है  और  आने  वाले  दिलों
 में  कर्मचारियों  के  लिए  बहुत  कठित  स्थिति
 पैदा  होने  जा  रही  है।नी  महीने मे  तीन
 गाड़िया  जिन  में  से  एक  डीजल  गाड़ी  भी

 है  की  मरम्मत  के  लिए  65  हजार  रुपये
 खर्च  किए  जाने  की  बात  कही  पर  एक
 कागज  में  कही  गई  है  जो  कि  बिल्कुल  गलत

 है  ।  नौ  महीनों  में  तीन  गाड़ियों  की

 मुरम्मत  और  डीजल  वगैरह  के  लिए,

 इतना  खर्च  नहीं  हो  सकता  हैं  ।
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 मैं  कहना  चाहता  हु  कि  इस  सब
 कौ  जाच  होनी  चाहिये  ।  सी०बी०भाई०  की
 जाल  बिठाई  जाती  चाहिये  शौर  पता
 लगाया  जाना  चाहिये  कि  क्‍या  हो  रहा
 है  भौर  मैनेजमेट  इसके  लिए  मुख्य  रूप
 से  दोषी  है  या  नहीं  ?

 वर्तमान  प्रबन्ध  निदेशक  पिछले  चौदह
 महीने  से  काम  कर  रहे ह  झौर  तब  से
 किसी  भी  महीने  में  श्राज  तक  वेतन  का

 भुगतान  समय  पर  नहीं  किया  गया  है  ।
 इसका  कारण  क्‍या  है  ?  चौदह  महीने  से
 हमेशा  ही  कर्मंचारियो  को  परेशान  किया
 जा  रहा  है  और  उनको  वेतन  नहीं  दिया
 जाता  है  शौर  जब  कभी  भी  कोई  इसके
 खिलाफ  झावाज  उठाते  है  तो  उन  के
 ऊपर  दबाव  भी  डाला  जाता  है।  इस
 प्रकार  से  कमंचारियों  को  पूरी  तरह  से
 तबाहू  किया  जा  रहा  है  ।  कम्पनी  भ्रफ-
 यस  ने  एक  जाच  की  थी  जिसमे  बताया
 गया  था  कि  अश्रनभ्रकाउन्देंड  मनी  करीब
 35,15 5  लाख  to  क॑  करीब  है  |  यह
 पता  नहीं  कि  यह  पैसा  किस  स्रोत  से
 आया  |  इस  प्रकार  के  तरह  तरह  के
 घाटाले  इस  सगठन  में  किये  जा  रहे  है
 जिसका  नतीजा  यह  हैकि  कर्मचारियो
 का  संकट  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा
 है  ।  एक  श्रों  प्रेम  प्रकाश  शर्मा  नाम  का
 ब्यक्ति  है  जो  पहले  काग्रेस  केम्पेन
 कमेटी  क॑  कार्यालय  में  एक  साधारण
 कलक  था,  लेकिन  अझब  वह  जनरल  मैनेजर
 है  ।  नेशनल  हैराल्ड  की  गाड़ियां  रात  के
 l2  और  ॥  बजे  सक  होटलो ंसे  रहती  है
 जहा  पर  यहू  लोग  तरह  तरह  के  मनोरजन
 का  कार्यक्रम  करते  होंगे  ।  इसके  मंनेजिंग
 डायरेक्टर  श्री  यशपाल  कपूर  जो  इसके
 लिये  मुस्य  रूप  से  जिम्मेदार  है  ry  मैं
 सरकार  से  भाग  करता  हु  कि  सरकार
 या  तो  सी०  ब्री०  झाई०  से  इसकी  जाच
 कराये  प्रथवा  संसवीय  समिति  का  गठन
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 करे  जो  इसमे  हो  रहे  सारे  घोटाले  की
 जाच  करे  ।

 शझस्त  में  मैं  मत्री  जी  से  कुछ  प्रश्त
 करना  चाहता  हू

 (ए)  एल०  ग्राई०  सी०  की  जो
 पौलिसीदध  लैप्स  हो  गई  है  उसका  भुगतान
 कौन  करेगा  ?

 (बी)  क्‍या  सरकार  कोई  व्यवस्था
 इसके  लिये  करेगी  अथवा  नहीं  ?

 (सी)  क्‍या  सरकार  अपराधी  प्रेज-
 धघको  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  भौर
 सी०  बी०  प्राई०  या  ससदीय  समिति
 द्वारा  जाच  करायेग्री  ?

 (डी)  क्‍या  सरकार  लाक  आउट
 समाप्त  करेंगी  ?

 (ई)  क्या  सरकार  प्रबन्ध  को  धपते

 हाथ  मे  लेगी  ?

 (एफ)  क्या  सरकार  पत्॒कारों  एव
 कर्मंचारियों  की  सहकारी  समिति  को
 प्रबन्ध  सौपेगी  ?

 (जी)  क्‍या  सरकार  देखेगी  कि  किसी
 भी  व्यक्ति  को  जो  प्रबन्ध  समित्ति  के
 भ्त्याचार  का  विरोध  कर  रहा  है,  उसे
 दडित  तत  किया  जा  सक  ?

 (एच)  क्या  सरकार  सभी  प्रकार  क

 बकायी,  बेतन,  झतिरम  सहायता  प्रादि
 का  तुरन्त  भुगतान  करायेगा  ?

 भरी  झनन्त  रास  नाधतबाल  (फेजा-
 बाद)  :  मान्यवर,  इसमे  एक  सवाल  और
 जौड़  दिया  जाय.  eee .  .  «

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नहीं  चलता  है।

 (Interruptions)  **

 MR.  SPEAKER:  Don't  record.

 “**Not  recorded,
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 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Mr,
 Speaker,  Government  is  fully  aware
 of  the  gravity  of  the  situation  created
 by  the  failure  of  the  management  of
 the  National  Herald  to  make  payment
 of  wages  in  time,  As  the  hon.  Mem-
 ber  Harikesh  Bahadur  himself  pointed
 out  wages  for  the  workers  have  been
 paid  till  the  Slst  of  January  1970,
 Therefore  the  question  is  primarily
 related  to  wages  for  February  and
 March,  As  far  ag  the  Lucknow  unit
 is  concerned  payment  has  been  made
 upto  the  end  of  January;  for  February
 out  of  a  wage  bill  of  Rs.  2,40,000.
 Rs,  1,15,000  has  already  been  disburs-
 ed,  and  the  state  industria)  relations
 machinery,  ag  I  stated  earlier,  ig  tak-
 ing  steps  to  ensure  payment  of
 ‘Wages...

 (Interruptions)

 MR,  SPEAKER:  If  you  begin  ans-
 wering  others’  questions  there  will  be
 no  end,

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  This
 is  one  of  the  questions  asked  by  my
 hon,  friend  Harikesh  Bahadur.

 My  hon,  friend  referred  to  the  re-
 constitution  of  the  Board  of  Directors
 and  said  that  the  Board  of  Directors
 and  the  management  have  been  res-
 ponsible  for  many  serious  irregulari-
 ties.  Ag  the  House  knows,  because
 of  the  complaints  that  were  made,  an
 inspection  wag  ordered  under  section
 200A  of  the  Compantes  Act  and  this
 inspection  report  has  been  received.
 According  to  the  report  that  has  been
 submitted  after  the  inspection,  it  was
 found  that  the  management  has  been
 guilty  of  serious  irregularities  and  in-
 fringement  of  the  company  law.  I  wish
 to  inform  the  House  that  on  the  basis
 of  this  report,  the  Government  hes
 taken  action,  First  of  all,  there  were
 certain  irregularities  which  needed  a
 fuller  enquiry  by  the  CBL  Therefore,
 the  CBI  has  been  asked  to  undertake
 a  further  enquiry  into  those  serious
 irregularities.  Some  irregularities  per-
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 department,  all  these  irregularities
 have  been  referred  to  the  respective
 authorities—income-tax  authorities,
 Banking  Department  and  Registrar  of
 Companies—and  action  ig  being  taken
 on  every  count.  I  wish  to  go  further
 and  say  that  since  the  report  reveal-
 ed  such  grave  irregularities,  after  the
 matter  hag  been  referred  to  the  CBI
 for  further  enquiry,  it  hag  now  been
 decided  also  to  order  a  full-scale  in-
 vestigation  under  section  237  which
 will  be  a  joint  investigation  under-
 taken  by  all  the  concerned  depart-
 ments  and  Ministries  to  ensure  expe-
 dit‘on  and  to  see  that  all  irregularities
 and  mismanagement  in  the  under-
 taking  are  brought  to  light  so  that
 suitable  action  may  be  taken.

 On  the  question  of  the  provident
 fund  and  the  ESI,  the  hon  member
 said  that  dues  which  were  collected
 have  not  been  deposited.  Thig  is  «
 fect.  I  do  not  knew  whether  the  hon.
 member  wants  me  to  read  out  the
 figures  month  by  month.  That  is  not
 essential,  because  the  fact  remains
 that  dues  have  been  collected  but  not

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  You  have  to  ans-
 wer  only  questions  put  by  the  main
 questioner,

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Action
 is  being  taken  according  to  the  provi-
 siong  of  the  Provident  Fund  at

 :

 being
 taken  both  in  Lucknow.  in  Delhi.
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 MR.  SPEAKER:  They  are  not  in-
 terested  in  hearing  the  answers,  They
 are  only  interested  in  talking:

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 hon  Member  referred  to  the  unfor-
 tunate  fact  that  three  workers  of  the
 National  Herald  in  Lucknow  passed
 away  We  have  made  a  thorough  en-
 quiry  into  all  the  three  cases  to  see
 whether  there  has  been  any  negli-
 gence  on  our  part,  or  there  has  been
 any  absence  of  medical  attention  be-
 cause  of  disentitlement  (Interrup-
 hons)

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 क-सताइदप्रध्स्त  board  of  the  National
 Herald  consists  of  Shri  Charanjit
 Singh,  Chairman,  Shri  Yashpal  Kapur,

 SHRI  B.  SHANKARANAND
 (Chikkodi):  ‘There  has  been  a  serious
 allegation  against  the  Minister  by  an
 hon  Member  of  thig  House.  The  al-
 legation  was  not  recorded  and  the
 teply  of  the  Minister  also  was  not
 tecorded  The  hon.  Minister  has  cir-
 ctumbented  your  ruling  and  mention-
 ed  the  name  of  Mr.  Mallikarjun.

 MR  SPEAKER:  No,  no,  only  as  a
 jmember  of  the  Board  of  Directors,

 SHRI  B.  SHANKARANAND:  Mr.
 Mallikarjun  is  a  director  who  hag
 every  right  to  express  his  views.

 MR  SPEAKER:  No,  He  can  give  a
 Personal  explanation  later.  This  is
 not  a  point  of  order.

 SHRI  B  SHANKARANAND:  Mr.
 Malhkarjun  must  be  given  a  chance.

 MR,  SPEAKER:  There  are  proce-
 Mdures  laid  down  under  the  rales,  If
 there  is  any  representation
 about  any  Member  he  can  apply  to

 “**Not  tecorded.
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 the  Speaker  for  personal  explanation
 He  miust  give  the  personal  explana-
 tion  in  writing  to  the  Speaker,

 SHRI  MALLIKARJUN  (Medak):
 He  has  mentioned  me  as  one  of  the
 directors,

 MR.  SPEAKER  That  does  not  give
 you  a  right  to  say  anything.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  a
 point  of  order.  Rule  37]  says:

 “Tf  the  vote  of  a  member  in  a  di-
 vision  in  the  House  is  challenged
 on  the  ground  of  personal,  pecu-
 mary  or  direct  interest  in  the  matter
 to  be  decided,  the  Speaker  may,  if
 he  considers  necessary,  call  pom
 the  member

 Mr  Mallkerjun  is  8  director.
 Therefore,  he  has  no  moral  right  or
 authority  to  come  and  shout  here

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  point
 or  order.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 other  members  of  the  Board  are  Vimal
 Mehrotra  and  H.  R  Basavara)

 SHRI  MALLIKARIUN:  Mr.  Jyotir~
 moy  Bosu  has  used  wrong  words
 against  me,

 MR,  SPEAKER:  If  there  is  any  un-
 parhamentary  word.  I  will  expunge
 it.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  In  ans-
 wer  to  my  hon.  friend’s  question
 about  the  persons  against  whom  pro-
 secutfon  cases  have  been  filed,  I  have
 to  inform  the  House  that  they  have
 been  filed  in  the  Lucknow  unit  against
 S.  D,  Pillai,  Mohd,  Yunus,  B,  x  Zaidi
 atid  the  company.  In  Delhi,  they
 have  been  filed  against  Mr.  Yashpal
 Kapoor  and  the  company.

 43  hres.

 Then,  the  prosecutions  under  Sec-
 tion  4  of  the  Employees’  Provident



 379  Reported  lock-out

 Fund  and  Miscellaneoug  Provisions
 Act  have  also  been  launched  both  in
 Lucknow  and  in  Delhi,  Summons  have
 been  issued  to  the  accused  in  Luck-
 now.  As  far  as  Delhi  ig  concerned,
 the  case  is  pending  before  the  Court
 of  the  Metropolitan  Magistrate.

 Ag  far  ag  the  deaths  are  concerned—
 which  provoked  the  unfortunate
 shouting  which  could  have  been  avoi-
 ded  if,  I  had  been  fully  heard,  I  was
 saying  that  though  it  is  tragic  that  the
 workerg  passed  away,  there  is  no  evi-
 dence  to  prove  that  they  suffered  from
 lack  of  medical  attention.  This  is
 what  I  was  saying.  I  took  great  care
 to  enquire  whether  these  workers  did
 not  get  medical  attention  because  they
 were  treated  a  “disentitled”  since
 their  dues  had  not  bean  deposited.
 Atter  full  enquiry.  I  have  found  that
 a  death  certificate  has  been  issued
 by  the  ESIC  in  one  case  and  there  is
 nothing  to  show  that  they  did  not  get
 medical  facilities  that  they  were  en-
 titled  to  get  as  subscribera  of  the
 ESIC.  Therefore,  it  cannot  be  said
 that  the  fact  that  the  money  which
 was  deducted  from  the  pay  of  workers
 had  not  been  deposited  with  the  ESIC,
 has  led  to  any  “dis-entitlement”  or
 lack  of  medical  attention  as  far  as
 these  workers  sre  concerned.

 He  asked  a  question  whether  the
 Government  ig  considering  taking  over
 of  these  Associated  Journals.  I
 want  to  make  it  absolutely  clear
 that  the  political  complexion  of  the
 management  or  the  views  expres-
 sed  in  the  columng  of  the
 papers  will  not,  in  any  way,  affect  the
 attitude  of  the  Government,  as  fer  as
 such  a  question  is  concerned....  (In-
 terruptions)  I  suppose,  the  House  ३5
 interested  in  hearing  the  answers  to
 the  question  raised,

 MR,  SPEAKER:  They  are  not  inte-
 rested  in  hearing  the  answers;  they
 are  interested  only  in  shouting.
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 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  On  one
 occasion,  on  a  previous  occasion,  in
 Delhi,  there  wag  a  suggestion  made  by
 the  employees’  organisatiuns  that  the
 managment  of  the  undertaking  should
 be  handed  over  to  a  workers’  coope-
 rative,  At  that  time,  there  were  dis-
 cussions  between  the  management
 and  ithe  representatives  of  the  em-
 ployees.  But  no  agreement  could  be
 reached  on  the  paper  being  handed
 over  to  the  workers’  cooperative,  In
 the  same  way,  in  Lucknow,  now  a
 proposal  has  been  made,  a  demand  has.
 been  made,  by  the  employees  organi-
 sations  that  the  Government  should
 take  over  the  paper  and  hand  it  over
 to  tthe  workers’  cooperative.  A  wor-
 kers’  cooperative  hag  been  registered
 in  Lucknow.  The  hon,  Chief  Minis-
 ter  of  Uttar  Pradesh  recently  stated
 that  the  Government  would  consider
 the  proposal  of  handing  it  over  to  a
 workers  cooperative  if  the  lock-out
 was  not  lifteq  within  a  reasonable
 time,  This  is  al]  that  we  know.  It  is
 the  statement  of  the  Chief  Minister,
 U.P.  to  which  Iam  referring,  More  than
 that,  we  have  no  information  ag  far  88
 U.P.  is  concerned.

 SHRI  0.  M.  STEPHEN  (Idukki):
 I  rise  on  a  point  of  order.  I  am  not
 bothered  about  National  Herald  and
 all  that;  I  am  on  another  aspect.  I  am
 in  defence  of  the  right  of  a  Member...
 (Interruptions)

 MR,  SPEAKER:  Mr.  Bosu,  I  hed
 allowed  you  also  to  raise  your  point
 of  order.  I  had  allowed  others  also.

 SHRI  a  M,  STEPHEN:  I  am  in  de-
 fence  of  the  right  of  a  Member,  the
 question  of  the  right  of

 oe  Pink give  hig  personal  explanation;
 the  point  I  am  raising.  In  the  course
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 of  hig  answer,  certain  statements  were
 made  with  respect  to  the  manage-
 ment.  It  is  alright.  But  when  he
 has  stated  that  Mr,  Mallikarjun  is  a
 member  of  the  Board  of  Directors,
 those  allegations  against  the  manage-
 ment  come  against  Mr.  Mallikarjun
 also.  Therefore,  Mr.  Mallikarjun  has
 got  a  right  to  explain  and  to  reply
 to  the  allegations  made,  I  submit  that
 there  are  two  aspects  to  it.  When  in
 the  course  of  the  debate  immediately
 a  Member  rises  to  explain  his  position
 a  statement  wag  made  that  he  was  a
 member  of  the  Board  of  Directors
 (Interruptions)

 MR,  SPEAKER:  Mr.  Jaiswal.  please
 sit  down,  I  am  hearing  a  point  of
 order,

 SHRI  C.  M,  STEPHEN:  The  proce-
 dure  is  that  if  he  wants  to  make  a
 personal  explanation  he  must  write
 to  you  giving  the  statement  and  all
 that  applies  only  when  the  demand
 for  an  explanation  is  not  made  on  the
 floor  of  the  House  immediately  when
 the  statement  ig  made.  There  are
 two  occasions.  If  a  statement  made
 is  unnoticed  ang  if  a  challenge  ig  not
 made  immediately,  even  ag  Dr.  Karan
 Singh  did  the  other  day,  the  Member
 can  write  to  the  Speaker  giving  the
 Statement  and  asking  for  the  right  of
 Personal  explanation.  But  when  the
 Matter  is  before  the  House  and  the
 Member  rises  up  and  says  that  he
 wants  to  make  a  personal  explanation,
 it  is  a  settled  procedure  that  the  Mem-
 ber  is  immediately  allowed  to  make
 his  personal  explanation.  The  other
 Procedure  does  not  follow  at  all.  Very
 Serious  allegationg  have  been  made.
 Criminal  prosecution  will  have  to  be
 launched,  The  Minister  went  gut  of
 the  way  and  has  stated  that  Mr.  Mal-
 likarjun  ig  a  member  of  the  Board  of
 Directors.  Mr.  Mallikarjun  has  got  a
 right  to  make  an  explanation  on  the
 allegations  made  against  the  company
 Which  means  against  the  Board  of  Di-
 Tectorg  which  is  controlling  the  com-
 pany,  which  means  against  Mr.  Mal-
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 likarjun  also.  Therefore,  the  right  of
 personal  explanation  must  be  upheld
 and  he  must  be  allowed  to  make  his
 explanation  on  the  allegations  made
 on  the  floor  of  the  House,

 I  would  make  another  submission
 here.  The  purpose  of  the  Call  Atten-
 tion,  ag  you  know,  is  limited:  a  brief
 statement,  the  Minister  hag  got  to
 make,  and  the  questions  have  got  to
 be  answered.  But  here  it  is  assum-
 ing  the  shape  of  a  sort  of  a  debate.
 We  are  sitting  here  quiet,  absolutely
 quiet;  it  is  a  one-way  traffic  going  on.

 MR.  SPEAKER:  No,  no.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  This  is
 absolutely  dangerous;  this  is  absolu-
 tely  wrong,  We  are  keeping  quiet,
 and  if  that  is  taken  advantage  of,  it
 is  absolutely  wrong.

 I  am  now  pleading  for  the  right  of
 the  Member  of  the  House  to  make  a
 personal  explanation  on  the  allega.
 tions  made  against  him  by  the  Minis-
 ter  in  the  course  of  the  debate.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  want
 to  say  something  on  this....

 MR.  SPEAKER:  I  am  not  allowing
 it.  First  of  all,  I  will  deal  with  the
 point  of  order  raised  by  him.  I  am
 only  hearing  the  Minister....

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  May  I
 say  a  word..  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Before  giving  my
 ruling,  I  am  only  hearing  the  Minis-  |
 ter....

 AN  HON.  MEMBER:
 others  also  must  be  heard,

 SHRI  a  M.  STEPHEN:  The  point
 of  order  I  have  raised  is  not  eliciting
 the  opinion  of  the  Minister.  If  he  is  to
 be  heard,  then  the  others  also  must
 be  heard.  Either  you  give  your  rul-
 ing  on  the  point  of  order  raised  by
 Me  or  if  you  are  hearing  the  Minister,
 then  you  should  hear  the  others  also,

 Then  the
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 MR.  SPEAKER:  I  will  give  my  rul-

 ro
 I  am  not  allowing  a  debate  on

 I  have  heard  the  point  of  order
 raised  by  the  leader  of  the  Opposition.
 I  am  unable  to  accept  the  contention
 advanced  by  the  leader  of  the  Oppo-
 sition.  The  allegation  in  this  ‘case,
 if  any,  78  against  the  company  end
 not  against  any  individual  Director,

 Therefore,  the  quetion  of  personal
 explanation  does  not  arise,

 Mr.  Ram  Dhan,

 शी  रामघस  (लालगंज)
 भ्रष्यक्ष  महोदय  .

 MR  SPEAKER:  Don't  record.

 (Interruptions)  *  *

 You  seem  ot  be  in  a  mood  to  ‘dis-
 turb.

 SHRI  C.  M  STEPHEN:  Why  did
 he  mention  his  name?

 MR.  SPEAKER:  It  is  a  different
 matter,  He  mentioned  the  names  of
 all  the  Directors,  He  did  not  say  any-
 thing  against  anybody.  (Interrup.
 tions)  Mr.  Ram  Dhan.
 Don't  record.  (Interruptions).**

 I  am  not  allowing.  I  have  called
 Mr.  Ram  Dhan.  Please  take  your
 seat,

 at  रामधन  :  मैं  विरोधी  दल  के
 नेता  से  भ्रपील  करूगा  कि  थे  अपने
 मेम्बर  को  शन्त  कराए  1

 माननीय

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Ram  Dhan,
 you  please  put  the  question.  This
 ig  not  against  director.

 The  law  is  very  clear  on  thig  point
 Thig  38  not  going  on  record,

 (Interruptions)  oe

 Not  a  word  is  going  on  record.
 There  was  no  allegation  against  you.
 Allegation  against  the  management

 is  not  an  allegution  against  a  Direc-
 tor.

 **Not  recorded,
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 Mr.  Ram  Dhan,  please  come  to  the

 question.

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Order  please.  I
 am  on  my  legs.  Please  take  you
 seat,

 Mr,  Ram  Dhan.

 aft  रानसत  माननोय  प्रध्यक्ष
 महोदय,  यह  बहुत  गम्भोर  प्रश्न  है  ।  इस
 से.....  (ब्यवंधान)  .

 MR  SPEAKER:  Mr.  Stephen,  I  am
 requesting  you  to  help  me.  Don’t  put
 me  in  a  difficulty.  I  have  decided
 that  he  has  no  right.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  A  Membei
 has  a  right  to  explain  his  position.

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.

 (Interruptions)  os

 MR.  SPEAKER:  No  allegation  har
 been  made.  Mr.  Ram  Dhan,  please
 continue.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Why  have
 you  not  allowed?  The  Member  has  8
 right  to  explain.  He  may  be  allowed
 to  make  his  submission.

 MR,  SPEAKER:  Nobody  can  dictate
 to  me,

 (Interruptions)  om

 MR.  SPEAKER:  Nothing  is  going
 on  record.  Nothing  ig  recorded.

 (Interruptions)

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  I  wank
 to  make  a  submission,

 -———  —
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 MR.  SPEAKER:  Mr.  Gopal,  if  I
 allow  you,  I  have  to  allow  others  also
 Order  please.

 Dout  record  anything.

 (Interruptions)  **

 MR.  SPEAKER:  I  have  repeatedly
 said  that  if  there  is  any  allegation
 against  Shri  Mallikarjun,  he  will  be
 allowed  to  give  an  explanation.  But,
 I  am  going  to  expunge  all  the  allega-
 fion.

 (Interruptions)  **

 MR  SPEAKER:  Do  not  record.

 SHRI  K.  GOPAL:  I  want  to  make
 a  submission.  During  the  course  ot
 the  reply,  the  Minister  has  said  some-
 thing  and  something  has  gone  on
 record,  I  am  not  gomg  into  the
 merits  of  the  case  at  all.  If  any  state-
 ment  by  the  Minister  warrants  a  per-
 sona]  explanation  by  the  Member
 concerned,  kindly  allow  him  to  do  that.

 MR.  SPEAKER:  I  will  certainly
 allow  that;  I  will  go  through  the
 record,

 Shri  Ram  Dhan.

 (Interruptions)  **

 MR.  SPEAKER:  Do  not  record
 Mr.  Ram  Dhan.

 _  भा  रासमधन  :  मैं  झाप  से  यह
 निवेदन  करन।  चाहता  ह्  भौर  भ्ापक  द्वारा
 बिरोधी  दल  के  नेता  से  निवेदन  करना

 MR,  SPEAKER:  You  cannot  put  any
 Question  to  the  Leader  of  the  Opposi-
 tion.  Do  not  create  more  trouble.

 SHRI  RAM  DHAN;  I  am  only
 appealing  to  the  Leader  of  the  Oppo-
 sition  to  cooperate.  Kindly  listen  to
 the  translation;  you  did  not  listen  to
 the  translation,  therefore,  there  78
 Confusion,

 **Not  recorded,
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 at  रामधन  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  मैं
 झापसे  यह  निवेदन  करना  चाह,  हू
 कि  नेशनल  हैराल्ड  एक  ऐसा  अखबार  है
 है  जिससे  राष्ट्र  की  भावनाये  सम्बद्ध  है  ।
 स्वर्गीय.  पडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने
 नेशनल  हैराल्ड  की  स्थापना  की  थी  झौर
 उस  बाद  बहुत  से  ऐसे  सम्पादक  ने
 इसमे  काम  किया  जो  केबल  0  Fo
 प्रात  माह  लेते  थे,  एक  मिशनरों  लाइफ
 था  वहा  क॑  पत्रकारां  की  और  उन्होंने
 श्रपनी  सारी  जिन्दर्गा  दे  दो  इस  पत्र  को
 बचाने  क॑  लिये  ।  लेकिन  झझब  खेद  की
 बात  हैं  कि  इस  पत्र  को  झ्ाज  एक
 परिवार  की  सम्पत्ति  बना  कर  के  उसे
 नष्ट  किया  जा  रहा  है

 ar  ज्योतिमंध  बस  (डायमड  हाबंर):
 कायदे  से  किया  है  बह  भी  .

 ci  रामधत  :  मेरे  लिये  श्राप  रनिंग
 कमेटरी  न  करे,  क्‍योंकि  मैं  आपके  लिये;
 कपभ्ी  नहीं  करता  हू  ।

 यह  जो  भ्रखबार  है  मेस  एसोशियेटड
 जनंल्स  लिमिटेड  है  उसमें  कहा  गया  है  कि
 जननिधि  ट्रस्ट  जो  लखनऊ  मे  रजिस्टडं

 है  वह  उसमे  पैसा  जमा  करे  कौन

 ढ्र्स्टी  है,  कया  है  इसके  बारे  मे  कोई
 जानकारा  नहीं  दी  जातो  है  |  यह  भी

 सहा  है  कि  बहुत  विनों  से  इस  भ्रखबार

 को  व्यक्तिगत  सम्पत्ति  बना  कर  झपने

 प्रचार  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जाता

 रहा  ।  बहुत  से  सम्मानित  सम्पादक
 उसमे  हुए  है  जिनमें  से  शा  चेलापति  राव

 का  नाम  उल्लेखनाय  है,  जिन्होंने  इस
 समाचार-पत्र  के  लिये  अपना  जिन्दगो
 दे  दी  ।  उन्हें  मजबूर  हो  कर  इस  प्र  से
 झपना  सम्जन्ध  विच्छेद  करना  पड़ा  |
 धोर  इसके  बाद  भां  यह  बारबर  झगड़ा
 उठता  रहा,  977  में  यह  प्रश्न  ससदु
 के  सामने  उपस्थित  हुभा,  बोर्ड  अाफ
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 (att  रामधन]

 डायरेक्ट्स  चेंज  हुए  q  किस  तरह  से  बोडे
 श्राफ  डायरेक्टर्स  बनायें,  उसके  बारे  में

 कुछ  इस  सदन  में  कहा  गया  t  यह  बात
 भी  मुझे  सदन  की  जानकारी  के  लिये
 रखनी  है,  माननीय  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  ने

 इसी  लोक  सभा  मे  श्री  ज्योतिमंत्र  बसु
 के  प्रशन  के  उत्तर  मे  बताया  कि  किस

 तरह  से  Employees  Provident  Fund
 contributions,  including  employees’
 share  and  employer’,  share;  Family
 Pension  contributions;  Administrative
 charges  under  Employees’  Provident
 Fund  Scheme;  Deposit-linked  Insur-
 ance  contributions,  Administrative
 charges  under  Employees’  deposit-
 linked  insurance  scheme..

 इस  तरह  से  बहुत  काकी  रुपये  का
 गोलमाल  किया  गया  |

 यह  भी  सही  है  कि  इस  समाचार-
 पत्र  को  जो  कागज  का  कोटा  च्न्या  जात
 था,  इल  सपूहों  को,  उसको  शनैक  साकेट
 में बेचा  गया  धौर  यह  भी  है  कि  80
 लाख  च्पये  का  न्यूजपश््टि  कंट्रोल  ग्रेट  पर
 खरीदा  गया  था  शौर  सरकार  वो  फिगर
 दी  गईं  कि  भ्रखबार  का  सकलेशन  बहुत
 अधिक  है  गौर  उप्तको  ब्लैक  माऊंट  में
 हैर  महीने  बेचा  गवा  ।

 20  ल'ब  रुपये  की  बैस्टेज,  रही  शौर
 'मैटल  की  जो  रही  होती  है,  हत  सब  को
 बेचा  गया  शौर  उसका  कोई  भी  एकाउप्ट
 नहीं  दिखाया  गया  |

 श्री  यशपाल  कपूर  मैनेजिंग  डायरेक-
 टर  978  में  हुए  थे,  लेकिन  उनके
 नएप्वाइम्टमेंट  की  पुष्टि  बाद  में  की  गई
 @  गौर  i0  लाख  र०  का  जो  ह्तक
 सनी  झ्ाया,  उसका  भी  कोई  हिसाब  नहीं
 दिया  मया  1  यहू  सारे  काफो  हैं।
 +
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 मैं  एक  बात  और  बता  देना  चाहता
 हूँ  कि  राम्य-सभा  में  श्री  जगदीश  प्रसाद
 माथुर  ते  कम्पनी-ला  प्रफेयर्स  मिनिस्टर  श्री

 शांतिभूषण  से  इस  सम्बन्ध  में  सवाल  किये
 थे,  वहां  शार्ट  नोटिस  कवेश्चत  हुआ  था,
 उस  बन्त  भी  सरकार  ने  कोई  घ्थिति
 सारस  नहीं  की  थो,  कहा  था  कि  इस
 सम्बन्ध  में  हम  कार्यवाही  करने  जा  रहे
 हैं  ।  यह  मैं  मनता  हूं  कि  कुछ  बकाया
 राज्य  सरकारों  पर  नेशनल  हैरल्ड  का
 है,  जिसके  सम्बन्ध  में  श्री  मल्लिकार्जन
 कहते  है,  वह  बकाया  मिलना  चाहिये,
 इसमे  कोई  दो  राय  नहीं  हैं,  लेकित  हमारे
 सामने  ऐसे  भी  उदारण  है  कि  जब  इस
 तरह  के  समाचार-पत्नों  में  गड़बड़ियां
 हुई,  गोलमाल  और  धोटाले  हुए  तो  ऐसे
 अखबारों  को  सरकार  ने  स्वयं  ले  लिया
 झौर  जब  स्वयं  श्रीमती  इत्दरा  गांधी
 प्रधान  भंत्री  रहीं  बंगाल  का  “व  सुमति"
 डेली  एक  ऐसा  झलवार  था  उसी  सरकार
 ने  श्द  ले  लियः।  इसी  तरह  के  ग्राउन्डज
 पर,  शौर  बैनेट  एंड  कोलभैन  क्री  भी
 गड़बड़ी  हुई  थी,  उसे  भी  उतती  सरकार
 ने  लिया  था  1  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं
 कि  यह  जो  वर्तमान  सरकार  है,  क्‍यों,
 इम  तरह  की  प्रश्नी  तक  देर  कर  रही  है?

 यह  हिचकचाहट  क्‍यों  है  ?  जब  भूत-
 पूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्ध्रि  गाधी,
 ने  स्वयं  इस  तरह  का  कार्य  किया  था,
 शो  फिर  यह  सरकार  किस  तरह  के
 मोह-जाल  में  फंसी  हुई  है,  जिसकी
 वजह  से  इत  सब  अभखबार-समहों  पर  कोई
 कार्पेषही  नहीं  की  जा  रही  है,  इस
 कम्पनी  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की
 जा  ही  है  ?

 ये  झब्बर  वे  हैं,  जिन  पर  ब्रिरिश
 सरकार  जब  जब  जुर्माना  करती  थी
 शौर  जिनकी  जमानत  जब्त  करे
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 की  कोशिश  करती  थी,  तो  जनता  एक
 एक  पैसा  इंकेंड्री  करके  उसकी  रला  करती
 थी  सेकिन  आज  इन  झकबारों  के  लाखों  लःख
 रुपयों  का  गौले-साल  कि  गेंये।  है,
 जिसकी  वजहू  से  मजदूरों  को  भूखों  मरना
 पड़  रहा  है  |  प्रभी  जंती  महोदय  ने

 कहा  कि  दवा  की  कमी  की  वजह  से  उनकी

 मृत्य  नहीं  हुई  1  लेकिन  क्या  यह  भी

 तही  नहीं  है  कि  इस  देश  में  कितने  ही
 बेकार  लोगों  की  प्रात्म-हत्या  करते  से

 पृत्यु  हो  जाती  है  ?  ब्रेकारी  की  वजह  से
 लोगों  की  भभ्छों  मरना  पह  रहा  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  मैं  चाहता हूं  कि  पूरा
 सदन  इस  बात  का  समर्न  करे,  क्योंकि
 इन  पझ्रखबारों  के  साथ  नैशनल  सैन्टीमेंट्स
 जुड़े  हुए  हैं  a  oat  सरकार  इन  सब
 शखबारों  को  अपने  हाथ  में  ले  लेती  है,
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  सारी
 सम-याये  हल  हो  जायेंगी।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  साफ  आाद्दों  में
 यह  पछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इंनिक
 बत॒मति  की  तरह  से  सरकार  इन  ग्रखबारों
 को  अपने  हाथ  में  लेना  चशहुती  है,  भौर
 संगर  वह  इन्हें  झपने  हाथ  में  नहीं  लेना
 चाहती  है,  तो  कया  वह  इन्हें  मजदूरों
 की  को-प्रापरेटिव  सूनियन  को  देना
 चाहती  है  ?  इने  अतवारों  को  फिर
 से  निकालने  के  लिए  जो  कुछ  भी  ह... ल
 फी  आवश्यकता  पड़ेभी,  क्या  सरकार
 वह  घन  देने  के  लिए  तैयार  है  ?  जो
 मकदमे  दायर  किये  गये  हैं,  यदि  उनमे
 काफी  देर  हो,  तो  क्‍या  ये  मुकदमे  स्पेशल
 कोट्स  में  नहीं  भेजे  जा  सकते  हूँ  ?
 इन  सब  मामलों  र  सरकार  तुरन्त
 जवाब  दे  |

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  TI  do
 not  think  it  Ig  necessary  for  me  to
 deal  with  the  many  irregularities  of

 which  the  hon,  Member  made  men-
 tion;  some  of  these  have  been  refer-
 red  to  in  the  reply  that  my  colleague
 the  hon.  Minister  of  Law  and  Com-
 pany  Affairs  gave  in  the  Rajya  Sabha
 and  perhapg  here  too.  The  main
 question  that  he  asked  was  about  the
 government  attitude  to  the  question
 of  taking  over  this  newspaper.  I
 should  lke  to  gay  in  answer  to  this,
 primarily,  that  the  government  has
 powers  under  Section  408  of  the  Com-
 panies  Act  to  appoint  government
 directors  on  the  board;  but  this  ig  done
 when  it  is  proved  that  for  public
 interest  ag  well  as  for  the  benefit  of
 the  undertaking  7  is  necessary  for
 the  government  to  do  so.  It  ig  there-
 fore  clear  that  the  government  must
 have  undertaken  an  enquiry  and
 investigation  and  must  have  convine-
 ed  itself  both  of  the  necessity  to
 appoint  such  directors  and  to  take
 further  action  of  the  kind  the  hon.
 Member  referred  to,  to  see  that  the
 undertaking  becomes  viable.  In  this
 case  as  I  sald  earter  an  inspection
 has  been  conducted  under  section
 200A,  precisely  to  go  into  those  alle.
 gations  ang  irregularities.  After  the
 report  was  received,  action  has  been
 taken,  and  further  action  has  now  beea
 taken  with  the  issue  of  the  order  to
 undertake  an  investigation  under
 section  237,  which  is  a  far  more  com-
 prehensive  investigation  than  the
 inspection  urder  section  200A,  And
 if  it  is  revealed  after  thig  investiga-
 tion  or  during  this  investigation  that
 the  situation  cannot  be  salvaged  with-
 out  the  appointment  of  government
 directors,  government  will  certainly
 eonsider  doing  so;  and  that  will  be
 done  on  the  merits  of  the  case,  and
 not  because  of  any  animosity  towards
 anyone.

 SHRI  CHITTA  BASU  (Barasat):
 The  hon.  Minister  of  Labour  and  Par-
 liament  Affairs  has  in  the  course  of
 hig  statement  given  a  casual  answer
 as  regards  the  process  of  conciliation
 between  employers  and  the  emplo-
 yees,  both  at  Delhi  and  Lucknow.
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 ‘The  hon.  Labour  Minister  understands
 and  knows  that  the  procedure  as  laid
 down  in  the  Industrial  Disputes  Act
 is  a  time  consuming  process  but  also
 the  law  does  not  provide  for  the  com-
 pulsory  attendance  of  the  representa-
 tive  of  the  management  in  the  tripar-
 tite  conferences  which  are  generally
 called  by  the  Conciliation  Officer.
 Therefore,  may  I  know  from  the  hon.
 Mimster  whether  he  agrees  with  me
 or  not  that  in  the  course  of  the  reply
 which  has  been  given  by  the  hon.
 Minister  of  Law,  Justice  and  Company
 Affairs  in  the  other  House  on  12th
 March  last.

 MR.  SPEAKER:  Normally  we  do
 not  refer  to  the  proceedings  of  the
 other  House.  That  jg  the  convention.

 SHRI  CHITTA  BASU:  There  is  a
 eatalogue  of  irregularities,  I  have
 got  that  list.  I  do  not  want  to  quote.
 There  has  been  complaint  against  the
 Ministry  of  Information  ang  Broad-
 casting.  There  has  been  complaint
 against  the  Ministry  of  Industries  as
 there  hag  been  violation  of  Industrial
 Development  and  Regulation  Act.  You
 know  to-day  morning  newspaper  car-
 Ties  the  news  saying  that  the  Minister
 of  Industries  Shri  George  Fernandes
 has  also  publically  announced  that  the
 Company  needg  a  thorough  probe.  It
 is  not  only  the  question  which  can  be
 tackleg  by  regulating  or  governing  the
 relation  between  the  employers  and
 employees—viz.,  Industrial  Disputes
 Act,  Factories  Act,  Payment  of  Wages
 Act  or  Provident  Fund  Act  relating
 to  the  welfare  of  the  labour,  but  it
 concerns  also  four  departments  of  the
 Government,  j.e.,  Ministry  of  Com-
 Pany  Affairs,  Ministry  of  Information
 and  Broadcasting,  Ministry  of  Indus-
 tries  and  Ministry  of  Labour.  May  I
 know  from  the  hon.  Minister  whether
 he  agrees  with  the  natural  process  of
 Teconciliation.  Under  the  provision
 of  the  Industrial  Disputes  Act  cannot
 he  solve  these  chronic  problems  of  the
 Nationa]  Herald?  In  view  of  that
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 does  the  Government  propose  to  take
 &  co-ordinated  and  well  thought  out
 action  against  this  Company  in  order
 to  finally  take  over  the  management
 of  the  compeny  so  that  the  journal
 can  survive  and  the  workers  interests
 are  protected?  Is  this  kind  of  com-
 prehensive  action  for  take  over  being
 contemplated  by  the  Government?
 He  has  taken  shelter  under  the  provi-
 sion  of  the  Companies  Act  209A  or
 something,  by  virtue  of  which  only
 a  Director  can  be  appointed  in  the
 Board  of  Management  of  Companies.
 My  question  is,  since  the  matter  ig  a
 comprehensive  one,  the  management
 does  not  want  to  run  the  company  in
 accordance  vith  the  laws  of  the  land,
 they  want  to  go  on  with  their  own
 purpose,  ig  it  not  the  duty  of  the  Gov-
 ernment  to  take  over  the  management
 of  the  Company?  It  should  not  simply
 depend  on  the  Companies  Act  or  the
 provisions  cf  Industrial  Development
 and  Regulation  Act.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 hon.  Member's  question  has  two  parts.
 One  is  about  the  alleged  mis-
 management  jin  the  undertaking.  Does
 the  Government  propose  to  have  a
 concerted  plan  of  action  for  the  take
 over  of  the  undertaking?  This  part  I
 have  already  enswered.

 MR.  SPEAKER:  Probably  it  will
 require  examination.

 SHRI  CHITTA  BASU:  He  hag  not
 answered,

 MR.  SPEAKER:  He  has  not  anawer-

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  I  gaid
 that  this  question  of  taking  over  is
 related  ‘o  the  question  of  appointment
 of  Gove-nmcnt  rirectors  under  section
 408.  There  are  various  ways  in
 which  an  undertaking  or  the  manage-
 ment  of  an  unde:  can  be  dealt
 with,  I  referred  to  sectiong  200A,
 237  and  408.
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 MR.  SPEAKER;  Taking  over  is
 different  from  appointing  Directors.
 Probebly  for  taking  over,  a  special
 Jaw  may  be  required.  I  do  not  know
 if  under  the  existing  law  you  can
 take  over.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  The
 main  guestio,,  ¢s  I  understand,  Sir,  78
 how  to  deal  with  the  situation  created
 by  what  is  describeq  as  mismanage-
 ment  There  are  various  ways  of
 dealing  with  that  situation.  One
 extret.ec  wey  ig  what  the  hon.  refer-
 red  tu,  .e.  taking  it  over  totally.
 There  are  many  other  steps  which  this
 Government  0४७  take  under  the  exist-
 ing  Irs  to  deal  with  the  situation  of
 mismaragement,  *  was  referring  to
 them  28  you  seid  if  it  is  a  question
 of  tak'ng  over  and  entrusting  it  to  a
 person  who  is  specially  appointed  or
 to  a  workers’  cooperative  etc,  that  is
 a  different  question.  At  the  moment,
 in  wo  earlier  answer,  I  referred  to
 the  Chief  Minister’;  statement  as  far
 as  UP  3s  concerned  Ag  far  as  the
 Central  Government  is  concerned,  we
 are  no!  considerng  such  a  proposal  at
 the  moment.

 Ahcut  the  first  part  of  the  question
 about  conciliaticn  and  its  being  time.
 consuming,  I  do  not  think  thig  is  the
 context  in  which  I  srould  make  any
 genrral  observation  about  the  time-
 conruming  nature  of  conciliation  pro-
 ceetings  Conciliation  proceedings  in
 this  case  are  releted  to  two  things.
 One  ig  to  ensure  the  payment  of
 Wag*s  soon,  and  the  other  is  to  the
 hftrg  of  the  lorkout.  The  basic
 duestion  of  ensuring  that  there  is  no
 mismanagement  is  the  second  part  of his  question,  to  which  I  have  already
 referred,

 SHRI  CHITTA  BASU:  He  has  not
 answered  fully.  I  said  that  four
 Gepartments  are  involved  in  this.

 MR  SPEAKER:  hi it  eailier,
 He  has  referred  to
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 SHRi  CHITTA  BASU:  I  asked
 about  taking  over  the  management  of
 this  company  under  the  existing  law,
 i.e.  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act.

 MR  SPEAKER;  He  says,  at  present
 they  have  no  such  proposal.

 —

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDER-
 TAKINGS

 THIRTY-SEVENTH  REPORT

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  I  beg  to  present  the
 Thirty-seventh  Report  of  the  Com-
 mittee  on  Public  Undertakings  on
 Action  Taken  by  Government  on  the
 recommendationg  contained  in  the
 Eightieth  Report  of  the  Committee
 (Fifth  Lok  Sabha)  on  Hindustan
 Antibiotics  Limited.

 ee

 13,43  hrs.

 [Dr  Susmma  NAvar  in  the  Chair]

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 TairtTy-Srconp  REPort

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA  :  I  beg

 to  move:  4

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Thirty-second  Report  of  the
 Business  Advisory  Committee  pre-
 senteq  to  the  House  on  the  i2th
 April,  1979.”

 MR,  CHAIRMAN:  Motion  moved:

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Thirty-second  Report  of  the
 Business  Advisory  Committee  pre-
 sented  to  the  House  on  the  12th
 April,  1979."

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  These  no-day-yet
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 named  motions  are  religiously  pub-
 lished  and  I  think  the  tenth  list  has
 come  out.  I  do  not  know  the  serial
 number.  I  feel  this  system  should  be
 abolished  because  it  is  a  futile  exer-
 cise  the  members  are  made  to  do.  We
 are  sitting  here  from  l9th  February
 and  in  these  two  months,  not  one  out
 of  the  list  hag  been  taken  up  for  dis-
 cussion  Why  go  in  for  thig  wastage
 of  paper,  stationery  and  printing,
 when  there  is  scarcity  of  paper?  The
 day  never  comes!  I  call  it  a  grave-
 yard  of  motions,

 About  the  Jamshedpur  incidents,
 about  which  there  was  a  lot  of  furore
 in  the  House  today,  the  Speaker  in
 his  wisdom  said,  there  will  be  a  dia-
 cussion  for  2  hours  only.  What  is
 happening  in  Jamshedpur  has  hardly
 any  precedent  in  recent  years.  It  is
 mass  killing  of  minorities  and  total
 failure  of  the  administrative  minis-
 tries.  Therefore,  the  discussion  has
 to  last  for  at  least  six  hours.  We  can-
 not  skip  over  this  sort  of  thing,
 because  we  are  answerable  to  the
 people.  Those  who  become  ministers
 lose  contact  and  touch  with  the  peo-
 ple.  Therefore  they  do  not  feel  the
 pulse  of  the  people.  But  we  are  be.
 ing  clogely  interrogated,  questioned
 and  criticiseg  that  four  days  have
 passed  and  nothing  has  happened.  T
 would  request  you  to  kindly  ask  the
 Minister  of  Parliamentary  Affairs,
 who  is  a  very  considerate  man,  to  fix
 है  hours  for  thig  debate  on  Jamshed-
 pur.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  It  is
 for  the  Business  Advisory  Committee
 to  decide.  It  can  be  raised  there.  I
 do  not  have  to  make  any  statement
 about  it.

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-
 hani):  Madam  Chairperson,  I  have  to
 raise  @  very  serioug  point  which  is
 agitating  the  minds  of  the  members
 here.  The  Busindss  Advisory  Com-
 mittee  has  recommended  to  the  House
 to  ait  til  7.00  p.m.  in  order  to  find
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 more  time  to  discuss  the  various
 Demands  for  Grants.  I  suggest  that
 the  House  may  sit--over  longer  than
 7.00  p.m,  in  order  to  discuss  in  depth
 the  anti-Muslim  communal  holoeaust
 at  Jamshedpur  even  with  bombs  and
 fire-arms.

 Madam,  Chairperson,  we  must  realise
 that  there  was  a  pre-planned  mas-
 sacre  of  the  Muslims  with  proper
 planning  and  with  proper  organisa-
 tion.  There  has  been  a  total  and  dis-
 mal  failure  of  the  administration  and
 the  police  who  are  there.  The  fact
 that  bombs  ang  firearmg  were  used
 and  the  fact  that  tension  had  been
 going  on  for  the  past  more  than  a
 week,  ig  a  great  indication  of  the
 snoring  attitude  of  the  Intelligence.
 We  will  have  to  consider  al)  these
 aspects,  We  will  have  to  consider
 the  connivance  of  the  administration
 and  the  police  to  this  holocaust  that
 has  been  perpetrated  over  there
 Therefore,  it  ig  necessary  that  the
 House  may  even  sit  beyond  7.00  p.m.
 to  discuss  this  particular  thing,

 Madam  Chairperson,  in  Jamshedpur,
 We  hed  a  situation  that  calls  for  the
 dismissal  of  the  Bihar  Government.
 When  such  is  the  situation,  the  dis-
 cussion  that  takes  place  here  must
 not  only  be  in  full  but  must  also  be
 imminent.  A  suggestion  has  been
 made  for  a  six-hour  debate.  I  even
 think  that  a  i2-hour  debate  is  wanted
 on  this  subject  What  has  happened
 in  Jamshedpur  ig  a  serious  blot  on
 democracy  and  secularism.  And  the
 Government  that  has  failed,  needs  to
 be  dismissed  from  there.  When  such  8
 situation  ig  being  considered,  I  sug-
 gest  that  a  2-hour  discussion  should
 be  allowed.

 The  responsibility  of  even  thé  Cen-
 tral  Government  is  very  heavy.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  do  not  g0
 into  the  merits  of  the  case.
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 SHRI  G.  M,.  BANATWALLA:  The
 Army  that  was  called  in  withdrew
 atter  merely  two  hours  because  of
 technicalities...

 MR.  CHAIRMAN:  I  cannot  let  you
 go  into  the  merits  of  the  case.  I  have
 noted  your  suggestion.  Please  take
 your  seat.

 SHRI  G,  M.  BANATWALLA:  I  have
 to  plead  my  case  before  the  House.

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  made
 your  case  for  a  longer  discussion;  that

 tg  all,  There,  I  say  there  should  be
 a  2-hour  discussion.

 SHRI  HARI  VISHNU  EKAMATH
 (Hoshangabad):  Chairman  Madam,  I
 nse  on  a  point  of  order.  Rule  289,
 which  dealg  with  the  Report  of  the
 Business  Advisory  Committee,  reads
 as  follows.

 “The  recommendations  of  the
 Committee  shall  be  presented  to  the
 House  in  the  form  of  a  report.”

 Then  rule  290  says:
 “At  any  tume  after  the  report  has

 been  presented  to  the  House,  a
 motion  may  be  moved  that  the
 House  agrees,  or  agrees  with  amend-
 ments,  or  disagrees  with  the  report.”

 My  hon.  friend,  Shri  Banatwalla  has
 hot  dane  any  of  these  things.

 “Provided  that  an  amendment
 may  be  moved  that  the  report  be
 referred  back  to  the  Committee.”

 —that  hag  not  been  done—

 “either  without  limitation  or  with
 reference  to  any  particuler  matter.”

 Nothing  of  these  has  been  done.  My
 hon  friend  is  rightly  agitated.  I  do
 not  question  hig  feelings.  But  this  is
 not  the  time  to  mention  all  this.  Let

 say  all  he  wants  to  say  when  the
 ™motion  comes  before  the  House  for

 sCussion,  not  now  when  the  report of  the  Business  Advisory  Committee,
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 ig  before  the  House,  This  is  totally
 outside  the  limitations  imposed  upon
 ug  by  rules  286  and  200,  That  is  my
 point  of  order.

 MR.  CHAIRMAN:  The  statement
 made  Shri  Banatwalla  is  out  of
 order.  I  accept  the  point  of  order  of
 Shri  Kamath.  I  cannot  allow  Shri
 Banatwalla  to  go  on  with  his  speech,
 He  has  made  the  suggestion.  The
 Speaker  has  already  given  us  an
 assurance  that  this  matter  will  be
 discussed  thoroughly.

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:  When
 thig  motion  is  before  us,  I  have  to
 express  my  dissatisfaction...

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  not  allow.
 ing  it.  The  question  of  increasing
 the  time  for  discussion  will  be  taken
 up  at  that  time.  Now  the  question
 is;

 “That  this  House  do  agree  with
 the  Thirty-second  Report  of  the
 Business  Advisory  Committee  pre-
 sented  to  the  House  on  the  i2th
 April,  1978.”

 The  motion  was  adopted.

 ——

 33.53  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  LaAnpine  Faciurrms  at  GAvHATI
 AIRPORT  AND  OTHER  AIRPORTS  OF  THE

 Norru-East  REGION

 SHRI  PURNANARAYAN  SINHA
 (Tezpur):  I  want  to  mention  the

 following  matter  of  urgent  public  im-
 portance:  4

 The  Indian  Airlines  services  are
 the  only  mode  of  quick  transport  bet~
 ween  Calcutta  and  other  parts  of  the
 North  East.  The  demand  ig  for

 ie
 an  Air  Bus  directly  from  Delht

 or  Calcutta,  to  carry  all  the  ait
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 passengers  who  demand  accommoda-
 tion  for  air  travel  at  the  present  time.
 The  landing  area  of  the  Gauhati  air-

 cutta  and  other  stations  in  the  North
 East.  As  an  example,  it  may  be  cited
 that  on  the  6th  April  1979,  when  the
 Prime  Minister's  Aircraft  was

 take  off  from  Calcutta  before  0900
 hours  were  all  delayed,  as  Gauhatj
 airport  notified  that  the  landing  area

 i

 ie social  or  political  mis-
 h  the  people  travel  by

 h  high  cost.  And  when
 lack  of  facilities  at  the

 at  the  airport,  it  be-
 more  objectionable. SE

 EE

 me ६१2६

 eel  ;  additionally  |
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 :

 ge  Fg
 F  B

 Jorhat,  Chabua
 brugarh)  etc.  are  controlled  by

 enience  to  civilian  travellers.
 ‘or  the  sake  of  the  public,  firstly  the

 landing  area  of  Gauhati  and  other
 गा
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 passengers  should  be  removed  and
 proper  lounges  etc.  should  be  opened
 where  necessary.

 (ii)  Ne=p  ror  converston  oF  Hyprra.
 BAD  AIRPORT  INTO  AN  INTERNATIONAL

 AIRPORT

 |  SHRI  P,  RAJAGOPALA  NAIDU
 (Chittoor):  Madam  Chairman,  with
 your  permission,  I  raise  the  follow-

 Rule  377  340

 ing  matter  of  urgent  public  importan-
 ce  under  Rule  377:

 Many  people  are  going  every  day
 from  Andhra  Pradesh  to  Middle  East
 amd  other  countries  through  Hydera-
 bad  Airport.  We  can  roughly  esti-
 mate  them  to  be  at  least  30  persons
 per  day.

 Although  Hyderabad  Airport  haa
 been  declared  ag  customs  clearance
 Airport,  the  import  requirements  otf
 Andhra  Pradesh  manufacturers  have
 still  to  be  made  through  the  Madras
 and  Bombay  Ports  causing  them  much
 inconvenience.  Even  the  exports
 of  the  twelve  groups  of  commodities
 by  air  from  Hyderabad  Airport  are
 transhipped  either  at  the  Bombay
 Airport  of  Madras  Airport  into  in-
 ternational  flights  entailing  delay  till
 space  in  international  flights  is  avail-
 able.

 Ig  Hyderabad  Airport  is  upgraded
 as  an  international  Airport  it  may
 not  only  remove  the  traffic  conges-
 tion  at  the  existing  International  Air-
 ports,  but  also  help  increase  the
 tourist  traffic  as  Andhra  Pradesh  is
 having  many  places  of  historical  in-
 terest  and  also  equipped  with  star
 hotels  for  attracting  the  tourists  in
 a  big  way.  It  will  help  promote
 the  AP,  exports  and  imports.  Hence
 the  State  Government  in  industries
 and  Commerce  Department,  Andhra
 Pradesh,  have  requested  the  Commer-
 ce  Ministry,  Government  of  India,
 for  upgarding  Hyderabad  Airport  as
 an  international  airport.

 I  therefore  request  the  Government
 to  convert  Hyderabad  Airport  as  an
 International  Airport.

 (iii)  REeporrsp  HUNGER  sTRIKE  BY
 PHOTOGRAPHERS  AND  DEALERS  IN  PHOTO-

 GRAPHIC  MATERIAL  IN  DELHI  DUE  TO
 SHORTAGE  OF  FILM  ROLLS

 DR.  VASANT  KUMAR  PANDIT
 (Rajgath):  Madam,  with  your  per-
 mission  I  raise  the  following  matter
 of  urgent  public  importance  under
 Rule  377:
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 Photographers  and  dealers  in  pho-
 tographic  material  have  gone  on  an
 indefinite  hunger-strike  in  Delhi.  This
 3  to  focus  the  attention  of  the  Goy-
 ernment  to  the  acute  shortage  of
 black  and  white  still  photographic
 roll  films,  The  President  of  the  All
 India  Federation  of  Photographic
 Trades  Association  has  brought  to  the
 notice  of  the  Government  the  acute
 shortage  of  films  ang  the  rampant
 blackmarketing  of  the  material.  Pro-
 fessional  photographerg  are  facing
 great  hardships  while  the  amateurs
 are  virtually  starving.

 The  shortage  of  black  and  white
 roll  films  is  the  direct  result  of  the
 gross  mismanagement  and  inability
 of  Hindustan  Photo  Films.  They
 have  not  been  able  to  meet  their
 production  target.  A  survey  con-
 ducted  by  Hindustan  Photo  Films  in
 i975  was  wrong  and  grossly  under-
 estimated  the  actual  demand  of  film
 rolls,  The  situation  has  further
 worsened  due  to  the  ban  on  the  im-
 port  of  film  rolls.  There  is  a  de-
 mand  from  photographers  to  set  up
 another  manufacturing  unit  for  pro-
 duction  of  photographic  material.  The
 professionals  need  about  00  roll
 films  per  month  while  the  Hindustan
 Photo  Films  is  hardly  giving  them  25
 per  month.  Even  this  quota  is  not
 now  being  fulfilled.  I  call  upon
 the  Government  to  urgently  solve  this
 Problem  by  reorganising  the  Hindus-
 tan  Photo  Films  and  as  a  temporary
 Measure  by  importing  film  rolls  to
 end  this  acute  shortage.

 (iv)  ReFoRTep  REFUSAL  BY  BANKs  TO
 ACCEPT  LOW  DENOMINATION  CURRENCY

 NOTES  In  Acna

 SHRI  SHAMBHU  NATH  CHATUR-
 VEDI  (Agra):  Madam,  with  your
 Permission  I  rise  to  mention  the  fol-
 lowing  matter  of  urgent  public  im-
 portance  onder  Rule  ‘S77;

 A  serious  situation  hag  arisen  in
 Agra  which  threatens  to  bring  trade
 and  industry  to  a  stand-still  because
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 of  the  persistent  refusal  by  banks,
 both  nationalised  and  non-nationalis-
 ed,  to  accept  low  denomination  notes
 below  Rs.  50  in  the  day-to-day
 business  transactions,  viz.  payment  of
 bills,  issue  of  drafts  and  deposits.

 The  trouble  has  arisen  from  the  re-
 tusal  of  the  State  Bank  to  accept
 notes  of  denomination  below  Ra.
 50  because  of  the  lack  of  space  in
 their  currency  chest.

 The  matter  hag  been  brought  to  the
 notice  of  the  Reserve  Bank,  the
 Finance  Ministry  and  other  concern-
 ed  authorities,  but  so  far  no  relief  has
 been  forthcoming.  I  would,  there-
 fore,  request  the  Government  im-
 mediately  to  intervene  and  remedy
 the  present  situation  so  that  smooth
 functioning  of  trade  and  industry  is
 not  hampered.

 (v)  REPORTED  PLAN  TO  DEMOLISH  THE
 Western  Court  Hoste.  ror  Memums

 oF  PARLIAMENT

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  By  your  leave,  l

 proceed  under  rule  377  to  make  A&A
 statement  on  the  following  matter  of
 urgent  public  importance:
 4  hres

 Reports  appearing  in  a  section  of
 the  Press  tend  to  suggest  that  the
 Western  Court  Hostel  for  M.  Ps.  is
 likely  to  be  demolished  in  the  near
 future.  It  would  not  be  out  of
 place  or  inappropriate  to  recall,  in
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 history,  The  scheme  wag  subse-
 quently  abandoned.

 it  ig  needless  for  me  to  add  that
 Western  Court  is  one  of  the  finest
 landmarks  in  New  Delhi,  and  its
 architecture  has  been  compared  by
 many  European  visitors  to  that  of
 the  magnificent  historic  Acropolis
 of  Athens  in  Greece.

 I  am  sorry  to  say  that  its  main-
 tenance  and  repair  over  the  years
 have  been  very  poor,  and  if  this  can
 be  geared  up  vigorously,  I  have  no
 doubt  that  it  will  continue  to  be  a
 good  hostel  for  M.Ps.  and  others  till
 even  the  end  of  this  century.

 ‘4.02  brs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS,
 979-80—Contd.

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IanicArion—contd,

 MRE.  CHAIRMAN:  We  now  take  up
 further  discussion  and  voting  on  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministry
 of  Agriculture  and  Irrigation.

 Shri  Anantram  Jaiswal  may  con-
 tinue  his  speech.  He  has  taken  l4
 minutes  already.  He  may  try  to
 wind  up  in  two  or  three  minutes.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  How  man;  hours
 tamain?

 MR.  CHAIRMAN:  One  hour  and  30
 minutes  is  the  balance,  time  left,
 out  of  which  the  Munster  will  take
 about  an  hour,

 sty  अनस्त  राम  जायप्तवाब  (फैजाबाद):
 सभापति  महोदय,  पिछले  दिन  मैं  बोल  रहा
 था  कि  सरकार  की  तरफ़  से  हमेशा  यह  आंकड़े
 पेश  किये  जाते  रहे  कि  ह...  की  पेदावार  बढ

 रही  है।  बढ़ी  भी  है  |  लेकिन  उसी  के  साथ
 साथ  जो  दूसरी  बात  छोड़  दी  गई  बड़  मह  कि
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 जहां  एक  तरफ़  झन  की  पैद्रावार  बढ़ी  वहां
 दूसरी  तरफ़  जनस  या  भी  बढ़ी  है  झर  फिसका

 नतीजा  यह  है  कि  प्रति  व्यक्ति  भ्रन्न  की  उपलब्धि
 जो  है  उसमें  कोई  प्रन्‍्तर  तहीं  हुआ  1  धौर
 उसी  के  साथ  शाथ  दास  की  खपत  घटी  है  दूध
 का  कहीं  नाम  नहीं  है।  तो  इस  तरह  की
 कमियों  का  दुष्परिणाम  यह  है  कि  हमारा
 पोषण  सीखे  गिर  गया  है  और  जो  गरीबी  की
 रेखा के  नीचे  रहने  वाले  लोग  हैं  उनमें
 बायल्राजिकल  डिफ़ोरमिटी  शुरू  हो  गई  है  ।
 इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  कह  गा  कि  जब  कभी
 प्रश्न  की  पैदावार  के  बारे  में  बात  की  जापे  तन
 दो,  तीन  चीज़ो  को  हमेशा  ध्यात  में  रखना

 साहिये  |

 (a)  दो  तिहाई  हमारी  प्रावादी  गरीबी
 की  रेखा  के  नीचे  है,  प्रत्ति  व्यक्ति  झन  की
 उपलब्धि  नही  है,  भौर  कम  से  कम  नीचे  के  जो

 6,  7  करोड़  लोग  है  उनको  मुश्किक्ष  क्षे  चार
 छटाक  भ्न्न  भ्राज  भी  मिलता  है  और  जहां  तक
 कैलोरीज़  का  सघाल  है  करीब  डेढ  हजार
 कैलोरीज़  का  हमारे  यहां  प्लौसत  होगा  जब  कि
 सम्पन्न  देशों  में  ढाई  से  तीन  हजार  कैलोरी
 लोगों  को  मिलती  हैं  ।  इसकी  वजह  से
 बायलाजिकल  डिफ़ोरमिटी  शुक्त  हो  गई  है
 जब  यह  चीजे  झामें  तो  एक  तड़प

 होमी  चाहिये  सरकार  झौर  उसके
 ग्रादभियों  में  कि  खाने  पीने  के  मामले  में  कितने
 पीछे  दुनिया  में  हम  हैं  ।

 एक  दूसरी  चीज़  मै  झौर  जोर  देकर  कहना
 चाहता  हूं  कि  पैदाबार  एक  दफे  बढ़  जाती  है
 फिर  चट  जाती  है  दौर  इसी  तरह  फिर  बढ़,
 झौर  घट  जाती  है।  भर्ती  तक  यह  सिलसिला

 रहा  हैं  कि  हम  पिछली  उपलब्धि  को  नहीं
 बचा  पाते  a  इस  पर  जब  गौर  किया  जाता  हैं
 वो  अन्त  में  एक  ही  चीज  समझे  में  भ्राती

 है  कि  पानी  की  व्यवस्था  नही  है  1  झभी  तक

 हमारी  पूरी  खेती  लायक  जमीन  को  पानी  नहीं
 मिल  पाता  है,  मुश्किल  से  एक-चौथाई  जमीन
 के  सिंचाई  के  साधन  हैं।  !  करोड़  70  जाल
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 का  जो  छठी  ग्रोजजा  मे  लक्ष्य  रखा  है,  मैं
 बड़े  प्रदव  के  साथ  कहता  भाहता  हु  कि  यह
 लक्ष्य  बहुत  कम  है।  इतता  लक्ष्य  तो  एक  साल
 के  लिये  तिर्धारित  किया  जाना  चाहिये,
 प्रगर  इसको  हासिल  करना  है।  उसमे  भी  जो

 पुराने  तरीके  हैं,  उनको  छोड  दिया  गया  है।
 कभी  बड़ी  सिंचाई,  कभी  मध्यम  सिंचाई  और
 कभी  छोटी  सिंचाई  कर  दिया  जाता  है  t
 ्राजकल  छोटी  सिचाई  पर  जोर  दिया  जा

 रहा  है।  साधारण  किसान  को  मतलब  नहीं
 कि  कसि  तरह  से  सिंचाई  हो  रहे!  है,  उसके
 खेत  को  तो  पानी  मिलना  चाहिये  -  30  साल
 का  समय  बीत  चुका  है  लेकिन  झभी  तक  तीन-
 चौथाई  जमीन  सिचाई  के  लिये  बाकी  है  |

 इस  चीज़  को  हसेशा  ध्यान  मे  रखना  चाहिये।

 इधर  एक  श्री  मुसीबत है ।  एक  तरफ
 श्राप  कहते  हैं  कि  झनाज  की  पैदावार  रिकार्ड
 है,  दूसरी  तरफ  झन्न  के  भड़ार  पहले  से  ही  भरे

 है।  मै  जानना  चाहता  हू  कि  बढ़े  हुए  पँदावार
 को  कहा  रखा  जायेगा  ?  उसके  लिये  प्रगर
 सांच-विचार  या  इमेजीनेशन  होता  तो  पहले
 से  ही  यह  समझा  जाता  कि  ज्यादा  गोदामों
 की  जबरत  है  घौर  इसके  लिये  नये  बजट
 की  शुश्पथात  के  लिये  मही  3  रहना  चाहिये
 था,  बल्कि  उसके  निर्माण  की  कार्यवाही  बहुत
 पहले  शुर  हो  जामी  चाहिये  थी  ।  इसमे  भी
 गफलत  हुई  है  कि  समय  रहते  गोदाम  बनाने
 की  कोशिश  नहीं  की  गई  ।  360  करोड
 रुपये  बल्ड  बैक  से  मिले  है,  मै  जानना  चाहता
 है  कि  उसका  कितना  उपयोग  हुझा  उससे
 काम  की  शुरुआत  हुई  कि  नहीं  ?  मै  चाहूगा
 कि  जब  मत्ती  महोदय  अपने  वक्तव्य
 के  लिये  खड़े  हो,  तो  इन  घीजो  की  जानकारी
 दे  ।  प्रभी  शक  जितते  गोदाम  बने  हुए  है  वह
 शहर-प्रसिमुख  हैं,  किसान-अभिमुख  नहीं
 रहे  हैं।  छिसान  के  काम  का  जा  क्षोत्ष  है,
 गोदाम  उनके  निकट  बनने  चाहिसे  ।  यह  चीज़
 ध्यान  मे  रखती  चाहिये  ह अ  ज्यादा  से  ज्यादा
 किसान  की  जगह  से  गोदाम  की  जगह  मे  0
 किलोमीटर  से  ज्यादा  का  झन्तर  नहीं  हो  |
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 लाली  उसको  डाइबर्ट  वरता  है  ।  बड़े-बड़े
 गोदामों  की  जगह  छोटे  छोटे  गं  दाम  बनाये
 जाने  चाहिये  ।

 तो  गोदाम  भी  नहीं  बनाये  गये  झौर
 साथ  ही  साथ  बोरे  भी  नहीं  है।  यह  चीज़
 फिसने  जोरो  से  क'  हे  विः  घर  नही,  जगह  नहीं,
 बोरे  भही  तो  यह  भ्रमाज  खा  कहा  जायेगा  *

 मैं  जानना  चाहता  हू  कि  यह  विस  की  साजिश
 है  कि  इतने  बडे  पैमासे  पर  पझनाज
 को  बर्बाद  कया  जा  रहा  है  ?

 कुसारी  सणिवेत  बल्लभभाई  बरस
 (मेहसाना)  हमारे  यहा  500  मन  गेह  तो
 सड  गया  है  ।

 श्री  झनन्त'  राम  जायसवाल  |  इसमे
 भ्रापवे  विभाग  की  तरफ  से  कमी  यह  रही  हैं
 कि  पहले  से  कोई  सोच-विचार  नहीं  किया
 गया  कि  इसके  लिये  बोरे  चाहिमे  तो  कहां
 से  प्रायेंग  -  किसान  ह 1 6  ताहि-तलाहि  कन्ता  है
 कि  न  जगह  है,  न  बोरे  है,  साथ  ही  साथ  रेलव
 में  पूरा  टोठल  कोर्लप्स  है,  बैगन  नहीं  मिलते,
 चाहे  झाल, की  पैदावार  हो  प्रश्न  की  पंदावार
 हो,  कोयला  पहुचाना  हो  था  खाद  पहुचानी
 हो,  किसी  भी  चीज़  के  लिये  झाज  बैगन  सही
 मिल  रहे  है।  कम  से  कम  25,  30  फीरदी
 खाद  झभी  भी  बाहर  से  मगाना  पड  रहा  है  t
 हमारे  यहा  नामरूप  का  फटिलाइज्र  बा
 कारखाना  इसलिये  बन्द  हो  गया  ि  द्
 पैदाबार  को  रखते  के  लिये  भी  शोडाम  की  जगह
 नही  है  शौर  खाद  को  दूसरी  जगह  ले  जाने
 के  लिये  बैंगन  नही  है।  यह  सब  क्‍या  हो  रहा
 है  भोर  कौन  इसके  लिये  जिम्मेदार  है  ?  कोई
 कहेंगा  कि  बहुमणा  जी  जिम्मेदार  है,  कोई
 किसी  किस्म  का  को-पभाश्निशन  नही  दिखाई
 पडता  4  मैं  चेतावनी  देना  चाहता  हु  कि  स्टील
 का  प्रोडक्शन  घट  गया,  सीमेट  मिलेगा  नहीं
 गोदाम  बनाने  के  लिये,  बैगन  मिलेंगे  रही,
 डाल्डा  के  दाम  बढ़  रहे  है  भौर  मिट्टी
 का  तेल  नहीं  मिल  रहा  है।  मैं  भागे  वाले
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 समय  की  प्रोर  पंत्री  महों दय  का  ध्यान  खीचना

 चाहता  हूं।  सरकार  के  प्रवक्ताओों  ने  कहा  था
 कि  महंगाई  सिफ्र  एक  परसेंट  बढ़ेती।  लेकित
 पिछले  एक  महीने  में  महंगाई  तीन  परसेंट
 बढ़  चूकी  है।  प्राइस  इन्डेक्स  में  तीन  पायंद्स
 को  वृद्धि  हो  गई  है।  इस  तरह  एक  परसेंट
 के  बजाये  तीन  परसेंट  महू  “गाई  पहले  सके  बढ़
 गई  है।  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि
 सरकारी  कमंचार  मंहगाई  भत्ते  की  मांग
 करेंगे,  जनता  में  रोष  होगा,  जकूरत  की  चीज़े
 उचित  मुल्य  पर  बाज़ार  में  नहीं  मिर्तेंगी।  इस
 से  प्रवंतोष  पैदा  होगा,  जिसका  सामना  झगले
 चार  छ'  महोनों  में  सरकार  को  करना  पड़ेगा  t

 ae  sor  बात  है  कि  सरकार  के  विरोध
 में  ऐसे  लोग  है,  जो  राजा  लोग  हैं,  जिनको
 जनता  से  कोई  मतलब  नहीं  है,  वर्ना  झब  तक
 विरोध  खड़ा  हो  गया  होता  |

 मैंने  शूक  में  एक  तस्वीर  रख  कर  कहा  था
 कि  खेती  में  बहुत  कजी  लगाते  को  ज़रूरत
 है  कुछ  लोग  यह  उपाय  बताते  है  कि  किसाल
 की  उपज  के  दाम  बढ़ा  दिये  जायें  यह  नहीं
 हो  सकता  है,  क्‍योंकि  इस  देश  की  राष्ट्रीय
 आय  का  एक-तिहाई  हिस्सा  एक  फ़ीसदी  बड़े
 लोगों  के  हिस्से  में  चला  जाता  है  7  भौर  बाकी
 दो-तिहाई  पूरे  देश  को  दिलता  है।  खेती  में
 जो  लोग  काम  कर  रहे  है,  उनकी  झाप  पांच,
 साढ़े  पांच  रुपये  के  भ्रास-पांस  है।  जब  देश
 की  यह  हालत  है,  तो  खेती  में  लगाने  के  लिए
 पूंजी  का  निर्माण  भ्रसंभव  हैं  -  किसान  का

 सहारा  लेने  से  यह  नहीं  हो  सकता  है  ।

 सरकार  एक  उपाय  जानती  है  कि  टंक्सों
 को  बडा  दिया  जाये  या  डेफ़िसिट  फ़ितांसिंग
 कर  किया  जाये  ।  oi976  से  मना

 सकुंलेशन  60  परतेंट  के  आस-पास  धौर  बढ़ा
 किया  भया  |  उसके  अलावा  अधिक  सिवेश  के
 लिए  सरकार  के  पास  घन  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तीसरा  उपाय  मैं  बताता  हूं  ।  हमारे
 फकिसाल  लेता  चाहेंगे  कि  रेतिहर  की  उपज
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 के  दाम  बढ़ाये  जायें  |  जब  उनके  दाम  बढ़ाये
 जाते  हैं,  तो  भुझे  भी  खुशी  होती  है  |  लेकिन
 इससे  कोई  सुधार  नहीं  होगा  ।  इसलिए
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  शेतिहर  की  उपज
 के  दाम  बढ़ाने  के  बजाये  कारण्णानों  की  भीज़ों
 के  दाम  चटाये  जायें,  उनपर  से  एक्साइज
 ड्यूटी  भौर  टैक्स  हटा  कर  उनके  दाम  गिराये
 जा  झौर  दामों  के  रिश्ते  में  एक  संतुलन  कायम
 किया  जाये  t  ot  तक  कपड़े,  च्रीटी,  मिट्टी
 के  तेल  और  भ्ौज़ारों  के  दामों  त्या  खेती  की
 उपज  के  दामों  में  इस  तरह  का  कोई  रिश्ता
 नहीं  है।  भगर  एक  चीज़  का  दाभ  बढ़ेगा,
 तो  दूसरी  का  दाम  भी  बढ़ता  चला  जायेगा  I
 सभी  चीज़ों  के  दामों  में  ग्रभी  तक  कोई  संतुलन
 नही  रहा  हैं।  इसलिए  खेती  के  दामों  को
 देखते  हुए  कारबाने  की  चीज़ो  के  दाम  घटाने
 की  कोशिश  करती  चाहिए

 जहां  तक  बड़े  पैमाने  पर  पूंजी  लगाने  का
 सम्बन्ध  है,  मैंने  पिछली  दफ़ा  भी  कहा  था
 झौर  मैं  फिर  पूरे  जोर  से  कहना  चाहता  हूं  दि
 सरफार  किफ़ायतशिप्रारी  करे  और  बड़े  लोगों
 के  खर्च  पर  पावन्दी  लगाये  i  यह  झच्छी
 बात  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  एक  कमेटी
 बनाते  की  घोषणा  की  है,  जो  सरकारी

 फ़िजूलक्षत्री  की  जाच  करेगी  भौर  उसको
 रोकेगी  t  लेकिन  इस  बारे  में  जल्दी  होनी
 चाहिए।  सरकार  फ़िजूली  भौर  फ़िजूलखर्थी
 दोनों  की  रोके  ।  इससे  सरकार  को  पूंजी-
 निवेश  के  लिए  पैसा  मिलेगा  झौर  शायद  वह
 खेती  का  विकास  कर  सकेगी  ।  सम्पूर्ण  प्रामीण
 विकास  योजना,  समन्वित  ग्रामीण  विकास
 की  योजना,  ब्लाक  स्तर  पर  सचषम  विकास
 की  योजना  झौर  मरत्यथल,  रेगिस्तान  के  विकास
 की  थोजता  भ्ादि  जो  थोजनायें  अताने  गई  हैं,
 वे  बहुत  सुन्दर  है  और  उनके  तहत  काम  होता
 आहिए,  लेकिन  उसके  लिए  पूंजी  नहीं  हैं  '

 इन  योजतापोों  को  पीसभील  बंग  से  लागू
 किया  जा  रहा  है।  जैसे,  उत्तर  प्रदेश  में  त्िहे

 एक  जिसे  मिर्जापुर  में--ओऔर  पूरे  भिर्कापुर  में
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 भी  नहीं,  उत्तके  एक-झाध  ब्लाक  में  समस्वित
 ग्रामीण  विकास  योजना  चालू  की  गई  है  t

 इससे  देहात  का  विकास  नहीं  हो  सकता  है  1

 पहने  में  ये योजनाएं  अच्छी हैं,  उनमे  लफ्फाडी
 श््छी  है,  लेकिन  उससे  विकास  मही  हो
 वाता  है।  मंत्री  महोदय  देश  की  अससी
 तस्वीर  को-उपभोक्‍ता  भौर  किसान  दोनों  थ्दी
 तस्वीर  को-सामने  रल  कर  इस  बारे  मे  विचार
 करें  -  लोगों  को  उनसे  बहुत  प्राशा  है,  क्योंकि

 वह  शती  की  समस्या  से  अच्छी  तरह  से  प्रवगत

 है।  हमारे  पूरान  दोस्त  इस  वक्‍त  है  नहीं,
 उतर  प्रदेश  भ्रसेम्बनी  मे  ... क  हमारे  साथ-साथ
 ये  और  जब  बोलते  थे  तो  जिस  दर्द  झौर
 जजबात  के  साथ  बोलते  थे  सरकार  के  काम  में
 भी  बह  जजबात  रहें  तो  झच्छा  होगा  ।

 शो  रामकिदात  (सरतंपुर)  :  सभापति
 महोदय,  कृषि  और  सचाई  हिन्दुस्तान  के  जीवन
 शौर  सस्कृति  का  अंग  है।  मैं  फिलहाल  जो
 सरकार  की  उपलब्धियां  हैं  उत  पर  ब्ब्चा  नहीं
 करूंगा  क्योकि  हमारी  झनाज  की  पैदावार
 बढ़ी  है,  इस  के  लिए  देश  भाभारी  है,  हमारे
 देश  में  झनाज  का  झच्छा  स्टाक  है  इस  से  वेश  में

 बहुत  बड़ा  ताव  हैं  ।  सिंचाई  के  लिए  भी
 सरकार  प्रयत्न  कर  रही  है,  इसकी  भी  मैं
 सराहना  करना  चाहुंगा  ।  लेकिन  हमारी
 खेती  का  भ्रसल  सवाल  जो  झाजादी  की  लडाई
 से  शुरू  हुआ  था,  भाज  ऐसा  मालूम  पड़ता  है
 कि  उस  सवाल  को  जानबूझ  कर  के  समाप्त  कर

 दिया  गया  है  |  वह  सवाल  यह  था  कि  हस  लोग
 जब  झाजादी  की  लड़ाई  लड़ते  थे  ता  उसमे
 एक  ग्रह  लक्ष्य  था  कि  हम  प्राम  के  गरीब
 को  जमीन  बेमे  झीर  जमीन  केवल  उन  के  पास
 रहेगी  जिनका  धन्धा  खेती  होगा।  लेकित  झाज
 तक  पिछले  सारे  समय  में  कांग्रेस  सरकार  जमीन
 के  सवाल  को  निरन्तर  उठाती  सो  रही  मगर
 उठाने  के  बाद  हिन्दुस्तान  के  छोटे  किसानों
 को  भूमिहीतों  को  कुछ  मिला  हो,  ऐसा  नहीं
 कहा  जा  सकता  t  जब  हम  श्राजाबी  की  लड़ाव
 लड़ते  थे  जल  समय  हम  ने  एक  धोजनता  कमेटी
 का  सिर्माण  किया  था  और  हमें  ाशा  की  कि

 जब  हिम्वुस्तान  भ्ाजाद  होगा  लंब  भूमिसीमा
 निर्वारित  कर  के  कम  से  कम  दस  करोड़
 एकड़  जमीन  ऐसी  ले  लेंगे  जिस  को  हम  छोटे
 किसानों  झौर  भूमिहीनों  मे  बाटेंगे  ।  झाजावी
 की  लड़ाई  के  बाद  पहली  पंचवर्षीय  योजना
 पर  जब  हम  ने  विचार  किया  उस  समय  हम
 ने  यह  प्रनुमात  लगाया  था  कि  देश  के  भ्रस्वर
 5  से  लेकर  8  करोड़  एकड़  जमीन  ऐसी  होगी
 जो  भूमिहीनों  मे  बाटी  जा  सकेगी  I  लेकिन
 झाज  हालत  यह  है,  में  उस  सारे  प्रकरण  में
 नही  जाना  चाहता,  लेकिन  एमर्जेंसी  के  सम
 जब  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  एमरजसी
 लगायी  ौर  उसके  बाद  20  सूत्री  कार्यक्रम
 शुरू  किया  तो  उसमे  यह  वादा  किया  था  कि
 हम  देश  के  बड़े-बड़े  (किसानों  से  40  लाख
 एकड़  भूमि  लेकर  भूमिह्ीनों  में  बंेंगे  ।  मगर
 ध्ीमती  इंदिरा  गांधी  एमजेंसी  लगाने  के
 बाद  भी  न  कोई  ज्यादा  जम्तीन  ले  सकी  झौर
 ते  उस  को  भूमिहीनों  में  बांट  सकी  |

 कांग्रेस  का  जो  इतिहास  रहा  हो,
 वहू  रहा  ले  झफमोस  इसबात  का  है
 कि  जिस  जनता  पार्टी  का  मैं  भी  सदस्य  हूं,
 छ्स  जनता  पार्टी  की  सरकार ने  भूमि  के  सवाल
 पर  या  तो  बिल्कुल  च्षप्पी  साध  ली  है  या  बिल्कुल
 उस  की  अवहेलना कर दी है. कर  दी  है।  माततीय  कृषि
 मंत्री जी  मे  कहा  है  कि  हम  ने  6  शाख  हेक्टेयर
 में  श्यादा  जमीन  बांट  वी  है  लेकिन  मैं  उन  से
 साफ  जानना  चाहूमा  कि  जतता  सरकार
 बनने  के  बाद  कितनी  जमीन  राज्यों  में  प्रधिभ्रहण
 की  गई  है  ?  ये  जिस  जमीन  का  हिसाब  दे
 रहे  हैं  यह  जमीन वह  तही  है  जो  जनता  सरकार
 के  जमाने  में  भधिग्रहण  की  गई  है।  झसल  बात

 यह  है  कि  जानब॒झ  कर  या  प्रनजाते  जो  दूसरे
 लोग  हमारे  ऊपर  भारोप  लगाते  है  कि  जनता
 पार्टी  साथतों  की  झीर  पृजीपतियों  की  पार्टी

 है.  वह  सरकार  उस  झारोप  जो  झण्ने  क्‍ग्राचरण
 से  झपने  भाप  सिद्ध  करती  ग्बली  जा  रही  है
 धौर  झाज  मृच्ने  भ्रफतोस  है  कि  शास  तौर  के
 जहां-जहां  जनता  सरकारें  हैं  चाहे  हरियाला
 ले  लें;  गजरात  ले  लें  या  पंजाब  ले  लें,  कहाँ
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 [at  रामकिशन]  कही  थी  लेकिन  यह  सरकार  उस  बात  को  झूल
 लेश  मात्र  भी  काम  इस  दिशा  में  नहीं  हुआ  है,  गई  ।  इस  भयंकर  शोषश  से  गांवों  के  गरीब
 बल्कि  जो  थोड़ा  बहुत  काम  हुआ  था  उस  को  भी  को  बचाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  जिल  ज्लोसों
 समाप्त  कर  दिया  गया  है।  जिन  किसानों  को
 जमीन  वी  गई  थी  उस  जमीन  को  छीना  जा
 रहा  है  |  तो  मानतीय  कृषि  मंजी  जी  सिंचाई
 की  सुविधाएं  बढ़ाएंगे,  खेती  की  पैदावार
 बढ़ेगी  लेकिन  जिस  वादे  को  लेकर  हुम  यहां
 झाए  सामाजिक  न्याय  देने  के  लिए  श्ौर
 शधीवादी  समाजवाद  की  स्थापना  करते  के
 लिए,  मैं  चाहता  हूं  कि  या  तो  झपने  घोषणा-
 पत्र  से  इस  शब्द  को  हटा  दें  या  कम  से  कम
 मेहरबानी  कर  के  जैसे  काँग्रेस  ते  समाजवाद
 को  बदनाम  फिया  बसे  ही  जनता  पार्टी  भी  भपने
 झाचरण  से  इस  शब्द  को  बदनाम  न  करे  जिससे
 नागे  झाने  वाली  प्रीढ़ियां  इस  का  उपयोग
 करना  चाहें  तो  कर  ले  1  मैं  समझता  हूं  इस
 मामले  पर  सरकार  को  खास  तौर  से  जोर  देता
 चाहिए  y

 झाज  हमारे  देश  में  सबसे  बड़ी  समस्या
 गांवों  मे  गरीबों  की  है  ।  दो  करोड  से  ज्यादा

 भूमिहीन  मजदूर  है  जिनकी  जिन्दगी  का  सहारा
 नही  है  t  इसी  तरह  से  छोटे  किसान  भी  है  ।
 सबसे  महत्वपूर्ण  सवाल,  जिसका  निराकरण
 आगामी  सालों  मे  हमारी  जनता  सरकार  को
 करना  है,  वह  है  भूमि  वितरण  का  सवाल  ।  मै
 जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 का  कोई  दृढ़  इरादा  है  ?  क्‍या  झाप  राज्य
 सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  प्रभावी  कदम
 उठाने  के  लिए  प्रभावित  कर  सकेगें  ?

 दूसरा  बडा  सवाल  देश  में  किसानों  पर
 कर्ज  का  है  |  झाज  देश  के  छोटे  किसान  जिनके
 पास  चार  एकड़  से  कम  जमीन  है  भौर  जो  भूमि-
 हीन  मजदूर  हैं  उत  पर  40-50  रब  का
 कर्जा  है  ।  इंतने  पैसे  की  ही  उन्हें  हुर  साल  जरूरत
 होती  हैं  ।  संगठित  क्षेत्र  में  जी  बैंकें  झथवा
 कोझापरेटिव  सोसायटीज  हैं  वे  1-11
 परसेंट  से  ज्यादा  नहीं  देती  हैं  1  पुरानी  सरकार
 ने  कोठ  ज्ञोगों  पर  कर्जा  माफ  करने  की  बात

 को  वहां  कर्ज  की  जरूरत  है  उनके  लिए  कर्ज  का
 प्रबन्ध  होता  चाहिए  t  भ्राज  जिस  प्रकार  से
 ग्रामीण  धनी  किसान  भर  सातहुकार  गरीबों
 को  लूट  रहे  हैं  उस  तरफ  जनता  सरकार  की
 नजर  नहीं  जा  रही  है  झाथिक  कार्यक्रम  तभी
 सफल  हो  सकते  है  जब्नकि  राजनीतिक  झौर
 सामाजिक  कार्यक्रम  उनके  साथ  जुड़  जाते  हैं  1
 यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  वो  हमारी  जड़े
 कमजोर  हो  जायेंगी  और  दस  साल  में  गरीबी
 बेरोजगारी  हम  तभी  मिटा  पायेंगे  जबकि
 दस  साल  तक  हम  शासन  में  रहेंगे  ।  इसके  लिए
 हमें  प्राभिक  एवं  राजनीतिक  कार्यक्रमों  के  मारे
 देने  होंगे  शौर  कार्यक्रम  बताने  होंगे  ।  इस  मोर्चे
 पर  मैं  जनता  पार्टी  को  उत्साहवर्धक  नहीं  मान
 सकता  ;  इसलिए  इस  शोर  विशेष  छ्यान  देने
 की  जरूरत  है  ।

 आज  मैं  भ्रांकडों  के चक्‍कर  में  न॑  जाते  हुए
 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  सबसे  बड़ा
 सवाल  कीमतों  का  है  |  जैसा  कि  भ्रनन्तराम  जी
 ने  जिक्र  किया,  इमरजेंसी  लगाने  के  बाद  दावा
 किया  गया  था  कि  कीमतें  नीचे  गई  और  कुछ
 दिनों  के  लिए  नीचे  गईं  भी  लेकिन  उस  समय
 श्राप  देखेंगे  कि  खेती  से  उंत्पादित  चीजों  के
 दाम  28  परसेंट  गिरे  थे  जबकि  कारखानों  की
 चीजों  में  0.8  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।
 लेकिन  ब  उल्टी  गंगा  बह  रही  है  कि  खेती
 की  पैदावार  के  दाम  निरन्तर  गिर  रहे  है  भौर
 कारखानों  की  चीजों  की  कीमतें  ऊंची  जा  रही
 है।  इस  सरकार  में  ऐसे  लोग  हैं  जो
 कि  डा०  लोहिया  की  दाम  नीति  के  प्रशंसक
 थे  लेकिन  झाज  वे  चुप  हैं।  मैं  नहीं  समझता  किस
 प्रकार  से  यह  सरकार  जनता  को  न्याय  दे

 पायेगी  ।  जब  तक  सरकार  कीमतों  तथा
 गरीब  भूमिहीन  मजदूरों  का  सवाल  हल  बहीं
 करेंगी  तब  तक  इस  देश  में  खेती  का  विकास
 सम्भव  नहीं  है  t  भाज'  हमारे  पास  भ्रताज  का

 बहुत  बड़ा  भण्डार  है  लेकित  ore  जो  जपत
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 है  भौर  जो  जन्म  दर  है  उसके  हिसाब  से  भगले

 25  साल  में  हस  देश  की  जनसंख्या  एक  स्‍झरव

 हो  जायेगी  जौर  उस  समय  इस  झांधार  पर  25

 करोड़  टन  खादान्मी  की  प्रावश्यकता  होगी  ।

 इसलिए  सरकार  की  श्ाज  नहीं  बल्कि  अगले
 i5—20  साल  में  देश  की  क्यां  तस्वीर  होगी

 उस  पर  ध्यान  देता  चाहिए  |

 मन्त्री  जी  ने  दावा  किया  है  ॥  पिछली
 सरकार  के  मुकाबले  में  अधिक  सिंचाई  की

 सुविधा  उपलब्ध  की  हैं  लेकिन  आज  भी  70
 प्रतिशत  भूमि  कुदरत  के  भरोसे  पर  है  ।  हमारे

 कुछ  छोटे-छोटे  पड़ौसी  देशों  ने  तो  शत  प्रतिशत
 जमीन  पर  सिंचाई  का  प्रबन्ध  कर  दिया  है  ।
 यदि  हम  छोटे  किसानों  को  थोड़ी  जमीन  देकर
 भी  पानी  की  व्यवस्था  कर  दें  तो  वे  अधिक
 प्रदा  कर  सकते  हैं  ।  मिसाल  के  लिए  आप
 फार्मोसा  को  ही  ले  लें  —_&  वहां  पर  राज-
 नीतिक॑  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह
 रहा--आप  कोरिया  को  ले  लें,  वहां  6-8

 एकड़  को  क्रिसान  जितनी  पैदावार  लेता  है
 उतनी  पैदावार  हमारे  देश  में  50-60  एकड़
 को  किसान  भौ  नहीं  ले  पाता  ।  जिन  प्रणालियों
 को  भपना  कर  हां  पर  हर  एक  खेत  पर  पाती
 की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है,  हमें  भो  उनका

 अनुसरण  करना  चाहिए  af  मेरी  राय  में  बड़ी
 बड़ी  धिचाई  थोजनाप्रों  के  स्थान  पर  छोटी
 योजनायें  हाथ  मैं  लेकर  जल्दी  से  जल्दी  खेतों
 में  पानी  का  प्रबन्ध  करनां  चाहिए  y  प्रगर  ये
 चीजें  हो  जायेंगी,  तब  हम  समझेंगे  कि  हमारी
 सरकार  भभूचे  धौर  गरीबी  के  सवाल  को  मिटाने
 के  लिये  सही  दिशा  में  चल  रही  है  1  मैं  यह  नहीं
 कहता  कि  सरकार  ने  कोई  भ्रच्छा  काम  हूं
 नहीं  किया  है,  लेकिन  पिछले  तीन  सालीं  में
 मौसभ  भी  हमारे  इतना  अनुकूल  वर्हा  है,  खिस
 की  वजह  से  हम  सुखद  स्थिति  में  है  1  लेकिन
 यदि  एक-आध  साल  मौसम  ने  क्षटका  वै  दिया,
 तो  यह  सरकार  सम्भाल  नहीं  पावैंगी  a  इस
 लिये  ज़रूरत  इस  बात  कौ  है  कि  हम  प्रल्प-
 कालीन  धौर  दी्घ-कालीन  उपाय  करें|  श्रत्प-
 कालीन  उपायों  के  लिये  सरकार  थोड़ा-बहुत
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 चिन्तन  कर  रही  है,  लेकित  दीर्ष-कालीन
 उपायों  तथा  समानतामूलक  समाज  के  निर्माण
 की  दिशा  में  जाने  का  प्रयास  हम  नहीं  कर  रहे
 है  T  इसलिये  मैं  सरकार  को  चेतावनी  वेना
 चाहता  हूं--भूमि  सुधार  के  मामले  में  जब  तक
 श्राप  तेज़ी  से  कदम  नही  बढ़ायेंगे,  तब्र  तक  यह
 सरकार  0  सालों  तक  नहीं  टिक  सकेगी  ।
 यदि  दस  सालों  तक  टिकना  है  तो  भूमि  सुधार
 के  कार्यक्रम  को  हाथ  में  लेना  होगा  ।

 इतना  कहू  कर  मैं  भ्रपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 लौषदो  रास  गोपाल  सिह  (बिल्हौर)  :
 सभापति  महोंदया,  मैं  इस  बजट  का  समर्थन
 करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हं  शौर  कानपुर  की
 कुछ  गम्भीर  समस्याझों  की  तरफ़,  जहां  किसान
 का  शोषण  ही  रहा  है,  भ्रापका  ध्यान  खींचना
 चाहता  हूं  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि  बिजली,
 पानी,  खाद  तथा  बीज  की  व्यवस्था  करके
 सरकार  ने  किसानों  को  प्रोत्साहित  किया  है
 और  किसानों  ने  भी  अधिक  परिश्रम  करके
 उत्पादन  को  बढ़ाया  है,  जिससे  हमारा  देश
 प्रश्न  के  मामले  में  भ्रात्म  निर्भर  हो  गया  है  ।  यह
 बड़ो  प्रसन्नता  और  गौरव  की  बात  है  ।  साथ
 हो  सरकार  3  ग्राम-विकास  और  ग्रामोण  भ्रथ॑-
 व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिये  अधिक  धन
 निर्धारित  किया  है,  किन्तु  हर  जगह  प्रत्यक्ष  या
 अप्रत्यक्ष  रूप  से  भ्रष्टाचार  हाने  के  कारण
 उस  राशि  का  सहो  उपयोग  नहीं
 @  रहा  है  भौर  किसाना  की  माली-हालत
 हो  सुधर  सको  है  1  इसके  कुछ  झन्य  कारण
 थो है।

 जब  कृषि  उत्पादन  बढ़ता  है  तो  दाम
 घटता  है  शर  जब  उत्पादन  घटता  है  तब  दाम
 बढ़  जाते  है,  जिससे  किसानों  को  कोई  लाभ

 नहीं  हो  पाता  है।  इससे  उनका  मनोबल  और
 उत्साह  गिरता  है  I  पिछले  साल  मन्ने  की  मही
 हालत  1] अ  झौर  इस  साल  आलू  की  हालत  भरी
 यही  हुई  ।  हमारे  पूर्व-वक्ताों  ने  भालू  का
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 fated  राम  गोपाल  सिंह]

 भाव  25  रुपये  था  30  रुपये  प्रति-क्विटल
 जताया  है  लेकिन  यह  भाव  मण्डियों  का  है,  जहाँ
 पर  पहुंचने  में  5  या  6  रुपये  प्रति  क्विटल
 खर्चा  पड़  जाता  है।  बहुत  से  लोग  पैसे  के
 अभाव  में  बारदाना  भी  नहीं  खरीद  सके  हैं,
 उसका  शालू  खेत  मे  ही  पड़ा-पडा  सड  रहा
 है  ।  भ्रष्टाचार  होने  के  कारण  साधारण
 किसान  कोल्ड-स्टोरेज  मे  भी  भ्रालू  नहीं  रख
 पा  रहा  है।  यदि  यही  हालत  चलती  रही  शौर
 सरकार  कोई  व्यवस्था  नही  कर  सकी,  तो  झालू
 2  ्पये  प्रति  किलो  के  भाव  पर  बिकेगा  शौर
 उसका  लाभ  साधारण  किसान  को  न  होकर
 बड़े  लोगों  को  होगा  ।

 कृषि  में  अनेक  देवी-प्रकोप  होते  रहते  है,
 खास  तौर  से  तिलहन  श्रौर  दलहन  मे,  जिसके
 कारण  किसानों  को  बड़ी  हानि  उठानी  पड़ती
 है  ।  इसीलिये  इन  फसलों  को  बोने  मे  किसान
 रूचि  नही  ले  रहे  है,  जिसके  कारण  दाल  बाज़ार
 में  5  ण्य  प्रति  किलो  तक  बिक  रही  हैं,  जबकि
 किसानों  को  उनका  लागत  मूल्य  भी  नही  मिल
 पाता  है  |  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  इन
 फसलों  की  रक्षा  के  लिये  कोई  उपाय  निकाले
 ताकि  किसानों  को  उचित  मुल्य  मिल  सके  ।

 सरकार  किसानों  को  ट्यूब-बेल  प्रादि
 के  लिये  ऋण  देती  है,  लेकिन  वे  ऋण  सीधे
 किसानों  को  न  देकर  किसी  डीलर  के  नाम
 दिया  जाता  है,  जिससे  किसानो  को  भधिक
 कमीशन  देनी  पड़ती  है  ।  यही  हालत  गाय-भैस
 के  खरीदने  से  भी  होती  है  -  सरकार  ऐसी
 व्यवस्था  करे  कि  किसानों  को  पूरे-का-पूरा  ऋण
 या  भवुदान  सिल  सथ  ।  एक  समस्या  मेरे  कान-

 पुर  की  है  जो  कि  मेरे  क्षेत्र  मे  भ्राता  है  ।  वहां
 पर  कानपुर  के  निकट  शहरी  विकास  हेतु  जो

 भूमि  सन्‌  l967-68  में  भ्रजित  करने  हेतु
 नोटिस  दिये  गये  थे,  उसका  सरकार  ने  भ्रभी
 तक  न  तो  कब्जा  लिया  भौर  न  मुभ्राविजा
 दिया  और  इस  भूमि  को  नगर  महापालिका
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 we  कब्ज  में  ले  रही  है।  इससे  कुछ  किसानों
 को  पुराने  रेट  पर  i200  रुपये  से  i800
 पये  तक  प्रति  एकड़  की  दर  से  मझाविजा
 दे  रही  है  भ्रौर  जो  सम्पन्न  किसान  थे,  जिन्होंने
 इसके  खिलाफ़  कुछ  आपत्ति  प्रकट  की  थी
 प्रौर  मुकदमे  दायर  किये  थे,  उनको  30  हजार
 प्रति  एकड़  की  दर  से  मुआविजा  दिया  जा  रहा
 है  शौर  जो  ग़रीब  किसान  है,  उनके  साथ  बड़ा
 ही  झन्याय  हो  रहा  है  क्योंकि  उनको  सिर्फ
 25  पैसे  प्रति  गज  के  हिसाब  से  मुझआविजा
 मिल  रहा  है  जबकि  नगर  महापालिका  200
 हपये  ब्रति  गज  क॑  हिसाब  से  जमीन  बेच  रही
 है।  प्रत:  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस
 तरह  के  श्रन्याय  को  समाप्त  किया  जाए  |
 जो  बेरोजगार  किसान  हो  गये  हैं,  जिनकी
 जमीन  छीनी  जा  रही  है,  वे  झकेले  घर  मे  रह
 कर  क्या  करग  इन  को  एक  समान  मुभ्राविजा
 दिलाया  जाए  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  यह
 पूछा  जाए  कि  यह  असमानता  क्यों  बरती  जा
 रही  है  ।  किसी  को  2200  रुपये  एकड़,  किसी
 को  800  रुपये  एकड़  भौर  किसी  को  30
 हजार  श्प्ये  एकड़  मुश्नाविज्ञा  दिया  जा  रहा
 है  ।  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  है  -  मैं  मन्तती
 महोदय  से  कहुंगा  कि  जो  लोग  मुसीबत  में
 फसे  हुए  है,  उनको  बचाने  के  लिये  ने  तुरन्त
 कार्यवाही  करे  ।  इसी  क्षेत्र  मे  जो  भूमि  कूप
 योग्य  है,  उसमे  एक  भ्रबंत  सीलिंग  एक्ट  लागू
 कर  दिया  गया  है  जबकि  इस  एक्ट  का  उपयोग
 शहर  के  झन्दर  बड़े-बड़े  बगले  व  झहातों  में
 पड़ी  हुई  खाली  भूमि  को  लेने  हेतु  था  न  कि
 कृषि  योग्य  भूमि  जिस  पर  खेती  हो  रही  है  q
 इस  एक्ट  के  अन्तर्गत  क्ृषि  योभ्य  भूमि  पर
 मुकदमे  चला  कर  ज्ञी  जा  रही  है  भौर  किसानों
 को  बुरी  तरह  से  परेशान  किया  जा  रहा  है  भौर
 इस  क्षेक्ष  से  झाबपाशी,  सिचाई  का  रेट  भी  दुगता
 कर  दिया  गया  है।  बढ़ती  हुई  जनसंक्या  के
 कारण  ट्रेक्टरो  से  खेती  करता  सम्भव  नहीं  है,
 जमीन  छोटे-छोटे  टुकड़ों  मे  बंटती  जा  रही  है
 जिसके  कारण  बेलों  हारा  ही  श्ेती  करता
 सम्भव  है।  झतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है
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 कि  गौहत्या  पर  सुरन्त  प्रतिकतध  लगाया  जाए

 ताकि  लेती  का  कार्य  सुचाद  रूप  से  चल  सके

 झौर  पौष्टिक  पदार्थ  शो  समाज  को  मिल  सके  ।

 भ्रस्त  में  मेरा  मन्त्री जी  से  अनुरोध  है
 कि  कोई  भी  प्रतिनिधि  झगर  किसी  भ्रष्ट
 ग्रधिकारी  की  सिफारिश  करे,  तो  उस  पर

 श्रमल  न  किया  जाए  क्योंकि  मन्दी  जी  ने  यह
 कहा  था  कि  कुछ  प्रतिनिधिगण  इस  प्रकार  की

 सिफारिश  करते  हैं।  मेरा  भनुरोध  है  कि  सर-
 कार  ऐसे  मामलों  में  सक्त  कार्यवाही  करे  ताकि
 स्रष्टाचार  दूर  हो,  तभी  समाज  का  झौर
 किसानों  का  कुछ  कल्याण  हो  सकता  है  वरना

 हमेशा  इस  प्रकार  हम  लग  चिल्लाते  रहेंगे
 और  न  समाज  का  कोई  लाभ  होगा  और  न
 किसानो  की  ग़रीबी  दूर  हो  सकेगी  1

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  झानरेबिल  मिनिस्टर

 SHRI  PURNANARYAN  SINHA
 (Tezpur):  You  have  given  20  to  30
 Minutes  to  so  many  Members,  You
 have  te  allot  time  regionwise.  I  have
 not  been  given  a  chance  to  speak  on
 this  subject,

 सभापति  सहोंदथ  :  भब  समय  समाप्त
 हो  चुका  है,  भ्रब  मिनिस्टर  साहब  बोलेंग  ।

 ये  am  not  in  a  position  to  give  you
 time.

 SHRI  PURNANARYAN  SINHA
 (Tezpur):  You  can  extend  the  time.

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  sorry  it
 Cannot  be  done.’

 (Interruptions)

 सर्मापति  सहोदय  :  मिनिस्टर  साहब,
 भाप  बॉलिये,  देखिये,  कृपा  करके  झाप  सब  बैठ
 जाइए  ।  यह  मेरे  हाथ  की  जात  नहीं  है।

 {have  alveady  called  the  Minister
 and  the  Miriister  wilt  ‘speak
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 wit  sate  (देवरिया)  :  भाप  संसदीय
 मन्त्री  जी  को  बुला  कर  यात  कर  लें  ।  हमने
 लिख  कर  दिया  है।  भाप  एक  चंदा  झौर  बढ़ा
 दीजिए  धौर  सबको  पांच,  पांच  मिनट  बोलने
 के  लिए  दीजिए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मिनिस्ट्री
 है,  जिस  पर  हम  बोलना  चाहेंगे  t

 सन्नापति  महोदय  :  ाप  मिनिस्टर  आफ़
 पालियामेंटरी  एफ़ेयर्स  के  पास  जाकर  बात
 बरल  |

 I  have  called  the  Minister;  I  am
 not  going  to  change.  The  Minister.

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE:
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  Madam  Chair-
 man,  I  am  very  thankful  to  the  hon.
 Members  who  have  participated  in  the
 debate  in  the  Demands  for  Grants
 of  my  Ministry  and  have  shown  a
 lot  of  interest  in  the  subject  as  us-
 ual,  I  am  also  thankful  to  the  chair
 for  allotting  maximum.  time  from  the
 Demands  of  this  Ministry.  At  the
 same  time,  I  am  sorry  that  still  some
 of  the  hon,  Members  have  not  been
 able  to  participate  in  the  debate  and
 they  are  now  expressing  their  re-
 grets.  *h

 sit  उप्रसत्तेत  :  हंस  लोगों  को  भी  -सुन'
 लेते  थोड़ा  सा  तो  ज्यादा  भ्रच्छा  होता  ।  हम
 लोगों के  भी  कुछ  प्रधिकार हैं  .  ...  (व्यवभान )

 सभापति  महोदय:  जनता  पार्टी  के  होकर
 झाप  मिनिस्टर  को  बोलने  नहीं  दे  रहे  हैं  7  यह
 ठीक  बात  नहीं  हैं।  मिनिस्टर  साहब  को  बो  लगे
 दीजिये  ।

 शी  उप्रसेन  :  हम  रिक्य स्  कर  रहे  हैं  कि
 हमारी  बात  सुन  कर  जवाब  दें  |

 सप्मापति  महोदय  :  बारह  घंटे  डिबेट  इस
 पर  हो  चुकी  है  |  झौर  समय  नहीं  चढ़  सकता  है।

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 More  than  sixty  hon.  Members  have
 participated  in  the  debate  and  they
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 [SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA
 —Contd.]

 have  raised  various  points.  Because
 ‘of  limitation  of  time,  it  will  not  be
 possible  for  me  to  reply  to  all  the
 points  that  have  been  raised  here.
 My  colleague,  Shri  Bhanu  Fratap

 Singh,  while  intervening  had  covered
 many  points;  I  will  be  covering  some
 of  the  other  points  which  were  not
 replied  by  him.

 I  have  gone  through  the  points
 made  during  the  debates  on  the  sub-
 ject  relating  to  the  earlier  years  and
 have  found  that  the  trend  of  debate
 has  now  changed.  A  couple  of
 years  before,  the  emphasis  in  the  de-
 bate  was  on  the  shortages  of  produc-
 tion,  shortages  of  availability  of  food-
 grains  in  some  parts  of  the  country
 and  also  high  prices  in  the  free  open
 market  for  agricultural  produce.  In
 some  areas,  there  were  problems  of
 availability  of  foodgrains  due  to  vari-
 ous  reasons.  So,  always  the  empha-
 sis  hed  been  on  these  matters.  But
 now,  I  find  that  the  thrust  of  the  de-
 bate  has  changed  entirely.  No,  the
 complaint  is  mainly  regarding  the
 insufficient  prices  being  paid  to  the
 farmers,  not  regarding  the  availabili-
 ty  of  foodgrains  in  any  part  of  the
 country  but  regarding  the  surpluses
 in  some  parts  and  the  complaint  is
 that  because  of  thege  surplusez,  the
 prices  go  down;  this  happens  when-
 ever  there  is  larger  production  of

 ‘certain  agricultural  items.  A  men-
 tion  was  made  regarding  potatoes;  a
 Jot  of  discussion  hag  been  going  on

 sugarcane,  cotton  and  other
 items.  I  think,  all  this  has  hap-
 pened  because  of  increase  in  agri-
 cultural  production  in  the  country.
 That  is  a  very  happy  and  healthy
 sign.

 I  am  also  happy  to  note  that  sever-
 al  hon,  Members  have  underlined  the
 imptrtance  of  remunerative  pricing
 of  agricultural  commodities  and  in
 fact,  it  ia  only  the  foundation  of
 remunerative  pricing  policy  on  which
 the  edifice  of  scientific  agriculture
 car  be  built  up.
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 Many  of  the  hon.  Membera  man-
 tioned  about  the  Agricultural  Prices
 Commission;  they  criticised  the  Com-
 mission  saying  tha  their  terms  of  re-
 ference  should  be  changed  and  these
 should  be  made  more  realistic,  I
 may  inform  the  hon.  Members  that
 we  are  considering  suitable  changes
 in  the  terms  of  reference  of  the  Agri.
 cultural  Prices  Commission.  We  have
 constituted  a  Committee  headed  by
 Dr.  S.  R.  Sen  to  go  into  the  refine-
 ment  of  the  procedures  adopted  for
 calculating  the  cost  of  production  of
 the  principal  agricutural  commodities
 under  differing  growing  conditions.

 And  an  integrated  input-output
 pricing  policy  is  essential.  At  the
 same  time,  we  should  do  nothing
 which  would  lead  to  a  rise  in  prices
 of  principal  commodities  to  such  an
 extent  that  consumption  is  adversely
 affected.  What  we  need  urgently  is
 a  widening  of  the  consumer  base  80
 that  we  are  not  faced  with  uncom-
 fortable  glut  of  agricultural  produce,
 whenever  there  is  an  improvement
 in  the  production.  I  would,  there-
 fore,  like  to  assure  the  hon.  Members
 that  is  will  be  my  constant  endeavour
 to  develop  and  promote  a  public  po-
 licy  package  which  would  help  to
 stimulate  simultaneously  production
 as  well  as  consumption.

 The  hon.  Members  know  that  be-
 cause  of  certain  policy  regarding  su-
 gar,  the  consumption  of  sugar  in  the
 country  has  increased  during  the  last
 two  years;  and  it  is  net  a  miner  in-
 crease.  From  about  37.5  lakh  tan-
 neg  in  ‘1976-77,  we  are  hoping  that

 48  necessaty  for  maintaining  a  balan-
 ce,  Just  now  niy  hon,  Béend  ‘was
 mentioning  what  will  happen  if  the
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 the  prices  of  sugar  are  kept  at  a
 certar  level,  at  a  comportable  level,
 then  the  prices  of  sugar  can?  fall.
 it  the  prices  of  sugar-cane  are  sligh-
 tly  pitohed  up,  then  the  prices  of
 sugar  go  up.  That  is  why  we  have
 to  adopt  this  policy;  and  it  was  due
 to  the  fact  that  most  of  the  hon.
 Members  were  asking  about  it.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor):  I  am  not  telling  about
 the  failure;  I  am  telling  about  the
 remunerative  prices

 MR  CHAIRMAN:  Let  him  com-
 plete  first.  Then  you  can  ask  ques-
 tions.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Last  time  when  the  debate
 was  going  on,  a  large  num-
 ber  of  Members  from  both
 sides  were  asking  that  the  contro]  on
 sugar  should  go.  Now  they  should  not
 at  a'l  be  complaining  about  this,  be-
 cause  of  the  contro]  having  been  re-
 moved  The  prices  of  sugar  came
 down,  but  they  came  down  to  such
 an  extent  as  was  not  a  healthy  trend
 for  the  production  of  sugar.  Now
 if  the  sugar  prices  are  maintained  at
 about  Rs.  2.70  or  Rs.  2.90  or  some-
 thing  like  this,  then  it  will  be  pos-
 ible  to  run  the  sugar  mills  properly
 and  also  pay  suitable  prices  for  the
 cane  growers.

 As  our  aeric iculture  advances,  we
 will  have  greater  responsibility  for

 Jarging  both  internal  and  external
 agricultural  trade.  I  may  inform
 the  hon.  Members  that  the  Task
 Force  for  making  suggestions  regard-
 ing  export  was  constituted  in  the
 Department;  and  from  their  report,
 Which  was  @  thorough  report,  it  has
 been  estimated  that  there  is  a  pos-
 sihility  of  exporting  Rs.  3100  crores
 worth  of  agricultural  produce  in  the
 Near  future  instead  of  the  present  Rs.
 7848  crores.  Action  has  been  initi-
 ated  to  implement  the  major  recom-
 ™Mendations  of  this  Task  Force,  I
 tay  alsg  inform  the  House  that  the
 *xport  will  mot  be  done  at  the  ex-
 Pense  of  the  home  consumption  but
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 will  rather  be  designed  to  promote
 consumption  through  greater  oppor-
 tunities  for  gainful  employment  also

 Recently,  when  Janata  Government
 came  into  power,  a  lot  of  groundnut
 extraction  was  being  exported  with
 the  result  that  the  price  o¢  ground-
 nut  extraction  in  the  country  was
 Rs,  2000  a  tonne.  There  were  lots
 of  complaints  for  poultry  farmers,
 dairy  farmers  because  cattle  feed  was
 selling  at  a  very  high  price.  So,  we
 initiated  some  control  measures;  and
 I  am  happy  to  inform  the  hon.  Mem-
 bers  that  the  prices  of  groundnut
 extraction  came  down;  and  it  was
 brought  down  to  about  Rs  i000  per
 tonne  from  Rs.  2000  per  tonne.  And
 since  that  time,  we  are  having  good
 reports  from  ‘the  poultry  farmers,
 dairy  farmers  and  feed  manufacturers.
 And  the  feed  is  easily  available.  So,  at
 the  cost  of  internal  consumption,  we
 do  not  intend  to  have  export.  But
 we  will  have  export  considering  the
 requirement,  in  the  country.

 Regarding  the  achievements  during
 the  year  l97T-78,  my  hon.  friend  Shri
 Bhanu  Pratap  Singh  also  pointed  out
 that  it  was  a  record  crop.  Conmmend-
 able  advance  was  in  rice  production
 which  went  to  a  peak  of  52,7  million
 tonnes,  exceeding  the  previous  highest
 level  by  4  million  tonnes.  This  gave
 us  new  hope  because  earlier  ad-
 vance  had  been  made  only  in  wheat
 Production,  not  rice  production.  A
 lot  of  advancement  has  been  made  in
 jowar  production  also  which  was  we
 million  tonnes  and  it  was  7.4  million
 tonnes  higher  than  the  peak  level
 reached  during  ‘1974-75.  In  respect  of
 commercial]  crops  also,  I977-78  was
 significant  as  compared  to  the  previous
 year.  Production  of  cotton  in  ‘1977-18
 was  higher  by  2I.6  per  cent,  of  oil
 seeds,  which  are  in  short  supply  even
 now  by  3.2  per  cent,  of  sugarcane  by
 187  per  cent.  The  overall  index  of

 al  production  in  1977-73,  at
 132.7,  wag  73.9  per  cent  vigher  than
 the  previous  year.
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 [कण  Surjit  Singh  Barnala}
 I  now  take  the  opportunity  to

 share  with  the  hon  Members  avail-
 able  information  on  preliminary
 assessment  of  production  levels  in
 respect  of  foodgrams  cotton,  jute,
 oilseeds,  etc.  during  1978-79.  Ia  spite
 of  josses  to  the  tune  of  three  muillicn
 tonnes  of  foodgrains  due  to  floods  and
 excessive  raing  anq  hailstcimg  during
 the  last  kharif  season  the  total  outpul
 in  the  current  year  is  expected  to  be
 around  ]27  million  tonnes,

 Regarding  cotton  also  the  output  dd
 expected  to  reach  a  record  level  of
 15-70  lakh  bales,  jute  and  mesta  pro-
 duction  at  8l  lakh  bales  is  3.4  per
 cent  higher  than  Jast  year,  the  highc.t
 on  record,  Production  of  oilseeds
 may  exceed  last  year's  level  by  about
 five  lakh  tonnes.  Sugarcane  produs-
 tion  is  estimated  to  be  around  the
 record  leve]  of  last  year.  In  brief  the
 crop  year  i977-738  wus  the  best  on
 record  and  the  crop  year  1978-79  .  78
 likely  to  be  still  better  Thus,  the
 accent  on  sound  public  policies  we
 have  introduced  i3  bound  to  pay  good
 dividends  in  the  coming  years.

 However,  |  would  hasten  to  caution
 that  there  igs  no  cause  for  euophoris
 and  absolutely  none  for  complacency
 We  cannot  relax  «ur  cfforts  to  make
 agriculture  an  important  instrument
 of  rural  and  agrarian  prosperity.

 Some  of  my  hon  friends  were
 mentioning  about  pulses.  They  are
 worried  about  pulses.  Last  year  they
 were  worried  about  vegetables  also.
 This  time  they  did  not  talk  of  vege-
 tables  because  vegetables  were  in  good
 production  and  prices  have  come
 dewn.  Some  hon.  Members  mention-
 ed  inter  crop  imbalances;  food  grains
 ptoduction  had  increased  while  the
 production  of  pulses  and  ollseeds  has
 not  increased  considerably.  We  are
 aware  of  this  problem  and  special
 efforts  are  being  made  to  increase  the
 production  of  pulses.  Research  efforts
 for  evolving  high  yielding  varieties
 had  been  intensified.  Production  of
 breeder,  foundation  and  certified  seeds
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 of  good  quality  is  being  promoted
 The  Central  Government  gives  sibsi.
 dy  for  production  of  certified  seeds  gi
 the  rate  of  Rs.  50  per  quintal  and  on
 breeders’  seeds  at  the  rate  of  Rs,  300
 per  quintal  for  gram,  arher  and  len!
 and  Rs.  500  per  quintal  for  moong,
 urad  and  cow  peas.  Measures  such
 ag  the  application  of  phosphatic  fer-
 tdasers,  rhizobia]  culture,  plant  protec.
 tion  measures,  Intensive  training  of
 farmers  in  improved  technology  otf
 production  of  pu'ses,  cultivation  ol
 moong  and  urad  in  rice  fallows  and
 inter-cropping  of  pulses  are  being
 undertaken  for  increasing  their  output
 Cultivation  of  short  uration  zaid
 crop  of  moong  in  Uttar  Pradesh  gave
 encouraging  results  last  year.  On  the
 basis  of  that  expeilience,  the  cultiva-
 tion  of  zaid  crop  of  moong  is  being
 extended  over  an  area  of  about  30
 lakh  hectares  in  the  current  year.  In
 Orissa  and  in  other  States  also  this  i*
 being  taken  up

 Then  there  was  a  mention  that  the
 support  price  of  pulses  should  be
 Taised  I  may  mention  that  the
 minimum  price  of  gram  wus  Rs,  9500
 per  quintal.  The  hon.  Member  me}
 be  knowing  that  m  i977-78  the  sup-
 port  price  of  gram  was  only  Ra,  9500.
 But  it  was  raised  to  Rs.  25.00  las!
 year  and  the  price  has  again  been
 raised  now  to  Rs,  I40  per  quintal  for
 a  current  year’s  crop,  Further,  for  the
 first  time  the  support  price  of  Arhat
 and  Moong  was  fixed  at  Rs.  55  and
 65  respectively  last  year.  Special
 extensive  drive  will  be  launched  to
 promote  cultivation  of  pulses  in  all
 the  irrigated  areas.

 Similarly,  regarding  oilseeds  also
 specia]  efforts  have  been  made  for
 production  of  good  3०९68  and  suppor!
 Price  also  has  been  raised  for  ground-
 nut  from  Rs.  40  per  quintal  in  1076-
 "7  to  Rs.  75  per  quintal  in  i978-79.
 During  the  same  period  the  support
 price  of  Sunflower  seed  has  bee?
 raised  from  Rs.  50  to  Rs.  165,  In
 case  of  Soyabean  which  is  now  taking
 good  roots  in  the  country,  the  mini-

 mum  support  price  was  stepped  UP
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 from  Rs.  445  per  quinta]  in  ‘1977-78
 to  Rs,  75  per  quintal  in  1978-79.  This
 year’s  production  of  Soyabean  has
 been  very  good  particularly  in  Madhya
 Pradesh  and  we  had  initiated  pur-
 chase  OM  support  price  and  we  have
 purchased  about  70,000  tonnes  of
 Soyabean  for  the  first  time.

 One  of  the  reasons  for  the  low
 yields  of  these  2008  has  been  their
 cultivation  mostly  under  unirrigated
 conditions.  We  are  now  planning  to
 introduce  suitable  pulses  and  oil  seeds
 aops  in  all  the  iurmgsated  farming
 svstems  This  together  with  the  pricc
 support  policy  alread,  introduced
 shculd  help  us  to  step  up  production
 of  pulses  and  oi]  seed,  considerably

 I]  must  congralulate  scientisig  for
 developing  a  wide  iange  of  crop
 \drieties  possessing  resistance  ro  major
 pests  and  diseases  Recently  the  Cen-
 tial  Commuttee  on  Release  of  Varieties
 has  approved  the  release  of  7  new
 Wheat  straing  suitable  for  cultivation
 in  different  paris  of  the  country.
 Similarly,  our  rice  scientists  have
 developed  a  wide  range  of  new
 varieties  some  of  which  do  well  in
 conditions  of  water  stagnation.

 I  nrust  inform  the  hon.  members
 that  the  weather  both  in  ‘1977-78  and
 ip  1978-79  was  very  favourable  for
 incidence  of  diseases  lige  wheat  rusts.
 However,  our  crops  were  not  affected
 largely  because  of  disease  control
 strategy  developed  by  our  scientists
 Iam  also  happy  to  report  that  the
 seed  of  wheat  variety  we  supplied  w
 Pakistan  last  year  has  done  very  well.
 Some  of  the  leading  newspapers  m
 Pakistan  have  reported  that  the  varie-
 ies  like  HD-2009,  WL  7il  and  Suna-
 lika  supplied  by  India  have  been  free
 from  diseases  and  are  expected  to
 Blve  good  yields.

 The  Indian  Counci]  of  Agricultural
 Search  which  jg  completing  50  years of  useful  service  to  the  farming  com-

 munity  this  year  has  chosen  ‘Lab.  to
 Land’  as  its  major  activity  during  the
 Golden  Jubilee  Year.  This  program-
 Me  envisages  a  massive  effort  in  the

 CHAITRA  26,  90l  (SAKA)  Min.  of  Agri.  &  Irrgn.  366

 area  of  transfer  of  the  latest  scientific
 skills  and  knowhow  from  the  lahbora-
 tories  of  Agricultural  Universities  and
 Institutes  to  the  fields  of  marginal  and
 small  farmers.  The  ‘Lab,  to  Land’
 programme  will  be  closely  integrated
 with  our  programme  for  intensive
 rural  development  so  that  we  are  able
 to  make  speedy  progress  in  bridging
 the  wide  gap  now  existing  between
 potential]  and  actual  farm  yields.

 Hon.  members  are  aware  of  the
 varlous  steps  We  have  taken  to  pwd
 up  grain  reserves  and  to  enhance  our
 storage  capacity.  My  colleague,  Shri
 Bhanu  Pratap  Singh  hag  dealt  with
 that  aspect  and  I  need  not  mention
 anything  more.  But  Shri  Jaiswal
 today  said  that  we  are  not  creating
 enough  storage  capacity  for  the  food-
 Srains  and  that  is  why  a  lot  of  food-
 grains  get  wasted.  He  is  correct  in
 saying  that  enough  storage  capacity,
 ag  was  required  in  the  country,  was
 not  created.  Now  there  is  an  effort
 from  many  sides  to  bridge  that  gap
 and  to  have  more  and  more  covered
 storage  capacity.  I  may  inform  hon.
 members  that  within  the  last  two
 years  we  have  got  about  40  lakh
 tonnes  of  new  covered  storage  capa-
 city  through  varioug  methods.  Shri
 Bhanu  Pratap  Singh  has  mentioned
 that  we  have  a  plan  for  having  about
 2000  rural  storages  with  a  capacity  of
 200  to  250  tonnes,  which  will  be  very
 useful  These  block  level  storage
 structures  will  be  designed  not  only
 to  store  graing  but  also  inputs  like
 seeds,  fertilisers  and  pesticides.  in
 addition,  a  cold  storage  wing  for  stor-
 ing  perishable  commodities  will  be
 added  to  the  block  level  storage  sys-
 tem  wherever  necessary.  We  did  not
 have  community  drying  facilities  so
 far.  Community  drying  facilities  will
 be  provided  as  a  part  cf  the  storage
 complex.  Thig  is  particularly  impor-
 tant  since  there  are  several  reports
 now  which  indicate  that  liver  discases
 occur  due  to  the  infection  of  grains  by
 fungi  leading  to  tne  formation  of
 toxins  in  the  grains.  Such  infection
 occurg  only  in  grains  contsining  a
 high  moisture  content,  as  a  result  of
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 [Shri  Surjit  Singh  Barnala]
 inadequate  drying.  That  is  why  we
 are  trying  to  provide  drying  facilities
 also,

 Regarding  ecological  security  also,
 several]  members  have  made  mention.
 Without  adequate  ecological  security,
 ‘we  will  not  be  able  to  sustain  agricul-
 tura]  advance  continuously.  That  is
 very  important.  There  were  com-
 plaints  of  deforestation.  I  myself  have
 those  complaints.  I  have  been  men-
 tioning  to  my  colleagues,  that  defores-
 tation  takes  place  on  every  pretext!
 Whenever  there  is  to  be  a  dan.  or
 reservoir,  deforestation  takes  place.
 When  those  people  have  to  be  rcha-
 bilitated,  they  are  rehabilitated  on
 forest  lands.  So,  again  foreft  lands
 are  denuded.  Whenever  a  road  is  to
 be  constructed,  particularly  in  moun-
 tainous  areas  where  there  are  forests,
 that  is  also  done  at  the  cost  of  the
 forests,  Whenever  any  project  is
 intreduced  in  any  State,  it  is  at  the
 cost  of  forest  land.  IT  saw  in  snime
 areas  where  high  tension  electricity
 wiring  wag  to  be  done,  this  was  done
 at  the  cost  of  forest  arca.  The  furest
 wag  cut  wherever  the  lines  had  to  be
 taken.  So,  everything  is  done  at  the
 cost  of  the  forests.  I  am  myself  quite
 worried  about  that.  We  are  adopting
 a  strategy  whereby  we  can  maintain
 the  forest  wealth  that  we  have  row
 and  also  we  could  increase  ihe  forest
 wealth  in  a  suitable  manner.

 AN  HON.  MEMBER:  Is  there  any
 time-bound  programme  for  that?

 SHR]  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 We  are  trying  to  have  a  time-bound
 programme  also.

 I  shall  now  mention  the  major
 factors  which  have  contributed  to
 increase  in  agricultura]  producticn.
 One  is,  continuous  flow  of  improved
 technology.  We  are  very  satisfied
 with  this.  In  fact,  we  are  trying  to
 improve  this  also.  Our  agriculture
 scientists  are  some  of  the  best  in  the
 world  and  this  has  been  acknowledg-
 ed  by  other  top-most  scientists  in  the
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 world,  I  had  opportunities  of  talking
 to  many  of  them  and  they  have  prais-
 ed  our  agriculture  scientists  very
 much,  Then,  extension  of  irrigation
 facilities,  substantial  step-up  of  ferti-
 liser  consumption,  extension  of  areas
 under  high-yielding  varieties,  arrange-
 ments  for  quick  and  effective  transfer
 of  new  technology  to  farmers,  larger
 and  easier  flow  of  agricultural  credit
 to  farmers,  remunerative  price  and
 improved  marketing  policies.  These
 are  the  main  factors,

 I5  hrs.

 Regarding  irrigation,  my  fon
 friend,  Mr.  Bhanu  Pratap  Smeh,  had
 already  mentioned  that  last  year,
 there  was  a  record  increase  of  iriia-
 tion  facility  in  ‘his  country.  I  ay
 inform  the  hon.  Members  thal  during
 the  year  1979-80,  we  are  hoping  tu
 achieve  a  bigger  voal.  We  are  aiming
 at  32  million  hectares  during  the  next
 year  as  compared  to  28  million  hee-
 tares  achieved  this  year.  So,  there
 will  be  a  significant  improvement  and
 we  hope  that  within  the  next  five
 years  the  target  of  AT  miliion  hectares
 of  y;rrigation  will  be  achieved.

 Among  the  irrigation  programmes,
 special]  emphasis  ha,  been  laid  on
 minor  irrigation  schemes  which  are
 quick  maturing,  less  expensive  and
 generate  large  employment.  The  me.-
 sures  taken  in  this  regard  include  in-
 crease  in  investment  on  minor  irriga-
 tion  schemes,  particularly  from  insti-
 tutional  resources,  iientifying  and
 removing  bottlenecks  and  achieving
 closer  coordination  with  the  rural
 electrification  programme  #  pro-
 gramme  for  installation  of  3500  public
 tubewells,  2.25  lakh  private  tubewells.
 2.75  lakh  dug  wells  and  3.5  lakh  elet-
 tric  pumpsets  has  been  taken  up  dur-
 ing  1978-79,  and  we  hope  that  it  will
 be  achieved.

 The  major  and  medium  irrigation
 works  take  time  to  be  completed,  Our
 irrigation  strategy  provides  for  a  high
 priority  to  expeditious  completion  of
 a  large  number  of  irrigation  projects
 which  have  been  under  implementa-
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 uon  for  the  last  several  years,  so  that
 tacy  start  yielding  benefits  in  terms
 of  more  irrigation.

 Drainage  which  had  been  neglected
 ॥  the  past  is  now  receiving  special
 attention,  We  are  carefnily  examin-
 ing  this  aspect  and  necessary  provi-
 sun  a8  being  made  under  all  new  pru-
 jeets  for  adequate  drainage  facilities
 a.  a  part  of  the  modernisation  prn-
 yramme.  At  the  instance  of  the  Gov-
 ernment  of  India  soma  of  the  State
 Governmen‘s  have  ulready  set  up
 expert  grougs  to  make  ai  thorugh
 study  of  the  problein  and  formulate
 4  comprehensive  programme  for
 modernisation  of  irrigation  pi  ojects.

 The  command  area  development
 programme  which  aims  at  optimising
 the  utiuusation  of  the  avaiable  irriga-
 tion  potential  has  made  furtner
 headway.  38  command  crea  develop-
 ment  authorities  have  been  set  up  in
 the  States.  The  programme  now
 vovers  60  irrigation  projects  having
 un  ultimate  irrigation  potential  of
 about  33  mullion  hectares.  The  pro-
 Pramime  under  the  current  Five  Year
 Plan  envisages  construction  of  field
 channelg  in  0  lakh  hectares  and  com-
 mMelion  of  on-tarm  development  works
 over  an  area  of  20  lakh  hectares.

 Regarding  flvad  control  which  is
 also  very  important,  last  year's  severe
 floods  raised  many  issues  which  we
 have  tried  to  solve.  A  Working  Group
 Was  constituted  to  go  .ntu  this  matter.
 They  have  prepared  an  action  plan
 Which  provides  for  an  integrated  ap-
 proach  to  engineering  works,  soil
 Conservation,  afforestation  and  water-
 shed  management.  It  will  involve  an
 investment  of  Rs.  i000  crores  on  engi-
 neermg  works  and  Rs,  700  crorcs  on
 Soil  conservation,  aflorestation  and
 Water-shed  management  within  the
 next  five,  six  years.

 Regarding  fertilisers,  its  consump-
 tion  has  registered  significant  ad-
 Vanees  in  recent  years.  We  are  not
 only  trying  to  take  care  of  in  orga. nic  fertiliser  but  we  are  taking  core

 of  compost  fertiliser  also.  A  compre-
 hensive  programme  for  the  develop-
 ment  of  Jocal  manurial  resources  is
 also  being  implemented  in  the  coun-
 try.  This  includes  production  of  rural
 and  urban  compost,  green  manuring,
 sewage  and  gullage  utilisation,  setting
 up  of  mechanical  compost  plants  and
 installation  of  gobar  gas  plants,  A
 low  cost  bio-gas  plant  has  been  deve-
 loped  and  the  technical  feasibility  of
 installing  such  plants  on  a  large  scale
 is  being  explored.

 The  high  yielding  varieties  pro-
 gramme  was  taken  to  more  and  more
 areas,  During  ‘1977-78  the  programme
 covered  38  million  hectares  which  is
 likely  to  he  extended  by  another  4
 million  hectares  during  the  year  1978-
 79.  There  will  be  further  increzsse
 during  the  coming  year.

 Special  extension  effort.  has’  also
 been  made  go  that  the  technology  of
 improved  irrigation,  improved  -  agri-
 culture,  improved  seed  ‘cum  -he,  taken
 from  the  laboratories  of  universities
 to  the  farmer's  field.  Ihis  is  also
 being  done.

 I  would  like  to  make  a  special
 mention  of  the  “Training  and  Visits
 System”  of  agricultural  extension,
 which  has  already  been  taken  up  in
 9  States  ang  is  being  extended  to
 Other  States  ag  well.  This  has  proved
 very  successful,

 Then  I  come  to  agricultural  credit,
 which  is  very  important  and  which
 was  mentioned  by  several  hon.
 Members,  We  are  trying  to  improve
 the  availability  of  agricultural  credit.
 The  quantum  of  credit  extended  to
 farmers  rose  from  Rs.  2,000  crores  in
 ‘1976-77,  to  Rs.  2,400  crores  in  ‘1977-78
 and  is  likely  to  go  up  to  Rs.  2,750
 crores  by  the  end  of  June,  1975.  The
 commercial  ‘banks  increased  the
 number  of  borrowers  from  32.74
 lakhs  in  ‘1978-77  to  52.74  lakhs  in
 l977-78,  It  ig  expected  to  go  up  to  63
 l@lths  in  1978-79,  which  is  almost

 tdéubling,  avid'it  it  a  very  good  sign.,
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 There  are  many  allied  sectors  of

 agriculture  like  animal  husbandry,
 dainy  development,  fisheries  and
 forestry  which  we  are  taking  care  of.
 For  want  of  time,  I  will  not  be  able
 to  deal  with  them  in  detail,  In  the
 animal  husbandry  sector,  the  progra-
 mmesg  for  increasing  the  production
 of  protective  foods  of  animal  origin,
 viz,  milk,  eggs  etc,  have  received
 special  emphasis.  The  Special  Live-
 stock  Production  Programme  for
 Cross-bred  heifers  and  setting  up
 poultry,  piggery  and  sheep  production
 units  for  the  benefit  of  smal]  and
 marginal  farmers  and  agricultural
 labourers  have  been  exten/led  to  more
 areas  and  268  projects  are  now  in
 operation  in  83  districts  of  the  coun-
 try.  It  is  estimated  that  each  project
 will  benefit  at  least  5,000  families  of
 small  and  marginal  farmers  and
 agricultural  labourers  under  the  Cross.
 bred  Calf  Rearing  Programme,  3,000
 families  under  the  Poultry  and  sheep
 Production  Programme  and  500  fami-
 lieg  under  the  Piggery  Development.

 A  massive  Cross  Breeding  Program-
 me  and  selective  breeding  has
 resulted  in  increasing  the  milk  pro-
 duction.  My  hon,  friend  was  saying
 that  it  has  never  been  mentioned  as
 to  what  is  the  milk  production  in
 the  country  and  how  it  ig  affecting
 the  availability.  The  milk  production
 rose  from  23.2  million  tonnes  in  1973-
 74  to  27.5  million  tonnes  in  1977-78.
 The  per  capita  availability  of  miJk
 per  day  hag  increaseq  from  77]
 grammes  in  1973-74  to  420  grammes
 in  ‘1977-78,  We  know  this  is  not
 enough,  this  is  not  sufficient.  That  is
 why  we  want  to  increase  this  pro-
 duction  further  under  this  program-
 me.  Similarly,  the  production  of  eggs
 has  increased  from  7,700  million  to
 11,000  million  by  the  end  of  ‘1978.

 The  availability  of  livestock  and
 poultry  feed  at  reasonable  prices  has
 been  assured.  This  has  been  achieved
 mainly  through  rational  export  policy
 of  feed  nutrients  like  groundnut
 extraction  and  monitoring  of  demand
 and  supply  of  nutrient,  like  rict
 polish,  wheat  bran  etc.

 Coming  to  dairy  development,  |
 would  like  to  make  a  special  mention
 of  the  Operation  Flood  IY  Program.
 me,  which  represents  a  massive  effort
 for  increasing  the  production  of  milk
 in  the  country.  This  ig  a  fairly  big
 programme  with  an  investment  of
 Rs.  485  crores  over  a  seVen-year
 period.  It  is  expected  to  benefit  10
 million  farm  families  and  encompass
 a  national  milch  herd  of  5  million
 productive  cross-breq  cows  and  up-
 grade  buffaloes.

 Coming  to  fishcries,  high  priority
 is  being  accorded  ६0  the  development
 of  fisheries  for  providing  nutritious
 food  ag  well  as  for  generating  em-
 Ployment,  It  is  proposed  to  increase
 fish  production  to  22  lakhs  tonnes
 from  the  Maring  Sector  and  la  lakh
 tonnes  from  the  Inlang  Sector  during
 the  five  year  period  978—83.

 The  declaration  of  200  miles  of
 exclusive  economic  zone  from  the
 coastline  has  placed  at  our  disposal
 vast  resources  which  are  proposed  to
 be  exploited  through  massive  efforts
 of  deep  sea  fishing.  As  against  52
 vessels  at  the  beginning  of  last  year,
 by  the  end  of  this  year  the  number
 will  increase  to  130,

 35.l0  hrs.

 [Shrimati  Parvathi  Krishnan  in  the
 Chair].

 In  addition,  202  additional  small
 mechanised  boats  were  introduced.  In
 all,  about  15,432,  small  mechanised
 boats  are  expected  to  be  in  operation
 by  the  end  of  1978-79,  To  avoid
 unhealthy  competition  between  the
 country  boats,  mechanised  boats  and
 deep  see  trawlers,  our  endeavour
 would  be  to  improve  the  harvest  from
 the  sea  by  stimulating  on  an  equit-
 able  basis,  the  growth  of  country
 boats,  mechanised  boats  and  deep  sea
 fishing  trawlers.

 To  promote  inland  fisheries,  50  Fish
 Farmers  Development  Agencies  have
 been  set  up  for  utilisation  of
 and  ponds  covering  an  afea  of  १.0
 million  hectares  for  intensive  fish
 culture.
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 The  Central  Sector  Scheme  of
 brackish  “water  fish  culture  is  also
 being  implemented  in  maritime
 States  mainly  for  utilisation  of  brac-
 «ish  water  area  for  fish  culture  avail-
 able  in  the  country  to  the  extent  of
 42  milion  hectares.

 Regarding  afforestation,  Madam,
 the  Government  hag  accorded  high
 priority  to  the  development  of
 forest  resources  with  a  view  to  pre-
 venting  recurrence  of  floods,  control-
 ling  soil  erosion  and  maintaining
 ecological  balance.  The  programme
 for  the  development  of  social  forestry,
 rasing  of  fast-growing  species
 and  other  valuable  species  of
 economic  and  industrial  importance,
 adoption  of  better  extraction  techni-
 ques  and  improvement  of  forest  com-
 munications,  were  intensified  during
 the  year.  There  have  been  good
 results  aluo,  “For  example,  in  social
 forestry,  the  investment  in  1976-77
 was  Rs.  .63  crores  only.  In  1977-78
 the  investment  was  Rs.  7.37  crores
 and  in  ‘1978-79  the  investment  has
 been  Rs.  9.20  crores  in  social  forestry
 and  the  results  obtained  are  also  good.
 In  1977-78  the  plantation  of  waste-
 lands  was  17,600  hectares  and  mixed
 and  degraded  lands,  43,600  hectares
 and  5,400  of  running  kilometres,  that
 is,  alongside  roads  and  canals  etc,  In
 1978-79  much  more  improvement  has
 been  made  that,  is  for  plantation  of
 wastelands,  the  area  is  36,630  hect-
 ares,  for  mixed  plantation  83,700  hee-
 tares,  and  regarding  afforestation  of
 degraded  forests,  canal  tanks,  roads
 ete,  37000  running  kilometres.  This
 Was  an  achievement  which  is,  to  my
 mind,  a  good  achievement.”

 It  is  estimated  that  a  total  area  of
 34  million  hectares  would  be  covered
 under  man-made  forestry  through
 State  as  well  ag  Centrally  sponsored
 schemes,

 The  draft  6f  the  Revised  National
 Porest  Policy  is  under  the  considera-
 ton  of  the  Gevernment  of  India  and
 We  are  taking  into  consideration  many
 Points.  One  ig  that  diversion  of
 forestry  tamds  to  nbn-forestry  uses
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 should  pe  allowed  only  through,  the
 approval  of  State  Legislatures,
 Secondly,  the  limit  of  forest  area  in
 the  hill  regions  of  the  country  should
 be  at  least  60  per  cent  of  the  total
 areas  of  the  region  ang  thirdly,  all
 projects  which  involve  deforestation
 should  be  examined  from  environ-
 mental  and  ecological  angles  by  the
 Planning  Commission  and  National
 Committee  on  Environmental  Plann-
 ing  and  Coordination,  Government  of
 India,  and  no  project  should  be  taken
 up  ufiess  it  shaa  been  cleared  hy

 these  agencies  So,  that  ig  the  method
 by  which  we  try  to  impose  some
 restrictions  on  the  State  Gavernments
 for  achreving  this  object,

 Regarding  land  reforms,  Madam,  a
 lot  has  been  said  by  many  hon.
 Members  that  nothing  ig  being  done.
 I  may  say  and  reiterate  once  again
 that  the  Government  is  committed  to
 the  apeedy  implementation  of  land
 reforms.  Just  now  an  hon,  Member
 was  saying:  “We  should  be  told  what
 hag  been  achieved  during  these  two
 years.”  After  the  assumption  of
 charge  by  the  Janata  Government,  I
 must  say  that  since  March  ‘1977,  5
 lakhs  acres  of  land  have  been  distri-
 buted  to  more  than  3.03  lakhs  bene-
 ficiaries  during  these  less  than  2
 years.  So,  I  may  say  that  we  are
 committed  to  speedy  implementation
 of  land  reforms  and  I  would  say  that
 this  record  is  better  than  the  previous
 record.

 An  important  step  has  also  been
 taken  in  this  direction  by  setting  up
 8  committee  under  the  chairmanship
 of  Prof.  Raj  Krishna,  Member,  Pian-
 ning  Commission,  to  review  the
 progress  of  land  reforms,  and  they
 have  submitted  their  first  reporz  One
 of  the  recommendations  of  that  report
 has  also  been  adopted.

 I  may  mention  here  that  the  Gov-
 ernment  of  India  hag  decided  to
 amend  the  Ninth  Schedule  of  the
 Constitution  sp  ag  to  cover  all  land
 reform  laws  which  have  not  been  so
 far  included  therein  or  which  may
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 be  enacted  by  the  States  in  future,
 ‘with  a  view  to  protect  them  from
 avoidable  delays  through  vexatious
 challenge,  in  courts  of  law,  because
 that  ig  the  main  problem  A  jot  of
 court  cases  are  pending.  Though  the
 State  Governments  have  taken  posses-
 sion  of  some  land,  courts  issue  injunc-
 tion  and  stay  orders.  That  is  why
 the  distribution  of  land  is  stayed,  and
 State  Governments  tace  difficulty,  So,
 We  are  bringing  all  these  laws  under
 the  Ninth  Schedule  of  the  Constitu-
 tion.

 SHRI  B,  छू.  NAIR  (Mavelikara):
 What  about  the  Kerala  Bill?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Would  it  be  proper  for  me  to  men-
 tion  it  here?

 Mention  was  made  here  by  many
 Members  of  the  fixation  of  prices,  and
 it  was  gaid  that  the  prices  which  have
 been  fixed  for  wheat,  rice  etc.  are
 not  remunerative.  Many  types  of
 objections  were  raised.  I  may  men-
 tien  for  the  information  of  the  hon.
 Membera—I  have  taken  the  data  for
 the  last  0  yeare—that  in  1968-60  the
 price  of  standard  paddy  was  Rs.  52.50
 per  quintal  in  Punjab  and  Haryana,
 and  that  of  standard  wheat  was
 Rs.  76.  Paddy  prices  were  again
 revised  in  1972-73  to  Rs.  54.  ‘ill
 then,  for  five  years  it  remained
 almost  the  same.  From  1968-69  to
 ‘1973-74,  the  price  of  wheat  remained
 at  Rs.  76.  Nobody  changed  the  price.
 But  now  some  Members  want  a
 change  every  year,  Then,  after  the
 hike  in  world  prices,  because  fertiliser
 prices  went  up,  the  urea  price  to
 Rs.  2000  a  tonne,  the  prices  were
 revised.  In  1974-75,  the  prices  of:
 peddy  was  raised  to  Ra.  76  and  the
 price  of  wheat  wag  raised  to  Rs,  05
 and  thereafter  it  remained  like  that
 for  three  years  again.  Till  ‘1976-77,
 th  the  end  of  the  emergency,  the
 prices  remained  the  same  but  in
 l977-78  we  raised  paddy  price  from
 Rea.  76  to  Rs.  79  and  wheat  price  from
 Ra.  06  to  Rs.  110  Again,  last  year,
 im  1978-70,  the  paddy  prite  was
 increased  by  Rs.  8  to  Rs.  7  and  wheat
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 price  by  Rs.  259  to  Ra,  i2.50.  Now
 again  it  has  been  raised  by  Rs,  2.50
 and  now  the  wheat  price  is  Rs.  15,

 SHRI  B.  K.  NAIR:  Why  ne  revision
 for  paddy?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA;
 It  ig  coming  later.

 This  is  the  gituation.  Prices
 remained  constant  for  many  years,  at
 Rs.  76  for  six  years  and  at  Rs.  WS
 for  three  years,  when,  ‘I  remember,
 we  used  to  agitate  that  they  should
 be  raised  because  the  cost  of  inputs
 had  gone  up,  but  it  wag  not  raised  for
 three  years  continuously.  It  was
 raised  only  in  ‘1977-78,

 Some  hon.  Members  have  also
 mentioned  that  prices  of  wheat  have
 been  raised  more  steeply  than  that  of
 paddy.  This  also  is  not  correct.  I
 may  mention  that  between  ‘1969-70  and
 ‘1978-79,  in  the  marketing  season  the
 procurement  prices  of  wheat  have
 been  raised  from  Ks.  76  to  Rs.  115,  ie,
 by  50  per  cent.  As  against  this,  the
 iucrease  in  the  procurement  price  of
 paddy  has  been  about  65  per  cent  80
 that  the  contention  is  not  correct  that
 wheat  prices  have  been  raised  more
 than  paddy  prices.  The  prices  of
 almost  al]  the  other  commodities,  as  I
 have  mentioned  in  my  reply,  have
 been  raised  from  time  to  time.  ‘So,
 what  is  now  required  and  what  is
 agitating  the  mind  of  the  hon,  mem-
 bers  ig  marketing.  We  are  producing
 some  of  the  items,  particularly  these
 perishable  items,  for  which  we  do
 not  have  enough  market,  we  do
 not  have  processing  facilities,
 storage  facilities  and  that  is
 iMuuues,  storage  facilities  and  that  i9
 why  we  have  this  difficulty  in  the  case
 of  potatoes  and  in  the  cate  of  vere
 tables  also  this  year  But  we  are
 adopting  certain  policies  now  ior
 stotage  and  for  export  also  and  we
 are  trying  tp  evolve  some  stratesy
 which  will  be  ultimately  beneficial  to
 those  farmers  who  are  producing
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 food  gone  very  high.  Then,  when
 the  production  was  good,  that  ban
 was  removed  and  we  have  brought
 them  under  OGL  also.  But  still,
 because  there  has  not  been  enough
 market,  there  hag  not  been  enough
 export.  We  have  been  able  to  export
 only  23,000  tonnes  of  potatoes  ao  far.
 Much  more  should  have  been  expor-
 ted  because  NAFED  has  purchased  a
 lot  more,  but  they  have  not  been
 able  to  export  it.  For  exporting
 certain  items,  we  have  to  remain  in
 the  export  market  for  a  long  time
 and  for  that  we  are  evolving  q  stra-
 tegy  that  We  should  produce  these
 items  for  export  purposes  in  a  larger
 quantity  so  that  they  can  be  utilised
 for  export  only.  Similarly  for  vege-
 tables  also,  fresh  vegetable  market
 is  close  at  hand  in  the  Middle  East,
 We  are  in  a  position,  to  export  some
 vegetables,  It  was  not  possible  last
 year  because  the  prices  of  vegetables
 had  gone  high  here  as  a  result  of  the
 shortage  of  vegetables.  But  this  year,
 the  prices  of  vegetables  have  come
 down  considerably.  Now  we  are
 thinking  of  exporting  green  vegetables
 to  the  neighbouring  countries,  and
 to  remain  in  the  market  for  a  long
 lime.  For  that  we  are  asking  the
 State  Governments  to  greate  some
 infrastructure  through  which  they  can
 have  production  of  vegetables,  parti-
 cularly  the  special]  type  of  vegetables
 on  a  larger  scale  for  a  longer  time.
 Some  Governments,  like  Maharashtra,
 Gujarat,  Rajasthan,  Haryana  and
 Punjab,  are  interested  in  producing
 More  vegetableg  go  that  a  part  of  that
 can  be  exported.

 MR.  CHAIRMAN:  What  are  the
 special  type  of  vegetables?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Lady  fingers  and  brinjals  are  the  two
 types  of  veg@tables  which  are  required
 in  the  Middle  East.  Punjab  Govern-
 ment  have  recently  told  us  that  they
 are  in  g  position  to  supply  twenty
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 willing  to  produce  ten  tonnes  each  of
 these  two  vegetables,

 We  are  thinking  of  exporting  vege-
 tables  like  this.  For  potatoes  we  need
 more  cold  storage  facility  in  the
 country.  During  the  last  five  years,
 the  production  of  potato  has  nearly double  but  the  cold  storage  capacity
 has  increased  by  about  50  per  cent
 only.  That  is  not  enough  to  meet
 our  requirements,  About  80  per  cent
 or  more  of  the  cold  storage  capacity
 is  essential  to  be  used  for  storage  of
 potatoes...

 eft  अर्जुन  सिह  अवोरिया  (हटाबा)  :
 कोल्ड  स्टोरेज  की  जी  तादाद  पभ्ापने  ८  ही  है  कि

 ९  परसेंट
 बढ़ी  है,  यह  ज्यादा  बता  दी  झापने  ।

 भी  घुरजीत  सिह  बश्माला  :  50  परसेट

 [बढ़ी  है  थोड़े  दिनो  मे  t

 (eam)

 मैं  बात  करता  हूं  -  पहले  हम  कोशिश  यह
 कर  रहे  हैं  कि  डोमेस्टिक  कंजम्पशन  बड़ाया
 जापे,  जसे  शुगर  के  बारे  में  मैंने  कहा  था  डोमे-
 टिक  कंजम्पशन  इतना  है।  भपनी  तो  भाबादी
 इतनी  बड़ी  है  कि  डोमेस्टिक  कंजम्पशन  बहुत
 हो  सकता  है  |  झब  भालू  की  पंदाबार  90,  9I
 लाख  टम  के  दर्मियान  है।  लेकिन  इतनी  भाजादी
 के  लिये  काफ़ी  नही  है  ।

 एक  सानतीष  सबस्य  :  भालू  तो  सड़  गया।

 श्री  सुरणीत  सिहु  बरनाला  :  ह अ  तो  इस
 लिये  गया कि  लोग  खाने  के  भ्रादी  नहीं  हुए  हैं।

 श्री  यमुना  पसाव  शास्त्री  (रीवा)  :
 लोगों  की  परचेणिंग  कै  पेसिटी  महीं  है  ।

 शी  सुरणोत  लहु  बरगाला  :  परचेणिंग
 कँवेसिटी है  eo  प्ाल,  तो  मिल  रहा  है  40
 पैसे  का  एक  किलो  पौर  चावल  ब गेहूं मिस  रहा
 है  सभा  रुपये  झौर  |  रुपये  का  किलो  ।  हरेक
 झादमी  गरीब  से  गरीब  भी  चावल  भौर  गेहूं
 खरीदना  चाहेगा  लेकिन  40,  50  पैंते  दिली
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 11.18  सुरजीत  तिह  बरताला]

 का  भालू  मही  खरीदेगा  हालांकि  उसकी  फूड
 बीह्य  ज्यादा  है  ।

 मुप्ते  पता  है,  भ्रा  को  शायद  पता  नहीं  हो
 कि  सरदार  इबाल  सिंह  झालू  बहुत  तादाद  में
 पैदा  करते  है  और  उनको  पट्टों  किंग  कहा
 जाता  है।  उनके  पास  जमीन  ज्यादा  नहीं  है,
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 मौ  सुरणीत सिह  धरनांखा  :  मांस  मीडिया
 का  इस्तेमाल  होना  चाहिये,  मास  मौडिया  का
 सचसे  रया  या  कास  तो  हमारे  मेभ्यर्स  १  सकते
 हैं  बहु  50,  60  हर  की  मैंदारिंग  में  जाकर
 जब  बोलते  है  तो  उनको  लोगों  से  कहना  ाहिये
 फि  श्राज  खाता  प्रज्छा  है।  तो  थोड़ा  शालू का का
 प्रचार  होना  चाहिये  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  चीनी  के  धारे
 भें... मौन  की  वजह  से  पढे  ज्यादा  नही  होता  है

 He  ig  the  topmost  producer  of  potato
 in  the  country.  So,  he  knows  all  this.
 इसलिये  उनको  कोल्ड-स्टोरेज  का  काफी  पता
 है,  कहां  कैसे  दिवकत  भाई  है  यह  भी  पता  है।
 आलू  रेखबे  स्टेशन  पर  पड़ा  रहा  |

 चो  सुरणरेत  सिह  अरनाला  :  ज्ीनी  तो

 कुछ  समय  के  बाद  भापकों  मिलेगी  नहीं  t  मुझे
 तो  यह  मालूम  हुआ  है  कि  जो  एक  चम्मच
 चीनी  खाता  था,  बह  ह! ह  दो  सम्मच  खागे  लगा
 है  |  पहले  चीनी  गांव  मे  जाती  नहीं  थी,  ब
 जाने  लगी  है  इसलिये  37  के  बजाय  60  लाख
 टन  चींसी  की  कंजम्पशन  होने  लगी  है  1  पहले
 यही  था  कि  उनके  पास  गांव  में  पहुंचती  नही
 थी,  शहर  के  लोग  ही  जा  जाते  थे,  राशन  में  भी
 ले  ली  और  वैसे  भी  ले  ली  ।  किसी  न  किसी
 तरह  से  शहर  में  ही  इस्तेमाल  हो  जाती  थी
 इसलिये  दिककत  रहती  थी।  अब  गांव  में  जाते
 लगी  है,  गरीबों  के  पास  पहुंची  है।  अभी  तक
 लोग  समझते  थे  कि  शायद  यह  भ्रमीरों  के  लिये
 ही  बनी  है  हमें  तो  गुड़  ही  खाने  के  लिये  मिलता
 है।  शब  गांव  पे  लोगों  ने  खाना  शुरू  कर  दिया
 है  ।  इसीलिये  चीनी  की  कंजम्पशन  बढ़ी  है  I
 कंजम्पशन  हर  बात  की  बढ़नी  जभाहिये।

 MR.  CHAIRMAN:  When  you  aaid,
 “potato  king’,  I  thought,  he  consumes
 the  largest  number  of  potatoes!

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Not  that.  But  I  have  a  complaint  on
 that  score  against  him  because  he
 does  not  consume  much  sugar  nor
 potato.  I  would  request  the  hon.
 Members  that,  in  fact,  we  should
 encourage  the  potato  eating  habit.
 Potato  should  be  taken  not  ag  a
 vegetable— ऐसा  नहीं  कि  झालन  की  तरह

 'ज्ञावल  के  साथ  या  रोटी  के  साथ  थोड़ा  ह | द  लें  ।
 Potato  eating  should  be  made  a  food
 habit,

 ware  के  बारे  में  कहा  गया  कि  हमारे
 पास  बहुत  हो  गया,  लोग  कहते  हैं  कि  सड़  गया
 है।  संडने  की  बात  नहीं  है  ।  झनाज  झाम  तौर
 पर  कहीं  रखा  जायेगा,  कोई  मी  “रखेगा,  झाप
 घर  में  भी  रखेंगे,  मैं  भी  थोड़ा  बहुत  झनगाज  घर
 में  रखता  हुं  वो जानता  हूं  कि अकर  थोड़ा  बहुत
 नुकशान  हो  जाता  है।  कभी  सेल ॥  में  नुकसान
 हो  जाता  है,  चूहे  खा  जाते  हैं,  काबू  महीं  गरे
 सकते  हैं,  कीड़े  भी  लग  जाते  हैं,  तो  भोड़ा  बहुल
 नुकसान हो  ही  भाता  है।  रेश  में  बहुत  से  भंडार
 1५:  थे  जिनके  कृपर  छत  नहीं  थी  तो  डन  IT

 Now,  we  have  =  started  producing
 potato  in  all  parts  of  the  country.  Two
 days  back,  I  was  in  Calcutta.  They
 are  producing  so  much  potato.  2]
 lakh  tonnes  of  potato  have  been  pro-
 duced  in  West  Bengal  alone.  Earlier,
 potato  from  U.P.  and  other  parts
 used  to  go  to  West  Bengal  and  Assam.
 They  are  now  producing  potato  for
 themselves.

 it  श्मस्तरास  ereaert  :  आाप  झपने
 भास  मीडिया  का  इस्तेमाल  कशिये  |



 3h  DG.  79-80  CHAITRA  26,  90  (SAKA)  Mn.  of  Agrt.  &  Irrgn.  382

 वोनोधीन  बॉप्स  खती  पडी  |  साइक्लोन  प्र  य  ,
 उमसे  बह  नीचे  गिर  भ,  इसी  तरह  प्रांधी,
 बरिश  भाई  तो  उससे  थोढ़ा  बहुत  नुकसान
 होता  रहा  है।  कई  जगह  लीकेज  शुरू  हो  जाता

 है,  भ्रपने  घरों  में  भी कोशिश  करने  के  बा  -जूद
 लीकेज  हों  जाता  है  1  इसलिये  हमारा  लास

 इतना  नहीं  है,  जितना  कि  कहां  जाता  है  कि

 बहुत  सड़  गया  ।  जहा  इतनी  बड़ी  मात्रा  में
 प्रवाज  रहता  है,  .5  मिलियन  टन,  27  भिलि-
 बनें  टन  तो  कही  कही  उसमें  थोड़ा  बहुत  लाल

 होता  रहता  है  लेकिन  इससे  फायदा  यह  हुभ,
 है  कि  देश  के  किसी  भी  हिस्से  में  शाज  ऐसी
 दिषकत  नहीं  है  कि  हमारे  यहा  झनाज  नही  सिल
 रहा  है  वा  ठीक  दाम  पर  नही  मिल  रहा  है  ।
 मरे  देश  मे  एक  ह।  दाम  पर  ्श्यू  प्राइस  पर

 प्रताज  मिल  रहा  है,  श्रौर  रिमोटेस्ट  पार्ट  मे  भी
 मिल  रहा  है  भर  यह  हैल्दी  साइन  है  ।

 केरल  में  जब  मैं  गया  तो  मैंने  कात  कि
 प्रपकों  थोडा-बहुत  कानून  मे  मौडिफिकेशन
 करना  चाहिये  ।  उन्होंने  कानून  बना  रखा  है,
 जिसके  नीचे

 “A  particular  land  which  has
 come  under  paddy  cultivation  has
 to  remain  under  paddy  cultivation’
 So,  I  told  the  State  Government
 that  they  could  now  modify  the  law
 because  enough  rice  is  available  in
 the  country.  It  could  move  out
 trom  Andhra'  Pradesh;  it  could
 move  out  from  Tamil  Nadu.  I  told
 them,  “Whatever  quality  of  rice
 you  need,  that  will  be  made  avail-
 able.  Why  not  use  this  land  for
 Some  better  purpose?”

 That  is  why  I  had  suggested.  In
 Tespect  of  the  other  States  also,  I
 have  been  suggesting  that  we  should
 adopt  only  those  agricujtural
 methods  and  take  to  those  agricultural
 ‘rops  by  which  the  farmer  gets  the
 maximum  production  and  the  maxi-
 mum  yield.

 T  must  conclude  now.  I  have  taken
 8  long  time.  In  the  end,  I  thank  the

 Indian  farmers  who  have  been  heipful
 in  improving  the  agricultural  pro-
 duction  in  the  country,  the  agricul-
 tural  scientists  and  also  the  weather
 God  who,,  I  would  say,  has  been
 quite  helpful  though  not  in  all  the
 areas  equally  nonethelesg  has  peen
 quite  helpful—in  increasing  food
 production,  I  am  also  thankful  to  all
 the  hon  Members  who  have  very
 actively  participated  in  this  debate.  I
 would  now  request  that  these  Demands
 for  Grants  may  please  be  voted.

 SOME  HON.  MEMBERS:  rose—~

 MR.  CHAIRMAN  One  at  a  time.
 Mr  B  K  Nair  Shn  B.  छू,  Nair

 SHRI  B  K.  NAIR  (Mavelikara):  I
 had  asked  a  specific  question  about
 Kerala  regarding  institution  of  a
 welfare  fund  for  fishermen  by  raising
 a  cess  on  the  exports  No  answer  has
 been  given  to  that.  I  had  also  reques-
 ted  about  the  supply  of  guitable
 quality  of  rice  to  Kerala  because  much
 of  it  is  being  rejected;  it  is  beyond
 the  purchasing  power  of  the  people
 and  it  ig  held  up  in  the  godowns,

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor):  The  Agriculture  Minister
 was  advocating  about  parity  price.
 What  happened  to  it?  I  wanted
 remunerative  price  for  the  agricul-
 turists  and  a  reasonable  price  for  the
 poor  consumers,

 SHRI  A.  K  ROY  (Dhanbad):  The
 Minister  hag  informed  us  that  five  Jakh
 acres  of  land  have  been  distributed.  I
 think,  this  amount  of  land  has  been
 distributed  on  the  basis  of  the  old
 laws.  I  want  to  know  whether  the
 Central  Government  is  contemplating
 to  give  new  guideline,  to  the  States
 to  have  new  land  laws,  so  that  more
 land  can  be  extratced  from  the  land-
 owning  class?

 श्री  प्रमग्त  CRT  ‘WATTS  :  राज्य  नया

 नेह  खरीदने  की  तैयारी  कर  रहे  है  ।.राज्य
 अनभव  भर  रहे  हैं  कि  कई  जगह  बोरे  नही  हैं  ।
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 क्या  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जानकारी  हूँ  ?

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  किया  जा

 रहा  है  ?

 श्यो  यतुता  प्रताद  शास्जी  :  सन्नी  महोदय
 ते  कहा  है  कि  पिछले  दो  सालों  में  5  लख
 परिवारों  को  5लाब्र  एकड़  जूम  बाटी  गई  है  ।
 क्या  वह  इससे  सतुष्द  है  ?  इस  तरह  लगभग

 डेढ़  एकड़  भूमि  एक  भादमी  को  मिली  है  ।

 इस  देश  में  ह 2  करोड़  परिवार  भूमिई'न  है  ।
 केवल  5  लाख  परिवारों  को  भूमि  देना  समुद्र
 में  जल-कण  के  बराबर  है  ।  मैं  यहू  जानना

 चाहत,  हूं  कि  पूरे  देश  मे  भूमिहीन  परिव'रों  को
 जमीन  दिलवाने  के  लिए  क्या  बहू  राउगण  सरकारों
 को  मूमि-सुघार  कानूनों  में  इस  प्रकार  से
 संशोक्षन  करने  का  निर्देश  देंगे  ताकि  हजारों
 एकड़  जमीन  का  स्वामित्व  रखने  वाले  किसानों
 से  भूमि  हीमा  से  अतिरिक्त  भूमि  लेक

 भूमिहीनों  को  प्त  शमि  खेती  के  लिए  दी
 था  सके

 SHRI  IQBAL  SINGH  DHILLON
 (Jullundur):  There  have  been  many
 announcements  by  the  Government
 that  the  procurement  prices  of  pulses
 and  oilseeds  have  been  raised  and
 Government  is  proud  of  that.  But  the
 market  prices  of  pulseg  and  oilseeds
 are  much  more  than  the  announced
 procurement  prices.  Therefore,  how
 can  this  help  the  production  and  the
 farmers?

 tt  चंदन  सिह  (पराना),  सभी  संसद
 सशग्यों  ने  यहू  जिक्र  किया  कि  क्राप  की  शौर
 कैटल  की  इंश्योरेंस  होती  चाहिए  |  तो  क्‍या
 माभतीय  मंत्री  जी  इस  चीज  के  लिए  भी  कुछ
 प्राश्वासन  देंगे  ?  जैसे  गेहूं  है  या तिलहूम  है,घोला

 बुश्टि  से  यह  फसल  बरबाद  हो  जाती  है  हो
 क्या  उसके  लिए  ाप  इुंश्पोरेंस  करने  का
 आश्वासन  देंगे  और  कैटल  का  भी  इंश्योरेंस
 करने  की  व्यवस्था  करेंगे  ?
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 sh  ध्थिरास  झंगल  (मुरैना)  *  माननीय
 मंत्री  जी  से  यह  कहा है  कि  भूमि  कटाव
 रोकते  के  लिए  700  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 किया  ह ै'  मैं  ्ब्म्बल  डिवीजन  के  मुरैना
 क्षेत्र  से  चुनकर  धाता  हूं  ।  चम्बल  नदी
 राजस्थान,  ह... अ  प्रदेश  और  उगर  प्रदेश
 तीन  ब्टेट्स  से  होकर  जाती  है  और  उसके
 पारा  हर  साल  करीब  5  लाख  एकड़  काबिले
 काएत  जमीन  कट  जाती  है  और  बहुत  पी  जमीन
 बीहड़  बन  जाती  है।  मो  क्‍या  मानवीय
 मंगी  जी  इस  कटाव  को  रोकने  के  लिए  फूलड
 कंट्रोल  हकीम  के  तहत  कोई  योजना  बनाएंगे
 और  जो  बीड़  जमीन  है  उसका  समतभीकरण
 करेंगे  ?

 शी  राघवजा  (विदिशा)
 '  खादयात्नो

 की  जो  सपोर्ट  प्ाइम  घोषित  होती  है  बस
 झामतोर  पर  फसल  के  मार्केट  मे  आने  के  बाद
 घोषित  होती  है,  क्या  माननीय  मंत्री  जी  इस  को
 घोषणा  फसल  बोने  के  पूर्व  कराने  की  व्यवस्था
 करेंगे  और  झोला  वष्टि  से  जो  मुकसान  होता
 है  उसे  रोकने  के  लिए  कोई  वैज्ञानिक  उणय
 छोजने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 MR,  CHAIRMAN,  I  am  calling  those
 who,  in  the  beginning  raised  theit
 hands.  But  you  cannot  get  ideas  from
 other  people’s  questions.  That  is  not
 allowed,  Mr,  Bhagat  Ram.

 st  भगत  रास  (फिल्लौर)  खेती  में
 मशीनरी  के  इस्तेमाल  से  हमारे  देश  में  जो  हजारों
 खेत  मजदूर  हैं  उनके  हाथ  कट  जाते  है
 और  बे  ऐक्सीडेंट  से  मर  जाते  हैं  तो  उनको
 कम्पेल्सेशन  देने  के  लिए  मंत्री  जी  क्या  कर  रहे
 है  शर  दूसरा  मेरा  वर्बस्चन  है  ....«

 MR,  CHAIRMAN:  Only  one  ques-
 tion  is  allowed.  I  have  called  Mr.
 Kodiyan.  You  will  please  resume
 your  seat,

 SHRI  P.  K.  KODIYAN  (Adoor):
 Madam,  Chairman,  the  hon.  Minister
 has  not  replied  to  one  important
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 question  that  was  raised  during  the
 discussion  regarding  the  recent
 increase  in  the  price  of  sugar  due  to
 the  manipulation  of  the  sugar  mag-
 nates

 MR,  CHAIRMAN:  What  is  that
 question?  You  put  it  again,

 SHRI  P,  K.  KODIYAN:  The  price
 of  sugar  which  was  Rs.  2.60  has  gone
 up  to  Rs.  3.20.  What  action  does  he
 propose  to  take  in  this  regard?

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chilayin-
 lul)  They  have  taken  money.

 MR  CHAIRMAN:  Mr.  Rajiv  please
 allow  him  to  put  the  question.

 SHRI  P.  K.  KODIYAN:  What
 measures  does  the  Government  pro-
 pote  to  take  against  the  mill  magnates
 both  the  private  and  cooperstive
 ‘ugar  mill  magnates,  who  had  mani-
 pulated  the  price  inerease  by  not
 leleasing  adequate  quantity  of  sugar
 to  the  market.

 SHRI  SURJIT  SINGH-BARNALA:
 Madam,  I  could  not  follow  Mr.  Nair’s
 question  Can  you  repeat  that  ques-
 tion?

 MR.  CHAIRMAN:  You  want  Mr.
 Nar  to  repeat  his  question.  Mr.
 Nar,  you  will  please  repeat  your
 question,  That  does  not  mean  that

 er
 else  can  repeat  his  ques-

 on,

 SHRI  B.  K.  NAIR:  My  question  is
 about  the  institution  of  a  welfare  fund
 for  the  sake  of  fishermen  based  on  a
 Sort  of  a  cess  to  be  imposed  on  the
 exports  which  run  to  Rs.  80  crore:
 8  Year,

 MR  CHAIRMAN:  mr.  Nair,  do  not
 take  this  as  an  excuse  for  your  speech.

 SHRI  B.  K.  NAIR:  I  have  suggested
 that  a  case  may  be  imposed  on  the
 *xports  of  marine  products  now
 Vdlued  at  over  Rs,  80  crores  and
 that  the  fund  so  raised  may  be
 utilised  for  creating  a  welfare  fund
 for  fishermen  and  for  insuring  them

 against  accidents  and  death  while  at
 sea,  I  have  also  peaded  for  ensuring
 supply  of  acceptable  quality  rice  to
 Kerala.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  have  no  proposal  80  far  regarding
 imposition  of  cess  on  exports  and  then
 utilise  that  money  for  the  betterment
 of  fishermen,  There  are  other  gsche-
 mes  by  which  the  fishermen  can  be
 benefited.

 Madam,  there  are  many  questions
 raised  and  I  shall  try  to  answer  all  of
 them.

 MR.  CHAIRMAN:  And  answer
 them  as  briefly  ag  possible.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  shall  answer  them  as  briefly  and  as
 quickly  as  possible.

 There  was  a  mention  regarding  the
 Agricultural  Prices  Commission.  The
 question  was  whether  we  would  try
 to  change  the  terms  of  reference  of
 the  Agricultural  Prices  Commission.
 I  have  already  mentioned  in  my
 speech  that  that  ig  under  active  consi-
 deratién,  Regarding  the  land  reforms
 also  a  mention  was  made  by  Shri
 Shastri  j)  saying  that  now  we  have
 l4  crores  of  landless  families:

 *  7  ~
 उनको  जमीन  कब देगे ?  झब  मेरे  हाथ  में

 कोई  जादू  तो  है  नहीं  कि  मै  लीच  कर
 जमीन  को  बढ़ा  दू  झौर  उसको  थं.ड़ा-थे,ड़ा
 करके  बांट  ३  I  यह  तो  जो  जमीन  भबेले बल
 होती  है  उस,  को  बांटती  है  ।  उसमें  से  मने

 बता  दिया  है  (प्यवधान)

 MR  CHAIRMAN:  Will  you  please
 resume  your  seat?  ‘You  speak  from
 your  knowledge.  The  Minister  speaks
 from  his  knowledge.  You  cannot  go
 on  shouting.

 श्रो  सुरज|त  सिह  बरनाला  :  जो  कानत
 बने  हैं  सभी  प्रान्तों  में,  उनके  नीचे  जितनी
 जमीन  मोहैया  हो  रही  है,  जितनी  सरप्लस
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 श्री  चरजीत  सिह  बरताला]

 जमीन  बनती  जा  रही  है  उसको  बांटते  म्स्ले
 जा  रहे  है  ।  इसमे  किसी  प्रान्त  में  भर ेथा  एकंड
 जमीन  दी  गई  है,  कही  एक  एकड़  दी  गई  है
 और  कही  पर  डेढ  एकड  दी  गई  है  ।  कही
 पर  बहू  डीक  हो  सकती  है  शौर  कही  पर  गलत

 हो  सकती  है।  किसी  ज्ाम्त  में  एक  एकड
 जमीन  बहुत  होती  है  गौर  कही  पर  जूठे  भी

 नही  होती  है  |  मै  यह  नहीं  कहता  कि  बहुत
 जमीन  दे  दी  गई  है  लेकिन  इससे  ज्यादा  खतीन
 दी  नहीं  जा  सकती  थी  (व्यवधान)

 MR.  CHAIRMAN.  He  has  referring
 to  Shastrij:  Not  to  you.

 wi  सुरजीत  सिह  बरताला  :  दूसरी  बात
 यद  कहीं  गई  है  कि  पलसेज  की  मार्केट  प्राइस
 ज्या  है  लेकिन  सपोर्ट  प्राइस  थोडी  नियत  की
 गई  है  ।  तो  सपोर्ट  प्राइ  ;  एक  रीज़नेबल  प्राइ

 मुकर्रर  की  जाती  है  ,जसके  नीचे  झगर  प्राइसेज
 जाती  है  तो  सरकार  को  खरीदना  पड़ेगा  |
 क्रम”  मार्केट  T  किसान  को  सपोट  प्राइस  से
 ध्यादा  राम  मिलते  है  मो  बहुत  अच्छी  बात

 है  i  (easy न)  जैसे  हड्  के  लिए  5  ह्गए
 क्वींटल  सपोर्ट  प्राइस  मुकरेर  की  गई  है

 (ब्पगथा  )

 को  उप्रसेत  :  ग्रीकल्चर  फ्री  डिमा' इस
 पर  हम  लोगो  को  बोलने  का  मौका  ही  नहीं
 शिया  गया  1  हमको  बोलने  का  हक  है  जनत।
 ने  इसीलि?  यहां  पर  हमको  भेजा  है।  हम
 तो  सवाल  करें  ee

 MR.  CHAIRMAN:  I  don’t  think  at
 bothers  him  whether  it  is  a  lady  or
 otherwise.  He  indulges  in  such
 threats,  that  is  part  of  his  existence
 in  life!

 st  सुरजीत  सिह  बरनाला :  ढिल्लो
 साहब  ने  कहा  कि  पलसेज़  की  प्राइमेज  मार्केट
 में  ज्यादा  है  लेकिन  सरकार  ने  सपोर्ट  प्राइस
 कम  पुकरर  की  है  फिर  इसमे  क्‍या  क्रेडिट  है
 तो  हम  इसका  क्रेडिट  नही  ले  रहे  है  |  झगर
 मार्केट  मे  प्राइसेज़  ज्यादा  है  तो  बहुत  भ्रच्छी  बात
 है  लेकिन  ग्रशर  सपोर्ट  प्राइस  से  नीचे  मार्केट
 में  प्राइसेज  जाती  है  तो  सरकार  को  खरीदना
 पड़ेगा  जैसे  गेहू  के  लिए  सपोर्ट  प्राइस  5
 रूपए  है,  अगर  बाजार  में  20  रुपए  मिलते
 है  तो  किसान  वहा  पर  बेचे,  कोई  कोझ सव
 प्रोक्योरमेट  ही  है।  जितने  पर  भी  बिकत'
 है,  बेचे  लेकिन  झगर  म'डी  में  5  पर  बेचने
 के  लिए  अाायेगे  तो  सरकार  खरीदेगी  ।  इस  लाए
 मैं  ने  कहा  कि  सपोर्ट  जआाइप  इसीलिए  मुकर्रर
 की  जाती  है  जिस  पर  ७रीदना  ही  पड़ेगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  चम्बल  के  कटाव  का  जिक्र

 किया  और  कहा  कि  बहू  उनकी  कास्टीटएन्पी
 है  1  पझे  पता  नहीं  था,  झगर  पता  होता
 तो  उसका  जिक्र  कर  देता  ।  मैने  फलड
 झफेक्टड  एरियाज़  का  जिक्र  किया  था  लेकिन
 यह  रिक्लेमेशन  की  बात  है  |  चम्बल  यहा
 जहा  से  होकर  जाती  है,  हम  कोशिश  में  है  कि

 जहां  रिक्‍्लेमेशन  हो  सकता  है  वहां  कर  लिया
 जाये  लेकित  कही  कही  पर  चम्बल  का  कटाव

 बहुत  गहरा  है  जहा  पर  रिक्लेस  करना  मुमकिन
 नहीं  है।  इसलिए  जहा  पर  कटाव  बहुत
 गहरा  है  हां  पर  जगल  लगा  1:  जायें  झीर

 MR  CHAIRMAN:  Such  remarks
 ate  पैसे  मे  रिक्‍्लेमेशन against  the  chair,  will  not  go  on  जहा  ५१  झासाती  से  थोडे  पसे  में  रिक्‍्लेमेशन

 record;  Don't  make  any  remarks  किया  जा  सकता  है  उसको  रिपलेम  करके
 against  the  Chair,  According  to  the  fear  जाए
 list  submitted  by  the  Party.  Members  काबले  काइत  बना  दिया  जाए।  (ड्यवधान)
 are  called.

 Regarding  crop  insurance  and
 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Mr.  Ugra  cattle  insurance,  Madam,  I  did  not  say

 Sen  should  not  attack  the  lady  in  the  anything.  I  forgot  to  say  anything
 Chair.  Now,  regarding  Crop  Insurance,

 am  woula  like  to  tell  the  hon.  Members
 **Not  recorded.  that  the  General  Insurance  Corpora-
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 tion  of  India  has  finalised  a  pilot
 Crop  Insurance  Scheme  based  on
 arca  approach.  The  scheme  will  be
 for  homogeneous  agro-climatic
 blocks  with  common  premia  rates
 and  indemnity.  Cover  Would  be  pro-
 vided  against  all  climatic  risks  as
 also  against  pests  and  plant  diseases
 The  State  Government  will  have  to
 participate  as  co-insurer  sharing
 claim  as  well  as  premium  to  the
 extent  of  25  per  cent.  This  scheme
 involves  collection  of  substantial  data
 on  crop  cutting  experiments  and  in-
 depth  study  for  deriving  indemnity
 limits  as  well  as  premia  payable.
 Premium  indemnity  tables  have  al-
 ready  been  prepared  for  9  States
 and  ome  Union  Territory.  The
 General  Insurance  Corporation  has
 however  introduced  a  Crop  Insur-
 ance  Scheme  for  H-4  cotton  is  certain
 parts  of  the  State  of  Maharashtra
 and  Gujarat  against  all  climatic
 risks  (except  drought)  as  also
 against  pests  and  plant  diseases.

 Now,  in  regard  to  Cattle  Insurance
 I  would  like  to  tell  you  that  the  sub-
 sidiaries  of  the  ‘General  Insurance
 Corporation  of  India  have  been  con-
 ducting  cattle  insurance  business
 since  974  for  the  indigenous,  cross-
 bred  ang  exotic  (imported)  milch
 caitle.  The  sum  assured  varies  from
 80-100,  per  cent  of  the  market  value
 or  the  bank  advance.  The  insurance
 covers  death  due  to  accident  or
 disease  subject  to  some  specific  ex-
 clusions,  The  scheme  is  already
 extended  all  over  the  country.

 A  speciaj  concessional  rate  of
 Premium  is  offered  to  the  milch  cattle
 ang  stud-bulls  of  India  and  “Cross
 bred  variety  in  the  age  group  of  3-8
 years  purchased  by  the  beneficiaries
 (small  and  marginal  farmers)  under
 the  SFDA/DPAP  scheme  since
 Ist  Apri]  1977.  The  insurance  is  pro-
 Vided  against  death  due  to  accident
 or  disease  subject  to  certain  exclu-
 sions,  A  scheme  for  providing
 insurance  to  cover  cross-breq  heifers /
 Calves  in  the  special  project  areas  has
 been  finalised,
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 एक  अनगेबिल  मेस्जर  ने  जिऋ  किया  कि
 काम  करते  हुए  थूशर से  हाथ  कट  जाता  है,
 पैर  कट  जाता  है--उस  का  भी  बीमा  होता
 चाहिये  ।  में  उन  को  बताना  चाहता  हूं  कि
 इसके  लिये  भी  (एक  स्कीम  चलाई  है,  जिसको
 ' जनत'  इंशोरेंस्'  कहते  है  ।  इस  के  झन्दर
 i2  रुपया  प्रीमियम  (कर  बीसा  कराया  जा

 सकता  है  शौर  खुटा-न-श्वास्ता  दोनों  हाथ
 कट  जाते  है  या  एक  हाथ  भौर  एक  पैर  कट
 जाता  है  तो  2  हज़ार  रुपये  तक  मिल  जाता  है  1
 एक  हाथ  कट  जाय  तो  6  हज़ार  तक  मिल  जाता
 है।  यह  बहुत  भच्छी  स्कीम  है  भौर  कुछ
 एरियाज़  मे  बहुत  झच्छा  काम  कर  रही  है  1

 It  wag  pointed  out  that  sugar  price
 is  rising  in  Delhi  in  these  days.  Here
 in  Delhi,  sugar  price  is  always  0
 paise  more  because  there  is  a  tax  ol
 ten  paise  per  every  kilo  of  sugar.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  is
 rising  every  day  (Interruptions).

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Sugar  price  in  Delhi,  to  my  know-
 ledge,  is  leas  than  Rs.  3.0.  I  think  it
 might  be  Rs.  2-90  or  so,  may  be
 R3  30  (Interruptions)

 AN  HON.  MEMBER:  No.  It  is  more
 than  that.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 No,  ch  is  wrong.  People  forget  things
 very  easily,  especially  the  price  of
 sugar  which  had  been  selling  at
 Rs.  6  or  Ra  5.50  per  kilo  before  we
 assumed  office.  We  were  getting  it  at
 that  rate,  But  now  it  has  come  down
 very  low  and  it  could  not  sustain  at
 that  price.  Otherwise  we  would  not
 be  able  to  pay  anything  to  the  sugar-
 cane  growers.  So,  our  efforts  are
 that  the  price  should  remain  some
 where  at  about  Rs.  2.80  or  2.85  per
 kilo  and  we  are  trying  to  release
 more  sugar  so  that  the  price  comes
 down.  So,  with  that,  I  have  almost
 entirely  covered  the  points.

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  before  I
 put  the  Demands  to  the  vote  of  the
 House,  I  would  like  to  know  if  any
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 (Shri  Surjit  Singh  Barnala)
 hon.  Member  wants  to  withdraw  his
 cut  motions.

 SHRI  P,  RAJAGOPALA  NAIDU:  I
 seek  leave  of  the  House ६0  withdraw
 or  cut  motions—Nos.  7  to  64,  67  to  Q, 93  to  104,  07  to  11  ang  l4  to  WW.

 Cut  motions  Nos,  7  to  64,  67  to  90, 98  to  104,  07  to  lll  and  I4  to  WT
 were,  by  leave  withdrawn,

 MR.  CHAIRMAN:  Unless  any
 hon.  Member  wishes  any  particular
 cut  motion  to  be  put  separately,  I
 will  put  all  of  them  together.

 SHRI  A.  K.  ROY:  I  want  my  cut
 motions  Nos.  406,  408  and  40  to  be
 put  separately  to  the  vote  of  the
 House.

 MR.  CHAIRMAN:  Except  these
 three  cut  motions,  I  wil] nie  ‘put  all
 other  cut  motions  to  the  vote  of  the
 House.

 Cut  Motions  Nos.  37  to  192,  ‘194,  195,
 87  to  203,  223  to  267,  296  to  368,  397

 to  405,  407  and  409  were  put  and
 negatived

 MR  CHAIRMAN:  I  shall  now  put
 cut  motion  No.  406,  moved  by  Shri
 A.  हैं,  Ray,  to  the  vote  of  the  House
 The  question  is:

 “That  the  Demang  under  the
 head  Department  of  Rural]  Develop-
 ment  be  reduced  by  Rs.  ‘100.

 [‘Need  for  setting  up  of  public
 sector  in  agriculture  with  integrated

 State  farming’  (406) 7",

 The  motion  was  negatived,

 MR.  CHAIRMAN:  I  wil}  now  put
 Mr,  Roy’s  Cut  Motion  No,  408  to  the
 yote  of  the  House.  The  question  is:
 is:

 “That  the  Demand  under  the
 head  ‘Department  of  Rural  Deve-
 lopment’  be  reduced  by  Rs,  100/-."
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 [Need  for  setting  up  of  Land
 Army  in  the  Blocks  (408}J.

 The  Lok  Sabha  divided:

 Division  No,  55]  ‘(15.57  hrs

 AYES

 *“Bhadoria,  Shri  Arjun  Singh
 Damor,  Shri  Somjibhaj
 Roy,  Shri  AK.

 NOES

 Balak  Ram,  Shri
 Barnala,  Shri  Surjit  Singh
 Berwa,  Shri  Ram  Kanwar
 Chandan  Singh,  Shri
 Chandravati  Shrimati
 Chaturvedi,  “Shri  ShambHu  ‘Nath
 Chaudhary,  Shri  Motibhaj  R.
 Chauhan,  Shri  Bega  Ram
 Chhetri,  Shri  Chhatra  Bahadur
 Chowhan,  Shri  Bharat  Singh
 De:hmukh,  Shri  Ram  Prasad
 Dhillon,  Shri  Iqbal  Singh
 Dhurve,  Shri  Shyamlal
 Ghosal,  Shri  Sudhir
 Godara,  Ch.  Hari  Ram  “Mkkasar
 Harikesh  Bahadur,  Shri
 Heera  Bhai,  Shri
 Hukam  Ram,  Shri  “

 Jain,  Shri  Kacharula]  Hemraj
 Jaiswal,  Shri  Anant  Ram
 Jasrotia,  Shri  Baldev  Strigh
 Joshi,  Dr.  Murlj  Manohar
 Kailash  Prakash,  Shri
 Kaushik,  Shri  Purushottam
 Khan,  Shri  Ghulam  Muhammad
 Khan,  Shri  Kanwar  Mahmud  Al
 Kundu,  Shri  Samrendra
 Kureel,  Shri  हे.  L.
 Lakshminarayanan,  Shri  M.  BR.
 Lisquat  Husiain,  Shri  Syed

 “Wrongly  voted  for  AYES

 क



 393  2.0.  79-80

 Tumaye,  Shri  MadSu

 Machhand,  Shri  Raghubir  Singh

 Mahala,  Shri  K.  L.

 Mahism,  Dr  Sarojiny

 Mati,  Shrmati  Abha

 Mhalgi,  Shri  R.  K.

 Mishra  Shri  Janeshwar

 Munda,  Shri  Kania

 ‘gi,  Shri  T.  8.

 |  Paraste,  Shri  Dalpat  Singh

 Parmat,  Shri  Natwarlal  B

 Patil,  ‘Shr  8  D.

 Yipn  Shri  Mohan  Lal

 Pradhan,  Shri  Gananath
 Reghavy,  Shri
 Ra,  Shri  Gaur:  Shankar
 Rajda,  Shr:  Ratansinh
 Ram  Gopal  Singh,  Chawdhury
 Ram  Kishan,  Shri
 iamachandran,  Shri  P.

 Numdas  Singh,  Shri
 Ramj.  Singh,  Dr.
 Yathor,  Dr  Bhagwan  Dass
 Hodrigues,  Shri  Rudolph
 Samantasinhera,  Shri  Padmacharan
 Saran,  Shri  Daulat  Ram
 Sarkar,  Shrj  8.  K.
 Chah,  Shri  Surath  Bahadur

 Sinha,  Shri  C.  M.

 Soman,  Shri  Roop  Leal

 Somani,  Shri  Ss.  8.
 Sukhendra  Singh,  Shri
 Suraj  Bhan,  Shri

 Tiwari,  Shri  Brij  Bhushan

 Ugrasen,  Shri

 Varma,  Shri  Ravindra
 Verma,  Shri  Raghunath  Singh
 Yadav,  Shri
 98  LS_ig
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 MR,  CHAIRMAN;  Subject  to  correc-
 tion,  the  result*  of  the  Division  is  as
 follows,

 “Ayes—3,
 Noes—68,

 The  Motion  was  negatived,
 MR.  CHAIRMAN:  I  now  put  Cut

 Motion  No.  40  to  the  vote  of  the
 House,

 The  question  is:
 “That  the  Demand  under  the

 head  ‘Department  of  Rural  Deve-
 lopment’  be  reduced  by  Rs.  l00/-.”

 [Farlure  in  enforcing  tillers’
 proprietorship  on  land.  (410)")]
 The  Lok  Sabha  divided,

 Division  No  16).
 [76  hrs

 AYES

 Bhagat  Ram,  Shri
 Gawai,  Shri  D.  G.
 Halder,  Shri  Krishna  Chandra
 Joaider,  Shri  Dinesh
 Kisku,  Shr;  Jadunath
 Kodiyan,  Shri  P.  EK.
 Lakshminarayanan,  Shri  M.  हे.
 Mahata,  Shr तठः  हू
 Mandal,  Shri  Makunda
 Modak,  Shri  Byoy
 Pa,  Shri  T  A.
 Roy,  Shn  A,  EK.
 Roy,  Dr.  Saradish
 Saha,  Shri  A.  K,
 Saha,  Shri  Gadadhar
 Shinde,  Shri  Annasaheb  P.
 Shiv  Shanker,  Shri  P.
 Tukey,  Shri  Pius

 NOES

 Agrawal,  Shri  Satish
 Balak  Ram,  Shri
 Barnala,  Shri  Surjit  Singh
 Berwa,  Shri  Ram  Kanwar
 Bharat  Bhushan,  Shri

 *The  following  members  also  re-
 corded  their  votes:  for  NOES  Shri
 Satish  Agarwal,  Shri  Brij  Lal  Varma,
 Shri  Ram  Deo  Singh,  Shri  Dharam
 Vir  Vasisht,  Shri  Chhabiram  Argal,
 Shri  Bharat  Bhushan  and  Shri  Arjun
 Singh  Bhadoria.
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 Chandan  Singh,  Shri
 Chandravati,  Shrimat:
 Chaturvedi  Shri  Shambhu  Nath
 Chaudhary,  Shri  Motibhai  R.
 Chauhan,  Shri  Bega  Ram
 Chhetri,  Shri  Chhatra  Bahadur
 Chowhan,  Shri  Bharat  Singh
 Deshmukh,  Shri  Ram  Prasad

 Dhilon,  Shri  Iqbal  Singh

 Dhurva,  Shr:  Shyamial

 Ghosal,  Shri  Sudhir
 Godera,  Ch.  Hari  Ram  Makkasar
 Harikesh  Bahadur,  Shri
 Heera  Bhai,  Shri
 Hukam  Ram,  Shri
 Jain,  Shri  Kacharula]  Hemraj
 Jaiswal,  Shri  Anant  Ram
 Jasrotia,  Shri  Baldev  Singh
 Joshi,  Dr.  Murli  Manohar
 Kailash  Prakash,  Shri
 Kaushik,  Shri  Purushottam
 Khan,  Shri  Ghulam  Mohammad
 Khan,  Shri  Kanwar  Mahmug  Ali
 Kundu,  Shri  Samarendra
 Kureel,  Shri  R.  L.
 Liaquat  Hussani  Shri  Syed
 Limaye,  Shri  Madhu
 Machhand,  Shri  Raghubir  Singh
 Mahala,  Shri  K.  L.
 Mahishi,  Dr.  Sarojini
 Maiti,  Shrimati  Abha
 Mhalgi,  Shri  R.  E.
 Mishra,  Shri  Janeshwar
 Manda,  Shri  Karia
 Nayak,  Shri  Laxmi  Narain
 Negi,  Shri  T.  8.
 Paraste,  Shri  Dalpat  Singh
 Parmar,  Shri  Natwarlal  B.
 Patil,  Shri  8.  D.
 Pipi],  Shri  Mohan  Lal
 Prathen,  Shri  Gansnath
 Raghavji,  Shri
 Rai,  Shri  Gauri  Shankar

 Rajda,  Shri  Ratansinh
 Ram  Deo  Singh,  Shri
 Ram  Kishan,  Shri
 Ramachandran,  Shri  P.
 Ramdas  Singh,  Shri
 Rathor,  Dr.  Bhagwan  Das,
 Samantasinhera,  Shri  Padmacharan
 Saran,  Shr  Daulat  Ram
 Sarkar  Shri  8.  K,
 Shah  Shri  Surath  Bahadur
 Shastm  Shri  ४.  P.
 Sinha  Shri  C.  M.
 Somani  Shri  Roop  Lai
 Somani  Shri  8.  5.
 Sukhendra  Singh  Shri
 Suraj  Bhan  Shri
 Tiwari  Shri  Briy  Bhushan
 Varma,  Shri  Ravindra
 Vasisht,  Shri  Dharma  Vir
 Verma,  Shri  Brij  Lal
 Verma,  Shri  Raghunath  Singh
 Yadav,  Shri  Ramijital

 MR,  CHAIRMAN:  Subject  to  ser.
 rection,  the  result*  of  the  division  75
 as  follows:

 Ayes  :  ‘18;

 Noes  :  70.

 The  motion  was  negatiwed.

 MR,  CHAIRMAN:  Now,  I  shal]  put
 the  Demands  for  Grants  to  the  vote
 of  the  House,  The  question  is:

 “That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  on  Revenue
 Account  and  Capital  Account
 shown  in  the  fourth  column  of  the
 Order  Paper  be  granted  to  the  Presi-
 dent  out  of  the  Consolidated  fund
 of  India  to  complete  the  sums  necet-

 "The  following  Members  also  re-
 corded  their  votes  for  NOES:

 Dr.  Ramji  Singh,  Chaudhary  Ram
 Gopal  Singh,  Shri  Arjun  Singh  Bha-.
 doria  and  Shri  Cithabiram  Argal
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 sary  to  defray  the  charges  that  will  column  thereof  against  Demands
 come  in  course  of  payment  during  Nos.  l  to  0  rejating  to  the  ‘Minis-
 the  year  ending  the  3ist  day  of  try  of  Agriculture  and  Irrigation’.”
 March,  1980,  in  respect  of  the  heads
 of  demands  entered  in  the  second  The  motion  was  adopted,

 Demands for  Grants,  i979-80  in  resbect  of  the  Ministry  of  Aericultine  and  Irrigation  poted  by  Lok  Sabha

 No  of  Name  of  Demand  Amount  of  Demand  for  Grant  Amount  of  Demand  for  Grant
 Demand  on  account  voted  by  the  House  voted  by  the  House

 on  16-3-1979

 Revenue  Capital  Revenue  Capital
 Re.  Rs.  Rs,

 Ministry  of  Agriculture  and
 Irrigation

 3  Department  of  Agriculture.  -42,01,000,  2,10,05,000  oe
 2  Aguculture  29,:94,6I,000  —07,67,99,000  19, 73)05,000  538,99,96,000°
 piheres  G,80,20,000  Se  19)94,000  —24,02,02,000  —_25,69,7,000

 4  \nunal  Husbandry  and  Dany
 Development.  rl  15:34:36,000.  /3:94,32,000  (76:71,81,000  —9,72,63,000

 5  Forest  6,23,63,000  79,900,000  31,18,14,000  ——-9.94,99,000
 ©  Department  of  Food  —.—95.45,72:000  —7,.90,48,000  477:28, 62,000  §9,52,42,000
 7  Department  of  Rural  Develop- ment  न  नि  §9,95.27,000  4539,1 1,000  299,76,07,000,  2  39555 7,000:
 >  Department  of.

 Agricul
 tural

 Research  and  Education  I.77,000  1 B,50,000
 +  Payments  to  Indian  Council of  Agncultural  Research  14163,50,000  73:17:48,000

 t0  Deparment  of  Irigation  —§.45.85,.000  ——-3,27,09,000  27,29,24,000  6435143,00°

 36.02  hrs,  their  cut  motions,  send  slips  to  the
 DEMANDS*  FOR  GRANTS,  1979-80  Table  within  i5  minutes  indicating

 the  seria]  numbers  of  the  cut  motions MINISTRY  OF  ENERGY  they  would  like  to  move, MR.  CHAIRMAN:  The  House  will
 how  take  up  discussion  and  voting  on  Motion  moved:

 jist

 Nos,  28  to  30  relating  to  the
 nistry  of  Energy  for  which  5  hours  “That  the  respective  sums  not ve  been  allotted.  exceeding  the  amounts  on  Revenue

 Hon.  Members  whose  cut  motions  Account  and  Capital  Account  shown to  the  Demands  for  Grants  have  been  in  the  fourth  column  of  the  Order
 “Feulated  may,  if  they  desire  to  move  Paper  be  granted  to  the  President
 ee

 “Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 [Mr  CHAIRMAN  |
 out  of  the  Consohdated  Fund  of
 India  to  complete  the  sums  neces-
 sury  to  defray  the  chaiges  that  will
 come  in  the  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  dist  day
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 of  March,  1980,  in  respect  of  the
 heads  of  demands  entered  in  the
 second  column,  thereof  against  De-
 mands  Nos  28  to  30  relating  to  the
 ‘Ministry  of  Energy’”

 Demands  for  Grants,  979  80  की  respect  of  the  Miustry  of  Energy  submited  to  the  vote  af
 Lok  Sabha

 nn
 No  cf  Name  of  Demand
 Dema

 Amount  of  Demand  for  Grant  Amount  of  Demand  tor  Grant
 nd  on  account  voted  by  the  submitted  to  the  Vote  ol

 House  on  36  3  7979  the  House

 a  3  4

 Revenut  Capital  Revenue  Capital
 Rs  Rs  Rs  Rs

 Ministry  of  Energy
 28  Monotry  of  Cnergy  as  979  000  Jl  97  O00

 29  Power  Development  9  24  86,000  63  ‘5501  000  +  46,24,30  000  =  317,75,08  0  ४४

 30  Coal  and  Lignite  39357000  96 56,11,000  9,77  84,000,  482,80,57,007

 MR  CHAIRMAN  Shri  Sanjeev:  provided  nearly  Rs  77,900  crores
 Rao  which  1s  almost  23  per  cent  of  the

 fund  piovided  to  the  pubhe  sectm
 SHRI  M  8  SANJEEVI  RAO  enterprises  I  want  to  know  by  me'é

 (Kakinada)  Mz  Chairman  [  rise  to  ly  providing  this  fund  can  we  achieve
 oppose  the  Demands  for  Grants  re
 lating  to  the  Ministry  of  Energy  At
 the  outset,  I  very  much  wish  that  om
 mild  and  gentle  Minister  jor  Eneigy
 would  be  more  energetic  and  effective
 in  controlling  the  destiny  of  thig  vital
 Mimistiy  Electric  power  is  the  basic
 infrastructure  which  i,  impoitant  fo
 economic  growth  This  is  very  vital
 for  the  future  development  of  the
 country.  None  can  dispute  that  the
 primary  requirement  for:  industrial
 growth  is  power  In  other  words,
 powei  is  very  essential  for  the  entire
 economic  development  of  our  count.y
 and  it  alone  can  tackle  the  issue  of
 unemployment  problem  in  the  coun-
 try  According  to  the  Repoit  of  the
 Ministry  of  Energy,  they  have  maszive
 planning  or  investment  During  the
 coming  Sixth  Five  Year  Plan,  they
 propose  to  instal  nearly  44800  MV
 The  Planning  Commission  has  rightly

 ou  objective?  The  admunistiation
 should  gear  up  itself  and  see  that  the
 proposed  installed  capacity  for  nearly
 i8,600  MW  .  implemented  m_  the  ५
 time-bound  programme  Buy  do  we
 have  the  machinery,  mechanism  and
 methods  to  achieve  ffs?  This  ‘Manis
 try  should  be  organisationally  restruc
 tured  and  coordinated  to  mmplement
 modern  techniques  and  monitor  pro-
 perly  and  gwde  the  construction
 They  should  s¢e  that  there  35  no  slip-
 Page,  by  making  sure  that  the  con-
 cerned  States  provide  sufficient  funds
 for  the  projects  in  the  pipeline  Ac-
 cording  to  intenational
 operational  efficiency  should  be  at
 least  75  per  cent  of  the  insta
 capacity  If  only  we  can  operate
 thermal  power  stations  at  75  per  cent
 of  the  installed  capacity  we  would  not
 have  this  acute  power  shortage  But
 unfortunately  we  are  able  to  operate
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 ‘only  48  per  cent  of  the  installed  capa-
 vity  this  year  as  compared  to  57  per
 cent  two  years  back,  What  a  ial]!
 What  steps  is  he  going  to  take  +o

 rectify  the  basic  detect  in  his  Minis-
 try.

 Most  of  the  generation  and  distribu-
 tion  is  done  by  the  State  Electricity
 Boards.  This  low  utilisation  factor  is
 entirely  due  to  bad  management  and
 transmission  losses,  Therefore  the
 electricity  boards  should  be  restruc-
 tured  in  such  a  way  that  their  opera-
 ‘tional  efficiency  goes  up  further.  At
 any  given  time,  at  any  given  day
 throughout  the  year;  you  are  gene-
 ‘rating  only  three  fourth  of  the  install_
 ed  capacity;  one-fourth  remains  out
 of  commission.  The  crux  of  the  pro-
 blem  is  that  the  electricity  boards
 ‘should  revamp  their  out-dated  board
 members  and  put  in  pragmatic  and
 technically  oriented  members,  The
 functional  efficiency  of  the  electricity
 board  is  further  eroded  by  the  impo-
 sition  of  bureaucrats,  Electricity
 Boards  have  to  play  a  meaningful  role

 by  methodical  and  objective  operat-
 ing  with  8  technically  competent
 management.  The  electricity  boards
 should  be  in  a  position  to  monitor  and
 see  that  the  technical  parameters  for
 the  operational  efficiency  of  the  ther-
 mal  power  generator  should  be  pro-
 perly  monitored  and  maintained  and
 all  the  defects  are  rectified  in  time.
 The  way  the  janata  government  and
 the  Energy  Minister  is  operating  the
 ministry,  I  could  not  see  any  future
 at  all  and  I  see  nothing  but  gloom.
 We  are  going  to  face  a  fantastic  defi-
 cit  of  power  shortage  for  years  to
 come.  As  such  I  want  sur  Minister
 to  apply  his  mind  seriously  to  this
 problem  and  have  a  clear  cut  concept
 for  the  management  of  the  boards.
 Who  should  get  power?  Who  should
 wait  for  power?  This  is  a  very  im-
 portant  point.  He  should  give  a  clear
 cut  guideline  for  the  entire  country
 to  see  that  the  agriculture,  essential
 services  and  the  industry  get  469
 priority,  As  it  is  30  per  cent  of  the
 installed  capacity  of  the  industry  is
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 lying  idle.  This  shortage  of  industrial
 production  cannot  be  rectified  by
 simply  importing  the  requirement
 simply  because  we  have  enough
 foreign  exchange  and  you  have  libera.
 lised  imports.  I  want  that  our  Minis.
 ter  should  rectify  it  immediately,  Are
 you  going  to  throw  the  workers  out?
 Why  should:  we  install  these  indus-
 tries?  The  other  day  the  Chief  Minis-
 ter  of  Bengal  clearly  said  that  6  lakhs
 of  people  were  without  any  work  for
 ‘the  last  five  days.  I  shudder  at  the
 very  idea  of  thinking  of  Bengai  and
 Bihar  power  crisis.  There  is  a  total
 break  down  of  power  supply  in
 Bengal  and  to  add  to  that  Calcutta
 Port  is  the  hub  of  activity  for  the
 entire  Eastern  India  and  for  Nepal.
 This  vast  metropolitan  with  its  enyi-
 rons  has  cluster  of  jute  ang  engineer-
 ing  industries,  All  of  them  have  come
 to  a  grinding  halt  on  9th  of  April  and
 God  only  can  save  the  State  if  you
 do  not  take  an  effective  action  collec-
 tively,  Unfortunately,  West  Bengal
 do  not  have  any  hydel  power  to  pack
 up  and  since  the  thermal  stations  are
 in  doldrums,  even  though  they  have
 an  installed  capacity  of  1,300  M.LW.,
 they  could  only  generate  400  M.W.
 No  doubt  the  Chief  Minister  is  mak.
 ing  an  effective  attempt  to  rectify  it,
 but  I  warn  the  Minister  that  he  cannot
 absolve  himself  of  the  drawbacks  in
 their  improper  planning  and  for  not
 giving  enough  resources  to  increased
 electrical  power  in  the  State.  With
 this  terrific  background  of  Bengal. Bihar  crisis  you  have  taken  up  a
 Massive  programme  of  increasing  the
 thermal  power  generation,  You  have
 in  a  Way  rightly  taken  up  super  ther-
 mal  power  station  at  Singrauli  in
 U.P.,  Korba  in  M.P.,  Ramagundam  in
 Andhra  Pradesh  ang  Farakka  in  West
 Bengal  at  a  rated  capacity  of  2000
 MW,  200  MW,  00  MW  and  00  MW
 respectively,  What  steps  are  you  tak_
 ing  to  see  that  we  the  engineers,  the
 technicians,  the  administrators  and
 the  designers  take  the  responsibility
 more  seriously?  I  want  all  of  them
 to  co-ordinate  and  co-operate  in  in-
 stalling  and  generating  the  rated
 power  effectively,
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 You  are  all  aware  that  the  rate  uf
 power  consumption  is  growing,  parti-
 eularly  for  fossilised  power,  that  15,
 the  coal,  oil  or  lignite  and  if  it  is
 converted  to  metric  tonnes  of  coal,  it
 is  estimated,  it  wall  last  for  400  years,
 But  of  late,  with  the  rise  in  standard
 of  living  and  the  population  explosion
 they  have  come  to  the  conclusion  that
 it  will  not  last  more  than  40  years
 So,  we  are  in  a  grave  situation,  I
 want  that  the  Minister  should  concen.
 trate  very  seriously  on  the  develop-
 ment  of  other  sources  of  energy  either
 nuclear  power,  hydel  power  or  solar
 power,  etc.  But  unfortunately,  the
 Janata  Party  has  reduced  the  statues  o'
 the  t2chnica!  casre  and  seent  .2  cac  —
 by  systematically  making  them  seco.  d
 class  citizens.  Now  we  have  no  other
 alternative  except  to  appeal  to  the
 scientists  to  come  to  our  rescue  and
 rescue  us  from  this  doldrum,  ‘The
 Central  Electrical  Authority  have  as-
 sessed  recently  that  they  could  think
 of  hydro  power  to  the  extent  of  76200
 million  KW.  Actually  the  Govern-
 ment  are  producing  7600  MW  of  hy-
 dro-power  and  have  projecls  unde
 way  to  generate  5200  MW.  We  have
 also  a  great  potential  of  hydro-power
 if  we  collaborate  with  Nepal  and
 Tibet  of  China.  There  are  a  number  of
 common  rivers  between  Nepal  and
 India  like  Kali,  Karnali,  Gandak,
 Kosi,  Ramti  and  Bagmati.  If  only  we
 properly  implement  the  projects,  we
 can  get  huge  quantity  of  hydro-power
 J  want  that  our  Energy  Minister  must
 energetically  plan  and  see  that  this
 great  Indo-Nepalese  venture  succeeds
 so  that  it  will  be  our  power  house  for
 the  entire  eastern  region,  I  also  want
 him  to  initiate  a  dialogue  with  China,
 so  that  we  can  regulate  and  discipline
 the  fantastic  Brahmaputra  river  by
 diverting  it  through  a  tunnel  so  that
 a  fabulous  quantity  of  power  could
 be  generated,  to  be  shared  between
 the  two  countries.

 I  also  want  the  Energy  Minister  to
 take  equal  interest  in  the  develop-
 ment  of  hydro-power  in  Andhra  Pra.
 desh,  You  must  be  aware  of  the  rapid
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 growth  our  State  making.  J  want
 you  to  copy  it.  Hardly  five  years  back
 we  were  producing  530  MW.  Now,  we
 are  producing  I658  MW,  Apart  from
 having  the  coal  resources  for  the
 entire  South  India,  we  have  fantastic
 hydro-power.  We  are  proposing  to
 mstal  four  reversible  turbines  in
 Nagarjunasagar,  We  are  also  abou  to
 complete  the  Srisailam  project  which
 will  give  770  MW.  Also,  our  State
 Government  has  already  imtiated  and
 taken  advance  action  to  create  infra-
 structure  to  instal  several  reversible
 turbines  for  pump  storage  system  to
 generate  an  additional  000  MW.
 With  this  background,  I  would  like  to
 congratulate  our  Stale  Chairman,
 Mr,  Tata  Rao,  on  his  foresight  and  [
 want  our  Energy  Minister  to  copy  on
 those  lines,  You  are  aware  that
 Andhra  Pradesh  is  giving  50  MW
 through  Orissa  to  the  power-hung'y
 State  of  West  Bengal.

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  Mave
 they  done  that?

 SHRI  M,  s.  SANJEEVI  RAO:  They
 are  prepared  to  give.

 I  come  to  another  subject.  This  is
 about  nuclear  energy.  As  far  back
 as  1969,  we  had  installed  the  first
 nuclear  power  station  at  Tarapur
 with  the  help  of  the  Genera]  Electric
 of  USA.  But  the  fuel  zequired  for
 thig  plant  is  enriched  Uranium.  Be-
 cause  of  the  controversy  the  previous
 Government  had  to  instal  three  more
 power  stations  with  natural  uranium
 in  Rajasthan,  Kalpakkam  ang  Narora.
 That  Government  created  an  infra-
 structure  to  instal  nuclear  generators
 for  0  per  cent  of  the  total  installed
 capacity  in  1990,  The  advanced  coun-
 tries  like  Weag  Germany,  France  and
 others  hope  to  instal  nuclear  genera-
 torg  to  the  tune  of  25  per  cent  of  the
 installed  capacity  by  080  but  I  da
 not  think  we  can  reach  even  5  pém
 cent  of  the  installed  capacity  by  1990,

 Apart  from  that,  I  also  wang  that
 the  Minister  should  see  that,  our
 Prime  Minister  gives  enough  funds  for
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 speedily  completing  the  experimental
 fast  breeder  reactor  at  Kalpakkam
 which  will  utilise  plutonium  and  tho.
 rium  instead  of  uranium.  We  have
 only  30,000  tonnes  of  uranium  but
 fortunately,  we  have  6  lakh  tonnes
 of  thonum.  As  such,  it  is  very  very
 vital,

 Apart  from  that,  Germany  and
 France  have  already  constructed  fast
 breeder  nuclear  power  stations,  We
 immediately  want  one  such  fast
 breeder  nuclear  power  station  to  ‘be
 initiated  soon.

 Now  I  come  to  the  most  important
 and  burining  issue  which  is  facing  the
 country,  You  are  all  aware  that
 under  the  Ministry  of  Communica-
 tions,  We  have  the  Indian  Telephone
 Industries  spread  all  over  tne  country
 -~Bangalore,  Nainital  and  Palghat.
 Under  the  Ministry  of  Defence,  we
 have  the  Bharat  Electronics,  Hindu-
 stan  Aeronautics  and  several  other
 factories  So  also  the  Railways  have
 the  Perumbur  Integral  Coach  Fac-
 tory,  Varanas;  Diesel  Engine  Factory,
 Chittaranjan  Locomotive  Works,  I
 appeal  to  the  Prime  Minister  to  vce
 that  all  the  four  factories  of  Bharat
 Heavy  Electiicals  at  Bhopal,  Hyder-
 abad,  Haridwar  and  Tiruchirapalli  are
 transferred  to  the  Ministry  of  Energy
 and  see  that  the  country  is  saved  from
 the  clutches  of  George  Fernandes,  the
 Minister  of  Industry,  who  wants  to
 sell  away  the  interest  of  the  presti-
 gious  Bharat  Heavy  Electricals  by
 making  it  a  subsidiary  of  Messrs.
 Seimens  of  Germany,  I  warn  you
 Mr.  Ramachandran,  don’  be  a  fence
 sitter,  come  forward  and  take  active
 interest,  Ag  you  are  the  main  consu-
 mer  of  the  products  of  Bharat  Heavy
 Electricals,  please  see  that  this  nefa.
 Houg  deal  is  scuttled.

 at  राम  दास  सिह  (गिरडीह)  :
 सभापति  महोंदया,  श्राज  देश  में  ऊर्जा
 विभाग  की  दोनों  कस्‍तेयें--कोयला
 भौर  बिमली--प्रायः  so  प्रतिशत  लोगों
 को  जवान  पर  हैं  ।  इस  बात  की  चर्चा
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 हो  रही  है  कि  इनकी  बहुत  कमी  है  tr
 इस  कमी  के  लिए  कौन  विभाग  जिम्मेदार

 है--इस  पर  मैं  चर्चा  करूंगा  ।  जियोलाजि-
 कल  सं  आफ  इंडिया  ने  देश  में  बहुत
 सी  जगहों  पर  ड्िलिंग  करके  कोयले  का
 फ्ता  लगाया  है  ।  कोयले  की  थिकनेस
 0.5  मीटर  से  लेकर  i200  मीटर  तक
 का  पता  लगा  है  |  हमारे  देश  में  कोयले
 का  टोटल  भण्डार  1,11,600  मिलिनय
 टन  है  जिसमें  89,000  सिलियन  नान-
 कोकिग  और  22,000  मिलियन  कोविंग
 कोल  का  भण्डार  है  ।  मैं  यह  फीसर्स
 इसलिए  दे  रहा  हूं  कि  जब  कोयले  के

 इम्पोर्ट  करने  की  बात  स्टील  एण्ड  माइन्स
 मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  हुई  तो  हमने
 प्रश्न  पूछा  कि  कोयला  आयात  करने  का
 क्या  कारण  है  उस  पर  स्टील  एण्ड
 माइन्स  मिनिस्द्री  से  जवाब  मिला  कि
 हमारे  सारे  देश  मे  कोषिग  कोल  रिजर्व
 5,475  मिलियन  टन  है  ।  ..जो  कोल-

 इण्डिया  की  रिपोर्ट  है  उस  मे  22  हजार
 मिलियन  टन  लिखा  है--यानी  इनना
 कोकिंग  कोल  रिजर्व  है  ।  एक  तरफ

 मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  में  5  हजार  टन
 शौर  दूसरी  तरफ  22  हजार  मिलबिन
 टन--यहू  सब  क्‍या  है  ?  इस  सिये  मै
 निवेदन  करना  चाहता  ह्  कि  इस  पर
 तत्परता  से  विचार  वरने  की  जरूरत  है
 कि  हमारे  देश  में  कोयले  की  जो  मांग  है,
 उस  को  कैसे  पुरा  करें  ?

 सभापति  महोदया,  मैं  प्रधिकांश
 कोलियरीज  में  स्वयं  धूमा  हूं,  मैंने  प्रपने
 जीवन  का  33  बर्ष  कोग्रला-खढानों  में
 बिताया  है  झर  मैंते  प्रपनी  झांखो  से  जो
 देखा  है,  वही  प्राप  के  सासने  रखता  डंग
 इस  समय  हर  जगह  कोकिंग-कोल  झौर
 नान-कोकिंग  कोल  का  स्टाक  पडा  हुआ
 है  ।  i2  मिलयित  टन  का  स्टाग  कोल-
 इण्डिया  में  पड़ा  हुआ  है  और  ष्हां  उस
 की  जरूरत  है,  उस  को  पहुंचाते  का  साधत
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 नही  है,  रेलवे  इस  काम  में  फेल  कर  गई
 है  ।  सी०  सी०  एल०  की  बात  की  जाती
 है--जहा  978-79  में  23  मिलियन
 टन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया  था,
 वहां  23  मिलियन  टन  से  ज्यादा  उत्पादन

 हमा  है,  4  परसेन्ट  ज्यादा  उत्पादन  हुआ
 है  श्रौर  5  मिलयिन  टन  कोयले  का
 स्टाक  बहाँ  पर  पडा  हुझा  है  1  मैं  साउथ-

 करनपुरा  और  नार्थ-ऋरनपुरा  दोनो  कोल-

 फोल्ड्स  को  स्वयं  देख  कर  गश्राथा  हूँ--
 वहां  5  मिलियन  ठन  कोयले  का  मिडलिग

 पड़ा  हुआ  है,  जो  पावर-हाउस  मे  काम
 ग्राता  है,  लेकिन  उस  की  सप्लाई  नहीं
 हो  रही  है,  जिस  की  वजह  से  चारो
 तरफ  कोयले  को  कमी  महसुस्त  की  जा

 रही  है  ।  978-79  के  लिये  कितना
 लक्ष्य  रखा  गया  aT—i02  मिलियन
 टन  का,  लेकिन  कितना  प्रोडक्शन  हुभा-
 फरवरी  तक  90  मिलियन  टन  |से  भ्रधिक
 का  प्रोडक्शन  हो  चुका  है  शौर  इधर
 जितना  प्रोडक्शन  हुभा  है,  सब  स्टाक  के  |
 रूप  में  पड़ा  हुआ  है  ।  यह  बात  जरूर  है
 कि  i02  भिलियन  टन  में  दो-चार
 मिलियन  टन  कम  हो  सकता  है,  लेकिन
 सब  से  बड़ी  चीज  यह  है  कि  जो  कोयला
 वहां  पर  पड़ा  ढा  है--उस  को  भेजने
 की  व्यवस्था  की  जाय  ।

 झाज  जो  झायात  की  बात  की  जाती

 है--पह  सब  बनावटी  बात  है--
 एक  तरह  का  बिजनेस  चल  रहा  है  ।
 सीमेम्ट  के  झायात  को  बात  करते  है--
 जब  कि  हमारे  यहा  पर्याप्त  लाइम-
 स्टोन  पड़ा  हुआ  है  ।  स्टील  के  श्रायात
 की  बात  करते  हैं,  जब  कि  हमारे  यहां
 पर्याप्त  भ्रावरन-धझोर  पड़ा  हुआ  है
 और  जिस  की  क्वालिटी  सब  से  उत्तम
 माची  जाती  है  |  एक  तरह  का  फैशन
 बन  गया  है--जब  भी  किसी  शीज  की

 कमी  की  बात  प्राती  है  तो  कहा  जाता
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 (है  कि  कोयले  की  कमी  की  वजह  से  हम
 को  यहू  काम  करना  पड़ा  हैं,  जब  कि
 उत्पादन  में  इतनी  कमी  नहीं  हुईं  है,
 जितनी  उस  को  रेलवे  के  द्वारा  पहुंचाने
 की  व्यवस्था  में  कमी  है  ।

 कोल  इण्डिया  को  जितने  वैगन्ज
 एलाट  करने  की  बात  हुई  है--मै  श्राप
 को  बलाऊंगा  कि  उस  मे  क्‍या  हुआ  है  t
 मैंने  इस  को  सरसरी  निगाह  से  देखा  है,
 कोल-इण्डिया  की  रिपोर्ट  को  भी  देखा  है
 और  ईस्टनें  रेलवे  की  रिपोर्ट  को  भी
 देखा  है--जितने  बैगन्ज  एलाट  करने
 की  बात  थी,  उस  के  मुकाबले  केवल

 65  परसेन्ट  गन्ज  दिये  गये  है।  पिछले
 साल  कितना  कोबला  उठाथा  गया  शीर
 पिछले  दो  वर्षों  मे  कितना  उठाया  गया,
 यदि  श्राप  इन  की  फिगर्स  को  देखेंगे  तो
 आप  को  पता  लगेगा  कि  जितना  दोष
 कोयले  को  दिया  जाता  है,  उस  का
 उतना  दोष  नहीं  है  ।  बिजली  को  लेकर
 भी  कोयले  के  उत्पादन  पर  अंसर  पडता
 है,  बिजली  की  कमी  के  कारण  कोल-
 इण्डिया  को  oi7  मिलियन  टन  का  लास
 उठाता  पडा  है,  उत्पादन  कम  हुआ  है  ।
 कोयले  के  उत्पादन  मे  i8  परसेन्ट  की
 कमी  केवल  बिजली  की  गड़बड़ी  के  कारण

 हुई  है  ।  यहां  पर  यदि  5  मिनट  के  लिये
 बिजली  चली  जाय  तो  कितनी  तकलीफ
 होती  है,  लेकिन  जो  लोग  कोयला  दान
 में  काम  करते  है,  यदि  2  मिनट  के  लिये
 बिजली  चली  जाय  तो  वे  लोग  1  हजार
 फूट  नीचे  धरती  में  होते  है,  सारी
 मशीनें  बन्द  हो  जाती  हैं  शौर  ह 1. ह  को
 काफी  देर  तक  ब्रेकार  बेठे  रहना  पड़ता
 है 1

 यहू  जो  फ़िल्वेन्ट  ट्रिपिग्स  होती*  हैं,
 इन  से  मशीनें  बहुत  खराब  होती  हैं  ।
 व्यवस्था  में  कमी  के  कारण  ऐसा  होता

 है  ।  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  लिए  जो
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 कौल  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था,
 उस  के  उत्पादन  पर  जब  विचार  करते
 हैं,  तो  इस  नतीजे  पर  पहुचते  है  कि
 कोल  इन्दडिया  ने  अपने  लक्ष्य  के  मताबिक
 उत्पादन  क्या  है  L

 स्टील  प्लान्ट्स  के  लिए  जो  कोयला
 इम्पोर्ट  करने  को  पात  हैं  और  उन  मं
 लिए  जो  कोयला  इम्पोर्ट  किया  इग (ी

 रहा  हैं  978-79  के  लिए  जो  फ्यश्नल
 पालिस।  कमेटी  ने  .974  मे  हां  l0  लाख
 वद्न  लाहि  वो  उत्पादन  के  लिए  6
 मिलियन  टन  कायला  उनका  भजञत  के
 लिए  कहां  था  ।  उतना  स्टठाल  बनाने  के
 के  लिए  उन  को  इतने  कोयले  का  जरूरत
 है,  जिम  में  से  दिसम्बर  तक  io  सिलियन
 टन  कोयला  कोल  दन्डिया  लिमिटेड
 ने  स्टील  ग्लान्ट्स  को  भेजा  है।

 एक  चन  का  तरफ  में  बा  FT
 ध्यान  खीलता  चाहता  हू ।  श्राज  स्ग्ल

 प्लान्दय  में  क्या  हो  रहा  है  हमार
 यहा  प्राइम  कोकिग  कोल  और  मीडियम
 कोकिंग  कोल  है  और  हम  वाशरों  मे
 वाश  बार  के  कोयला  स्टील  प्लान्ट्स  को
 देते  है  ताकि  बे  काम  ठाक  से  कर  मक
 लेकिन  मैं  प्रभी  दुर्गापुर  से  शाया  हु  मैने
 देखा  हूँ  कि  जो  क्लोन  कोल  है,  जो
 वाशरी  में  धों  कर  दिया  गया  है,  उस
 का  मिसयूज  हो  रहा  है  |  वह  रटील

 प्लान्ट्स के  लिए  है  लेकिन  वह  बायलर  में
 झोका  जा  रहा  है  और  स्टील  प्लान्द्स
 की  सब  भ्रायेरिटीज  इस  को  जानती  है  ।
 मैं  दावे  के  साथ  कहता  हु  कि  बायलर  में
 सब  से  निम्नश्रेणी  का  कोयला  लिया
 जाता  है  |  वहू  कूढ़ा-करकट  की  तरह
 उस  में  जलाया  जाता  है  लेकिन  उसकी

 जगह  में  कोकिस  शौर  वाश्ड  कोल  स्टील

 प्लाइट्स  जला  रहे  हैं  भर  में
 इस  के  लिए  भाप  करता  हूं  कि  इस
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 e  याच  का  जाए  झोर  पता  लगाया
 जाए  कि  इस  तरह  से  उस  के  साथ
 दुष्पंवहार  क्‍यों  हो  रहा  है  -  एक  तरफ
 तो  कोयले  को  कूडा-करकट  को  तरहू  फैक
 रहे  है  शरीर  दूसरी  तरफ  सी  कोयले  को
 दुसरे  देश।  ह उ  600  रपये  टन  पर  बहा
 पर  ला  रहे  है  t

 MR  CHAIRMAN:  Please  conclude
 now

 SHRI  RAMDAS  SINGH  If  you
 vive  me  5  minutes  at  your  discretion

 MR  CHAIRMAN  I  am  sorry  it  is
 nol  my  discretion  I  have  a  lit  from
 your  Purt,

 SHRI  RAMDAS  SINGH  I  have  seen
 the  Jist

 MR  CHAIMAN  I  am  sorry  I  will
 havc  to  call  the  next  speaker  after  two
 minutes

 SHRI  RAMDAS  SINGH  71  talked
 to  the  Minister  of  Pa:lamentary
 Affaus  and  I  know  fully  how  much
 time  ig  allotted  to  our  party.

 MR  CHAIRMAN,  After  two  muin-
 utes  I  have  to  cal]  the  next  speaker.
 You  are  using  up  the  time  uselessly,
 You  have  two  minutes  more  =  (Intcr-
 rupttons)  Well  I  have  to  conduct  the
 proceedings,  not  he

 श्री  रामदास  सिंह  :  मुझे  एव  चाज

 बहुना  हैं  कि  सिंगराली  में  जो  कोयले  का
 उत्पादन  हो  हा  है,  यह  रूस  के  कोलाब्े-
 शन  में  इतनी  बड़ो  बड़ी  मशीनें  लगाई
 जा  रही  है  और  मशीने  लगाने  से  बहा
 पर  काम  करन  वाले  लोगों  को  काम

 नहीं  मिलता  है  |  रूस  ने  at  अपना
 प्लानिंग  और  डिजाइन  किया  रूस  की
 परिस्थितियों  को  जान  कर,  वहा  पर
 डतती  प्राबादी  नहीं  है  भोर  उन्हीं  मशानों
 झौर  उसी  तरीके  पर  हम  भारत  में  जो
 अपनाकर  काम  करना  भाहूते  हैं  ौर
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 फ्री  रामदास  सिह]

 कर  रहे  है  बह  यहा  पर  कभी  भी  फल
 नही  होगा  क्योंकि  हुमारे  मुल्क  ने  बेकारी
 की  बहत  बढ़ा  समस्या  है  ।  झाप  उसी
 योजना  के  अन्तर्गत  इस  को  क_्षता  रहे
 हैं.  जिस  पचवर्षोय  योजना  के  अ्रन्तर्गत
 श्राप  ने  कहा  है

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  Who  said?  Are  you  quotmg  any
 report  ?

 MR,  CHAIRMAN:  Mr,  Ravi,  please
 do  not  interrupt  him.  You  can  alwavs
 answer  in  the  debate  later  on.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  am  not
 &  Mbnister

 MR.  CHAIRMAN:  You  don’t  have
 to  interrupt  for  that  reason,

 oft  रामदास  सिह  :  तो  मैं  यह  कह
 रहा  हु  कि  जो  कोयले  पर  पत्यर  झौर

 मिट्ट  है,  वे  बडो  मशानों  के  रा  जरूर

 हटाई  जा  सकत।  है  लेकिन  जहा  तक
 कोयले  की  कटिंग  का  सवाल  है,  हम
 मेनुभन।  वर्क  रेगे  क्योंकि  श्राप  जिस
 योजना  दे  अम्तर्गत  कार्य क्रम  ह  करेंगे,  उस
 योजना  में  तान  चाजों  का  आप  ने  बायदा
 किया  है  1  भ्राप  ने  कहा  है  कि  बेरोजगार्र'
 झौर  गरोब।  को  हम  धमाप्त  करेगे  ॥

 यह  नही  कहा  हैँ  कि  उस  में  कमी  करेगे  |
 ग्राप  ने  कहां  है  कि  झाधिक  मामलों  मे
 प्रभमानता  को  कम  करेगे  ।  तो  झापने
 काम  के  लिए  नो  किया  ?  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  में  एक  साल  के  अन्दर  पा

 हजार  से  अ्रध्रिक  मजदूरों  को  हटा  दिया
 १  यनबर ,  978  को  उपर  टोटल

 स्ट्रग्य  6, 85,743  कर्मचारियों  की  थं।।
 अब  ब-1-1979 को वहा को  वहा  स्ट्रेग्प  रह  गई
 5.80,829  कर्मचारियों  को  ।  आपने
 4,9r4  कर्मणारियों  का  स्ट्रेग्य  फक  साल
 के  अन्दर  घदाबया  हैं  t  दूसरी  भोर  आपने
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 छिगरेनीी।  कोशिथ८री  में  कर्मदारियों  की
 स्ट्रेग्य  को  बढ़ाया  हैं।  वहां  i
 978  को  55,534  कुल  कर्मचारो

 ये  जबकि  i-i-979  को  60,938
 कर्मजारी  काम  कर  रहे  है  .  यान  एक
 साल  मे  आपने  बहा  5,404  नये
 कर्मचारी  बहुला  किये  है  1  इ'लिए
 मेरा  कहना  यह  है  कि  एक  तरफ  तो
 आप  स्ट्रेग्प  बढ़ा  रहे  है  वहा  दूधर”  तरफ

 पूर्वी  क्षेत्र  में  झाप  कर्मचारियं।  क  संध्या
 घटा  रहे  हैं।  यह  भव  क्यों  हो  रहा  है?
 पूर्वी  क्षेत्र  मे  कर्मचारियों  क।  बमी  का
 बना  कारण  है  ?  कृपया  बहू  बतापे  ।

 MR,  CHAIRMAN:  Please  conclude,
 I  am  calling  the  next  speaker,  Your
 time  is  over,

 ही  रामदास  िह  :  "मापति  महो-
 दया  आपने  उबर  40  मिनट  का  समय
 दिया  हैं,  हमे  पाच  मिनट  शोर  दे  द।जिए।

 MR.  CHAIRMAN:  No,  I  am  sorry.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor);  I  beg  to  move: —

 “That  the  demand  under  tue
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs  100.”

 [Frequent  power  failure  in
 many  States  (28).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  have  enough  of
 power  to  supply  to  cement  and
 stee]  plants  (28).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Ra.  i00.”

 (Need  for  giving  subsidy  to
 State  Governments  to  reduce  the
 tariff  rates  of  power  for  agricul-
 ture  (90).]
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 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 [Need  for  supplying  enough
 to  Andhra  Pradesh  to  take  up  the
 pending  schemes  (31).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  i00.”

 {Need  for  increasing  invest-
 ment  for  rural  _  electrification
 schemes  through  Rural  Electri-
 fication  Corporation  (32).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs  i00.”

 [Need  for  developing  Geo-
 thermal  Power  (33).]
 “That  the  demand  under  ihe

 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 LNeed  for  thoroughly  investi-
 gating  and  formulating  a  master
 plan  for  ‘power  development’  jn
 the  country  (34)  ]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  1002"

 {Need  for  developing  bio-gas
 to  meet  the  growing  rural  energy
 needs  (35).]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100.”

 [Need  for  developing  Wing
 Energy  to  meet  the  growing  rural
 energy  needs  (36).]

 “That  the  demand  under  tne
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  700.0

 {Need  for  providing  enough  of
 money  under  the  “Minimum
 ‘Needs  Programmes”  of  the  Rural
 Electrification  Corporation  (87).]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Res,  i00.”

 fFailure  to  convince  the  Elec-
 tricity  Boards  to  set  yp  capaci-
 tors  in  the  transformer,  imstead
 of  asking  the  agriculturists  to
 have  the  capacitors  attached  to
 their  pump  sets  (38).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Failure  to  supply  coal  to  the
 industries  (52)  ]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100."

 {Lack  of  efficiency  in  the  Coal
 India  Ltd.  (53).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs  i00”

 {Need  for  encouraging  the
 coal  production  (iy
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs  100."

 [Reduction  in_  production  of
 lignite  in  Neyveli  (55).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100."

 {Failure  in  arresting  the  em-
 bezzlement  of  coal  (56).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs  100."

 {Failure  in  increasing  the  effi-
 ciency  of  Neyveli  Lignite  Carpo-
 ration  Ltd.  (57).1

 SHRI  ROBIN  SEN  (Asansol):  I  beg
 to  move:—

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re.  1.

 [Failure  to  scrap  the  Baveja
 Committee  Report  ‘(76).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re.  1
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 [Failure  to  supply  coal  to  steel
 and  power  industries  (TD).
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re.  we

 {Failure  to  come  to  a  settlement
 im  wage  negotiatons  due  to  undue
 interference  by  Bureau  of  Public
 Undertakings  and  anti-labour
 Policy  ot  the  Coal  India  Ltd.
 (78)  J
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re,  i.”

 [Failure  to  democratise  ine
 Coa]  India  Ltd.  and  check  too
 much  dependence  of  Ministry  on
 bureaucrats  (79).7
 “That  the  demand  under  the  brad

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re.  i.”

 {Failure  to  invest  more  capital
 w  ECL  for  opemng  of  new
 mines,  thus  creating  more  cm-
 ployment  opportunities  '(80)  ]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  i:educed  to
 Re.  aw

 [Failure  to  eradicate  malprac-
 tices  amongst  certain  high  offi-
 cals  in  ECL  (81).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs  i00”

 [Failure  to  check  malpractices
 in  contract  system  in  the  supply
 of  sand  and  timber  for  sand  fil-
 ling  (82),]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs,  100."

 [Failure  in  proper  sand  filling
 and  other  steps,  thereby  causing
 serious  subsidence  of  lands  in
 Asansol-Ranigan)  coa)  belt  under
 E.C.L.  (88). a
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Re  i00,"
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 {Failure  in  checking  malprac-
 tices  in  the  matter  of  distribution
 of  coal  thereby  causing  serivus
 coal  scarcity  in  West  Bengal  and
 in  other  States  (84).]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Failure  to  supply  coal  to  in-
 dustrie,  causing  serious  cut  down
 in  production  (85).]

 SHRI  BIJOY  MODAK  (Hooghly):
 beg  to  move:—

 “That  the  demand  under  the  head
 Ministry  of  Energy’  be  reduced  to
 Re,  ॥  40

 [Failure  to  evolve  8  suitable
 pohey  regarding  §  distribution  of
 coal  to  power  plants  and  steel
 industries  on  priority  basis  (86)  ]
 “That  the  demand  under  the  head

 Ministry  of  Energy’  be  reduced  to
 Re.  w

 [Failure  to  treat  distibution  of
 coal  as  an  emergent  measule  by
 making  it  a  collective  tesponsibi-
 Iity  of  the  Central  Government
 (87)  ]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs  100.”

 {Failure  to  supply  good  quality
 coal  with  less  ash  content  to
 thermal  power  stations  (88).]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs  100."

 [Need  to  have  effective  coordi-
 nation  between  the  Railways  and
 other  concerned  Ministries  in
 respect  of  supply  of  coal  (88).]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Energy”  be  reduced  by

 Rs.  100."

 [Failure  to  avert  recurring
 power  cuts  throughout  the  coun-
 try  (90).7
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 ,  “That  the  demand  under  the
 head  “Ministry  of  Energy’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100."

 {Failure  to  supply  required
 quota  of  coal  to  Thermal  Power
 Stations  in  West  Bengal  (91).7

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Failure  to  supply  requirement
 of  coal  on  a  priority  basis  to  all
 Therma]  Power  Plants  in  general
 (92)  .]

 ,  “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Failure  to  speed  up  a  negotia-
 ted  settlement  on  the  demand  for
 Wage  rise  with  Coal-mine  Wor-
 kers  Organsations  and  thereby
 avert  any  possible  continued
 strike  by  them  (93)  ]
 “That  the  demand  under  ihe

 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 {Failure  to  check  corruption  in
 coal  mines  in  league  with  con-
 tractors  in  sand  filling  of  the
 mines  (94).]

 SHRI  A.  K.  ROY  (Dhanbad):  I  beg
 to  move: —

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Energy’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Constant  Power  failure  dis-
 Tupting  the  economy  and  life  of
 eastern  part  of  the  country
 (99).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Energy’  be  reduc-
 ed  by  Rs,  7007

 [Deterioration  in  capacity  uti-
 lization  of  the  existing  power
 plants  (100).]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Energy’  be  reduc-
 ed  by  Rs,  100.”
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 [Lack  of  coordination  between
 the  departments  of  Coal,  Raij  and

 Power  (i0l).]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Energy’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Loss  of  energy  in  transmission
 and  distribution  of  electricity
 (102),]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Energy’ be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Increased  foreign  dependence
 in  the  power  industry  (103).]

 “That  the  demand  under  the
 head  Ministry  of  Energy  by
 Rs,  100.”

 [Need  of  a  National  Grid  in  the
 country  (104).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 to  Re,  w

 [Failure  to  have  captive  Rail-
 way  to  ensure  supply  of  coal  to
 Stee]  and  Power  Plants  (108).1

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 to  Re.  1”

 {Failure  to  provide  drinking
 water  and  quarters  to  the  miners
 in  Dhanbad  coalfield  (108)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 to  Re.  1”

 [Delay  in  finalising  new  Wage
 Board  for  the  workers  (107)1.,

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  pe  reduced
 to  Re.  i.”

 [Need  to  reject  Baveja  Com-
 mittee  Report  mm  toto  (108).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Re,  100."
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 {Need  for  regularisation  of
 contract  and  casual  workcrs  in
 the  coal  belt  doing  perennial  type
 of  job  (108)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coa]  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 [Need  to  provide  employment
 to  the  villagers  whose  land  had
 been  taken  away  by  the  Monidih
 Project  during  emergency  in
 Dhanbad  (2i0)],

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 {Wrong  policy  of  mechanisa-
 tion  at  the  cost  of  employment
 and  with  imported  machines  tlius
 increasing  foreign  dependence
 q(1)I.

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 {Need  to  look  into  mal-prac-
 tices  in  Mirsa  Mugma  zone  of  the
 ECL.  (i2)),

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100."

 (Need  to  reinstate  Harijans  and
 Adivasi  workmen  thrown  out  of
 employment  in  the  collicries
 (113)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100."

 [Need  to  reduce  expenditure  in
 CIL  by  abolishing  the  post  of
 Chairman  (114)1,

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 [Need  for  public  distribution  of
 coal  to  the  villages  throygh  Pan-

 chayats  (115),
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 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 [Need  to  check  indiscipline,
 politics  and  strike  of  the  officers
 in  the  coal  belt  (116).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100."

 [Need  to  settle  the  problem  of
 land-lessers  due  to  mining  in
 Dhanbad  coal  field  (uy)

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 [Need  to  end  contract  system,
 money  lending  and  gangsterism
 in  Dhanbad  coal  field  (i8)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100."

 {Need  to  check  malpractices  m
 the  coal  belt  and  E.CL.  (119).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs,  100."

 [Need  to  meet  the  demands  of
 the  villagers  at  Kathara  in  E.C.L.
 (120)).,
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Systematic  elimination  of
 female  workers  from  employment
 in  the  collieries  (121)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100."

 [Sudden  cracking  of  Adivasi
 village  at  Bhowrah  due  to  wrong
 mining  by  the  coal  belt  (122).]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100."
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 LNeed  to  solve  the  problems  of
 widespread  fllegal  mining  of  coal
 in  Dhanbad  and  Hazaribag  dis-
 tricts  of  Bihar.  (123),]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs.  100."

 [Forcible  dispossession  of  Adi-
 vasis  of  their  land  at  Chandra-
 pura  by  the  D.V.C.  without  mv-
 ing  them  employment  and  reha-
 bilitation.  (124),7
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  by
 Rs,  700."

 {Refusal  to  give  minutes  of  dis-
 cussion  by  the  G.  M.  Kathara
 (Central  Coalfielg  Limited)  to

 the  Bhartiya  Coal]  Karamchari
 Union  and  the  discriminatory
 attitude  adopted  (l7l).]

 SHRI  K.  A.  RAJAN  (Trichur):  I
 beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 [Failure  to  create  an  All  India
 Service  of  Engineers.  (125).]
 “That  the  demand  under  the  head

 Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100."

 [Failure  to  establish  a  National
 Grid  to  meet  the  growing  power
 crisis.  (128).
 “That  the  demand  under  the  head

 “Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 {Failure  to  undertake  integrat-
 ed  programme  of  research,  man-
 Power  planning  and  training  for
 State  Electricity  Boards.  (127).]
 “That  the  demand  under  the  head

 “Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 a,  100."

 [Failure  to  check  effectively,
 losueg  in  generation,  transmission

 ee  Settioetion
 of  electricity.

 CHAITRA  26,  90i  (SAKA)  Min.  of  Energy  422

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Mirlistry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 [Failure  to  avert  recurring
 power  outs  throughout  the  coun-
 try.  (138).
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 {Failure  to  evolve  a  policy
 regardine  d‘stribution  of  coal  to
 power  and  steel  plants.  (180).7
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  iby
 Rs,  100.”

 {Failure  to  meet  the  power
 shortage  m  both  public  and  pri-
 vate  sector  industries.  (181).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Mhnistry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 {Failure  to  utilise  the  existing
 capacities  of  power  projects.
 (182).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Power  Develcpment’  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Failure  to  evolve  a  uniform
 wage  policy  for  workers  in  Elec-
 tricity  Industries.  (133).
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Power  Development’  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 [Failure  of  participation  of
 workers  in  the  management  of
 Electricity  Boards  (184).]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Power  Development’  be  reduced  by
 Rs.  100.”

 {Failure  tr  constitute  an  All
 India  Wage  Guideline  Committee
 for  electricity,  Workers.  (135).7
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  lLigrite’  be  reduced  to
 Re.  ww

 [Failure  to  svpply  coal  to  steel
 and  power  industry.  (138).]
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 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re.  Wwe

 [Failure  to  come  to  a  settle-
 ment  m  workers’  wage  negotia-
 tion  in  the  cow  Industry.  (187).7
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Coal  and  Lisnite’  be  reduced  to
 Re.  1

 [Failure  to  abolish  contract
 labour  in  coal  industry.  (138).7

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced  to
 Re,  1

 [Failure  to  evolve  a  suitable
 policy  for  the  distribution  of  coal
 to  varloug  industries.  (139).

 SHRL  K.  RAMAMURTHY  (Dharu-
 rapuri):  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100."

 [Need  to  abvlish  the  system  of
 having  the  Chairman  of  Central
 Electricity  Authority  as  the  Sec-
 retary  to  the  Government.  (142).]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 [Need  to  allow  the  State  Elec-
 tricity  Authorities  to  fulfil  the
 power  needs  and  enable  the  Re-
 gional  Electricity  Boards  to  func-
 tion  effectively,  (148).]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100.”

 [Need  to  stop  the  entry,  of
 foreign  multinutionals  like  Sei-
 mens  in  the  vital  sector  of  power
 distribution  in  the  country.  (144)  nl
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministiy  of  Energy’  be  reduced  by
 Rs,  100."

 [Inability  to  transport  coal  to
 industrial  units  and  thermal
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 plants  to  ensure  economie  distri-
 bution  of  available  power.  (145).
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Power  Development’  be  reduced  by
 Rs,  100.7

 [Need  to  constitute  a  Power
 Development  Finance  Corporation.
 (146).
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Power  Development’  be  reduced  by
 Rs,  100."

 (Need  to  revamp  the  working
 of  the  Central  Electricity  Autho-
 mty  by  making  it  a  truly  inde-
 pendent  body  and  by  appointing
 the  Chairman  of  State  Electricity
 Authorities  as  its  ©  Members.
 (147).
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Power  Development’  be  70-
 duced  by  Rs,  i00.”

 [Inflation  of  achievement  figures
 so  far  as  generation  of  electric
 power  is  concerned.  (148).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100.”

 [Claiming  that  the  plants  have
 started  generating  power,  while
 they  have  been  put  only  on
 “TURNING  GEAR”,  after  which
 nearly  six  months  lapse  before
 power  igs  generated.  (149)  J

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100.”

 {Slow  progress  of  constructior
 of  Mettur  Thermal  Plant.  (150).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 [Failure  to  start  work  on
 Hogenakal  Hydel  Project.  (181)  3

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100."
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 [Failure  to  have  proper  main-
 tenance  of  power  plants  which
 have  led  to  the  severe  power
 crisis  in  West  Bengal,  (182).7

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”

 {Encroachment  on  autonomy  of
 State  Electricity  Boards  by  mak-
 ing  the  Charman  of  such  Boards
 ag  the  Members  of  Regional  Elec-
 tricity  Boards  which  are  treated
 ag  subordinate  offices  of  Central
 Electricity  Authority,  (153).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 [Failure  to  wind  up  the  Regi-
 ona]  Electricity  Boards  which
 have  not  served  the  purpose  of
 utihsing  the  available  electric
 power  economically.  (154).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100."

 {Failure  to  accept  the  advice  of
 the  Regional  Electricity  Boards.
 (155).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  accept  the  lowest
 tenders  for  the  supply  of  equip-
 ment  to  Northern  Regiona]  Elec-
 tricity  Boards’  Load  Despatch
 Centres.  (156).]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 [Failure  to  protect  the  interests
 of  public  Exchequer  in  the  mat-
 ter  of  accepting  tenders  for  sup-
 Plying  the  equipment  to  Load
 Despatch  Centres.  (187).
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."
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 [Acceptance  of  technically  un-
 suitable  offer  of  Messrs  Siemens
 Limited  in  the  matter  of  supply-
 ing  equipment  to  Load  Despatch
 Centres  which  has  cost  the  nation
 Rs.  90  lakhs  of  excess  payment.
 (158)  a

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 {Decision  of  Centra]  Electricity
 Authority  to  trip  down  the  pro-
 duction  of  power  by  Thermal
 Plants  in  Northern  Region  by  40
 per  cent  and  directing  them  to
 use  furnace  oil  in  the  place  of  coal
 which  is  not  available.  (158),7

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 [Damage  that  would  be  caused
 to  the  machinery  by  the  use  of
 furnace  oi]  in  Thermal  Plants  as
 directed  by  the  Central  Electricity
 Authority.  (160).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100."

 [Failure  of  the  Ministry  to
 reply  to  the  Members  of  Parlia-
 ment  who  have  pointed  out  the
 collusion/bureaucracy  with  Messrs
 Siemens.  (T8T).]

 “That  the  demand  under  ‘the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs  100"

 {Failure  to  appoint  CB  en-
 quiry  into  the  Seimens  deal  for
 the  supply  of  equipment  to  Load
 despatch  Centres.  (162).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100."

 [Need  to  stop  day  to  day  inter-
 ference  in  the  working  of  Region-
 al  Advisory  Boards  by  the  Central
 Electricity  Authority.  (168).1
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 ‘That  thé  demand  under  the
 head  ‘Power  Development’  be  re-
 duced  by  Rs  100"

 [Need  to  ston  the  syst  of
 keeping  engineering  staff  m  the
 Centra]  Electricity  Authority  but
 making  the  Regional  Electricity
 Boards  show  such  people  on  tueir
 staff  strength.  (164).]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Coal  and  Lignite’  be  reduced
 by  Rs  100"

 {Fajlure  to  implement  labour
 Jawg  in  the  Neyvel:  Lignite  Cor-
 poration  (165).]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Coal  and  Lign'te’  be  reduced
 by  Rs  100"

 [Failure  to  clear  the  lakhs  of
 tonnes  of  coal  lying  at  the  pit-
 heads  which  has  resulted  in
 heavy  losses  to  Coal  India  Limit-
 ed  (168)  J

 ‘That  the  demand  umler_  the
 head  ‘Coal  and  Lignite  be  seduced
 by  Rs  100”

 [Decision  to  explore  hgnite  in
 Gujarat  (i67)  ]

 “That  the  demand  unde  the
 head  Coil  and  Little  be  reduced
 by  Rs  00

 [Falure  to  mamtun  prope
 production  schedule  m  coal  mines
 (168).

 ‘Pat  the  devrud  urier  th
 he.  Cow  and  Jienite  be  reducel
 hy  00

 Uke  rd  to  re  issces  the  workine
 of  Ca  India  Limitid  in  v  ew  cf
 cc)  mau  heavs  a  4e¢  bewig  in-
 ancurred  by  it  (i69)  ]

 ‘That  the  ltemimd  under  the
 head  Coal  aid  Lignte  be  reduced
 by  Rs  00

 [Failure  to  modernise  the  coal
 mines  machinery  equipment  which
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 led  to  frequent  disasters  in  the
 mines.  (170).

 MR  CHAIRMAN  The  cut  motions
 are  before  the  House

 SHRI  D  9  DESAI  (Kaira),  On  7th
 April,  in  the  presence  of  an  important
 Cabinet  Minister,  Mr.  Tats  Rao,  Pre-
 sident  of  the  Central  Board  of  Irr-
 gation  and  Power,  and  Chairman  of
 the  Andhra  Pradesh  State  Electricity
 Board,  had  thig  to  say:

 “Hf  only  the  units  that  were
 erected  in  the  recent  past  from  the
 indigenous  sources  had  performed
 well,  even  partially,  the  country,  I
 am  sure  would  not  have  been  re-
 quired  to  face  the  shoitages  it  has
 been  facmg  all  these  yeara  and
 still  continues  to  face  in  some  of
 the  regions”

 He  added

 “While  it  3  true  that  one  may
 have  to  pay  a  heavy  price  for
 learning  how  to  design,  fabricate,
 erect  and  commission  major  power
 plants  and  equipment,  it  is  a  pity
 tha,  the  Electricity  Bosards  which
 are  at  the  recel  ing  end  of  such
 equipment  are  petting  al’  the  blame
 of  the  performance  of  tt.  plant  and
 the  ¢quioment  munufitued  by
 those  who  refae  to  learn  and
 worse  ctil’  tefus.  to  puy  fur  therr
 mist  ke,  ind  nike  the  Ele  tricity
 Bo  ids  not  only  ‘he  objects  of  eri
 fieusm  Lut  also  mak>  than  pay
 dearly  for  all  the  mistakes  of  the
 mainufactu  ors

 In  the  oidinar,  cour  e  the  consu-
 mer  or  the  customer  i.  the  king  In
 the  private  sector  the  customer  is  the
 emjxiat  Rut  w  he  naving  his  say
 here?  Do  the  eqummen*s  purchased
 come  up  n  performance  to  infterna-
 tionall,  acceptable  standads?

 Members  have  talked  about  the
 power  prob’ems  in  West  Bengal,  Buhar
 etc  I  may  say  that  as  early  88  ‘1967,
 when  Dr  Vikram  Sarabhai  was  the
 Chairman  of  the  Atomic  Energy  Com-
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 amission,  I  had  requested  bhat  we
 should  go  in  for  larger  capacities  and
 higher  voltages.  In  fact,  I  happened
 te  be  the  Chairman  of  the  Develop-
 ment  Council,  with  which  I  was  asso-
 ciated  from  1065,  and  we  gave  him
 detail;  of  the  OBsa  power  law",  by
 which  every  100  per  cent  increase  in
 KW  rating  would  require  only  88  per

 went  increase  in  wefffif  or  additonal
 raw  materials,  In  other  words,  the
 basis  was  laid  for  400  KV,  200  to  500
 MW  unit  sets  and  so  forth.

 Today,  what  are  we  facing?  We
 had,  as  early  ag  1956,  in  fer  the
 Metropolitan  Vickers  Impulse  Turbine
 of  AEI,  but  suddenly  somebody  comes
 up  from  nowhere  and  says  we  should
 change  over  to  the  Reaction  Turbine,

 He  has  ever  got  the  foggiest  idea  of
 what  he  is  talking  about.  Nobody  mm
 the  world  would  agree  to  change  from
 one  design  cquipment  to  another  so
 abruptly  or  thoughtlessly,  because  oll
 the  design,  traiming  and  experience  of
 our  personnel  will  go  near  waste,  We
 wll  have  to  un-learn  and  re-learn  at
 freat  cost.  Our  hon,  Mimister  does
 not  realise  this.  Unfurtunately,  Mr.
 George  Fernandes,  who  Las  been  car-
 Tricd  away  by  some  of  these  things,
 Iam  afraid,  also  does  not  realise  it.
 T  will  just  tel]  our  Ministe:  this  much
 thit  as  carly  as  3949  when  I  asked
 Damler  Benz  and  the  mukers  of
 Mercedez  cars  ag  their  agent  in  India,
 to  make  some  minor  change  in  the
 engine,  they  laughed  at  me  and  ask-
 ed:  how  old  are  you?  [I  said:  33  yrars.
 They  gaid:  “be  65  and  thea  come  to
 us”  Tt  had  taken  Mercedez  Benz  30
 'o  40  yeurg  to  reach  maturity,  effici-
 ney  and  reliability  throuch  feed  back
 and  this  engine  has  nu'v  heen  per-
 frcied  It  as  a  very  vital  subject.  We
 have  provided  मद  579]  erores  for
 Power  in  the  Sivth  Plan.  Unfortu-
 nately  you  are  going  to  have  only
 tombs,  not  power  plants.  The  ecpuip-
 ment  which  you  are  purchasing  and
 installing  do  not  perform  well  But
 even  in  our  own  country,  there  are
 Plants  with  imported  equipment
 Which  perform  differently.  Renu-
 Sagar  is  the  star  performer,  which  has
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 turbine  made  by  GR  *  ap
 it  geterates  8300  Kwh  installed

 ay
 and  another  is  Tata's  Trombéy
 Turbo  sets  giving  7000  Kwh  per

 क्  station.  Other  plants  are  Dhu-
 waran  and  Ahmedabad.

 en
 are

 doing  well.  If  you  sre  k  s
 good  record  and  if  you  had  seen  it  ag
 tg  how  the  turbine  designs  have  been
 performing  in  our  country,  th  you
 would  have  drawn  your  own  conclu-
 sion  and  you  would  not  have  agreed
 to  be  guests  of  collaborators,  who
 bribe,  who  entertain  the  officials  und
 who  even  pay  money  to  the  pul.tical
 parties...

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  Are
 we  now  indulging  in  this?

 SHRI  D.  D.  DESAI:  It  may  be  that
 it  was  done  by  the  previous  Govern-
 ment  or  this  Government,  but  that
 makes  no  difference.  If  any  of  these
 people  have  palmed  us  with  something
 which  1  not  right,  we  should  sue
 them  Just  now  our  friend  was  talk~
 ing  about  power  problems.  There
 have  been  stoppages.  But  you  are
 fortunate  that  you  are  in  this  country.
 In  other  countries,  you  would  have
 been  sued  and  the  damages  would
 have  run  to  hundreds  of  crores  of
 rupees  When  wr  have  to  cuilect
 d-*a  we  do  not  20  to  the  collaborators,
 Wo  ४  4  organisations  like  Edison
 Electric  In.t-tute  of  the  United  States.
 There  is  also  the  United  Nations  and
 there  are  also  Institutions  of  Engi-
 neers  These  peop'r  have  cnough
 data,  corect  data  and  objective  data
 und  from  that  we  draw  the  conclu-
 von  as  ta  which  equipment  is  per-
 forming  better  and  which  one  we
 shou'd  purchase  and  not  waste  our
 tax-parers’  hard  eatued  money,

 My  own  investivation  has  shown
 that  there  is  े  hig  difforence  belween
 No.  leader  and  No  2  Irader  in  the
 furho  sets  mdustry.  No  i  leader  in
 this  industry  is  the  General  Electric
 Company  of  the  United  States  which
 has  bes{  sustained  service  heat  rates,
 least  percentage  of  forced  outages,



 43
 yn

 D.G.  ‘79-80

 Statement

 maximum  reliability,  largest  number
 of  units  and  KW  in  operation  for
 longest  periods,  maximum  experience,
 etc,  +  My  information  ig  that  they  had

 for  entering  into  collaboration
 withus  and  my  enquiry  has  shown

 t*they  tmed  their  best.  But  cur
 fellows  threw  them  away  crudely
 They,  eame  back  and  told  usthat  GE,

 are  not  prepared  to  give  us  the
 technology.  But  the  fact  is  the  other
 Wey  round.  My  information  is  that
 their  rates  and  costs  were  lower  when
 compared  to  that  of  Kraftwork  Union,
 which  does  not  have  the  capability  to
 moapufacture  dependable  turbines.

 MR.  CHAIRMAN:  |  think  this  per-
 tains  to  tomorrow's  demands.

 SHRI  D.  9.  DESAI:  He  should  not
 buy  a  single  turbinc  which  he  does
 not  approve  and  he  should  insist  on
 what  he  wants.  Otherwise,  nothing
 will  happen.  If  he  is  meak,  then  the
 whole  country  wil]  go  to  dogs  and  the
 blame  will  squarely  rest  on  his

 shoulders
 He  is  responsible  to  see

 how  the  money  is  spent.  That  is  why
 I  said  at  the  outset  that  the  customer
 should  not  be  the  king  but  the  Em-
 peror  arid  he  should  gee  that  each  of
 equipment  that  is  purchased  ig  the
 best.  Coming  to  specific  things,...

 MR.  CHAIRMAN:  Don’t  go  into  the
 details  of  that  deal.

 SHRI  D.  0,  DESAI:  Unfortunately,
 that  is  a  very  important  matter.

 MR.  CHAIRMAN;  You  confine  your-
 self  to  him  88  the  purchaser.

 SHRI  D  D.  DESAI:  I  have  been  in
 the  electrical  industry  since  1987.  I
 started  my  career  as  an  attendant  of
 turbines  in  1937.

 '
 MR,  CHAIRMAN:

 your  knowledge
 '

 SHRY  0.  0.  DESAI:  2  have  to  tell
 him  sotnething;  he  must  know  what
 we  grq  talking  about.  He  is  a  gene-

 I  do  not  deny

 APRIL  i6,  979  Min.  of  Energy  432
 ralist;  he  ig  not  expected  to  know  al?
 the  details  of  it.

 It  takes  nothing  less  than  0  years
 to  mature  a  design;  ta  perfect  you
 need  above  20  years.  KWU  which
 comprises  AEG  and  Siemens  were
 both  licensees  of  USA  firms,  namely,
 AEG  was  a  licensee  of  GE  and
 Siemens  was  a  licensee  of  Westing-
 house.  Both  thé  lcensees  were  ter-
 minated  in  the  late  '60s.  KWU  has
 not  got  experienced  designers.  You
 cannot  create  a  good  team  in  less  than
 20  years.  Do  you  know  to  whom
 KWU  is  selling  turbines?  They  are
 selling  to  developing  and  wnder-
 developed  countrigs,  like  Brazil,  Iran
 and  others  who  are  ruled  by  dictators,
 who  buy  anything  given  to  them  if
 they  are  personally  enriched.  It  ap-
 pears,  this  ig  what  we  are  heading  for
 in  this  country  also.  Even  in  West
 Germany,  the  Siemens  do  not  sell
 many  turbo-sets,  I  have  been  the
 Chairman  of  the  Brown  Boveri  units
 in  India.  I  know  what  it  is  KWU
 upto  00  MW  may  be  al]  right.  We
 want  large  turbo-sets  in  range  of  500
 MW  to  2000  MW.  There  is  no  other
 choice  than  GE  of  USA,

 A  sudden  change  from;  one  to  ano-
 ther  ig  going  to  hurt  us  so  badly  be-
 cause  the  designing,  manufacturing,
 installation,  operating,  maintenance
 and  gervicing  of  one  will  have  to  be
 unlearnt  and  we  have  to  re-learn  9
 totally  different  one.  When  the
 General  Motors  were  asked  to  change
 the  Chevrolet  car  engine,  they  said
 that  the  engine  was  designed  in  late,
 ‘20s  and  that  improvements  made
 during  the  last  50  years  were  little
 here  and  little  there  to  finally  give
 a  dependable  engine  It  had  taken
 50  years  for  General  Mctors  to  perfect
 the  Chevrolet  car  engine.  Today,
 suddenly,  you  allow  a  big  change
 which  is  going  to  harm  us.  There  is
 a  fundamenta}  difference  in  the  design
 of  two  turbines,  Impulse  turbine  and
 Reaction  turbine.  The  design  differ-
 ence  is  there;  the  construction  differ-
 ence  ia  there.  The  two  operating
 principles  are  different.  In  the  Re-
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 action  turbine,  there  are  more  stages
 and  pressure  ig  divided  between  the
 rotating  parts  and  the  stationary  parts.
 In  the  Impulse  turbine,  the  stages  are
 less  and  pressure  is  on  the  stationary
 parts.  It  is  more  rugged.  GE  make
 the  best.  There  is  such  a  vital  difer-
 ence  which  makes  designing  and
 manufacturing  different.  I  do  not
 know  how  you  are  going  to  get  vuver
 these  things.  if  it  were  that  you
 were  only  affected,  we  would  not  have
 bothered  about  it.  But  the  whole
 country  will  have  to  suife:  on  account
 of  this.

 I  have  got  &  lot  of  details  with  me.
 if  you  want,  |  can  read  out  all  the
 details  for  you  and  show  you  how  big
 differences  are  there.  In  any  case,  I
 tan  give  you  all  the  details  in  a  sepa-
 rate  letter.

 MR.  CHAIRMAN:  And  he  can  reply
 to  you  jn  a  separate  letter!

 SHRI  D.  D.  DESAI:  Recenty,  sn
 inspired  article  has  come  out  in  the
 Press  on  “Soviet  technology—the  cost
 of  collaboration”.  This  is  an  inspired
 article  which  shows  thai  Soviet  tech-
 nology  hag  been  absolutely

 woe  it  wh and  that  it  has  been  very  costly.  It  ४
 true  that  Soviet  technology  is  a  little
 outdated  but  it  is  upto  us  to  pick  their
 advanced  technology.  They  are  one
 of  the  shrewdest  purchasers  and  are
 also  more  choosy.  They  are  not
 Stupid.  They  have  gone  for  Hitachi
 turbines  for  international  cooperation
 Hitachi  and  Toshiba  of  Japan  are  the
 licenceeg  of  GE  of  USA,  not  of
 KWU,  and  they  make  Impulse  tur-
 bines,  This  is  an  inspired  article.
 After  all,  you  are  no¢  someone  who
 can  be  carried  away  ‘by  such  articles.
 You  concentrate  on  the  data  of  turbo-
 sets  performance  made  and  operated
 in  all  the  countries.

 Unfortunately,  in  our  country,  we
 have  not  got  the  system  by  which
 Sccurate  data  are  made  available  in
 Tegard  to  day-to-day  failures,  varia-

 in,  woltage;'  frequencies,  etc.
 ‘Where  is  fhe  voltage  consisten¢y?
 "Where)iy  the  debentlability  of  frequ-
 ency?  Where  is  the  availability?  Inter.
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 ruptiong  are  80  many.  All  these  things
 are  such  that  we  cannot  say  thatswe
 are  generating  electric  power  and  are
 supplying  satisfactorily  to  the  cor-
 sumers.  In  any  other  country,  +  this
 sort  of  thing  would  not  be  tolerated.
 They  would  sue  and  demand,  nct  8
 féw  .crores,  but  several  hundred
 ‘crores,  But  our  Eleciricity  Boards  are,
 unfortunately,  taking  it  easy.  Unfor-
 tunately,  our  Indian  people  are  milder
 people  and  they  do  not  know  what
 others  in  other  countries  do  and  their
 rights  under  the  law  and  they  do  not
 know  how  they  can  go  ahead  and  ge
 the  compensation.

 There  are  many  things  connectcd
 with  the  failure  of  BHEL  equipment.
 We  have  established  one  of  the  finest
 Plants  in  the  world;  the  BHEL  plant
 in  Bhopal  ig  one  of  the  finest  plants.
 It  was  set  up  in  collaboration  with
 the  Associated  Electrica]  Industries  of
 U.K.  They  can  produce  very  good
 machines.  The  oeople  are  very  well
 trained,  but  unfortunately  our  top
 management  requires  to  be  changed
 because  the  top  management  which
 We  have  got  now  does  not  seem  to
 know  what  they  are  talking.  |  just
 read  in  one  of  the  books  about  one
 Dr.  Sharan,  an  employee  of  one  of  the
 modest  companies  in  Switzerland,
 namely,  Sulzer;  it  is  not  a  big  com-
 pany.  In  Switzerland,  with  whom  I
 have  had  a  long  association,  the  largest
 company  is  Brown  Boverys,  I  have
 been  the  Chairman  of  that  company's
 Indian  Subsidiary.  Sulzer  is,  com-
 paratively,  a  smaller  company.  Some-
 body  from  there  comeg  here,  poses
 himself  as  somebody  worthwhile,  goes
 round  and  tries  to  get  for  us  techno-
 logy.  He  even  thumped  the  table  at
 General  Electric.  I  was  told  that  he
 thumped  the  table  at  Genera]  Electric
 and  made  such  a  nuisance  of  himself
 that  the  General  Electric  lost  intorest
 in  us.  That  is  how  this  thing  was
 dropped,  Like  this  we  have,  unfor-
 tunately,  driven  out  people...

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN:  I  have mot  driven  out  anybody.  t
 MR.  “CHAIRMAN:  Wow’  cati-*  hage

 your  say  when  you  reply.
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 SHRI  D.  D.  DESAI:  I  am  not  con-
 cerned  with  any  particular  person.
 It  is  not  q  question  of  Desai  or  any-
 bedy.  [t  is  a  question  of  our  country.
 When  we  are  going  to  get  technology,
 we  are  not  going  to  buy  on  account
 of  somebody’s  advice  or  opinions;  we
 are  going  to  examine  the  data,  Then
 dependability  and  reliability  of  the
 data  and  several  other  factors  are  also
 involved.  Unless  and  until  those  data
 are  outstanding,  we  are  not  even  go-
 ing  to  taik  to  those  people.  Even  if
 the  data  are  good,  we  get  the  offer
 for  the  total  advanced  technology  and
 then  see  whether  it  is  complete  and
 whether  it  is  worthwhile.  Otherwise,
 we  will  be  unnecessarily  hurting  the
 interests  of.  our  country  and  the
 future  development  of  our  country.
 We  have  a  future.  We  do  not  want
 to  waste  our  Kfe  in  some  worthless
 pursuits  and  leave  a  large  number  of
 our  people  in  unemployed  ecnditicn
 or  poverty.  Already  a  large  num-
 ber  cf  our
 been  laid  off.  Factories  are  closing
 down.  Lastly,  plants  and  investments
 are  idling.  All  this  is  because  of
 idiotic  decisions  taken  by  somebody
 somewhere  and  without  understanding
 what  is  what.  I  hope  you  are  not

 going  to  be  a  party  to  it.  If  anybody
 in  the  Ministry  is  thinking  that  way,
 we  should  be  bold  enough  and  put  an

 end  to  it.

 MR.  CHAIRMAN:  [I  think  you
 should  try  and  conclude  now.

 SHRI  D.  D.  DESAI:  Yes.  Then,  we
 had  some  collaboration  for  manufac-
 turing  boilers  with  the  Combustion
 Engineering.  That  is  all  right.  Mr.
 Krishnamurthi  had  been  one  of  those
 who  had  been  responsible  for  this
 thing.  But,  I  believe,  that  even  there,
 the  Americans  are  not  absolutely
 benefactors.  You  have  to  know  in

 totality  what  to  get  and  you  must  also
 make  the  fullest  use  of  it;  otherwise
 they  will  just  give  you  partially  or
 nothing.  They  are  afraid  that  India
 will  pe  another  Japan.  They  do  not
 want  to  create  that  sort  of  a  compe-
 titor  in  India.  Therefore  if  you  touch
 the  American  equipment  or  American

 mp.  tee  ot  ve
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 labour  force  has.
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 technology,  you  will  have  to.  be  ex-
 tremely  careful  and  you  make  sure
 that  what  you  are  getting  is  definitely
 the  best  that  they  have  got.  Other-
 wise,  they  will  put.  you  into  a  serious
 difficulty,

 This  is  a  note  of  warning  which  I
 must  give.  Having  collaborated  with
 the  Americans,  ]  knew  these  people
 are  not  friends  of  ours.  (Interrup-
 tions).  Be  at  arm’s  length.  We  are
 not  concerned’  here  with  any  indivi-
 dual,

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Desai,  I  think
 you  should  conclude  now.

 SHRI  D.  D.  DESAI:  There  is  a
 large  number  cf  points.  Unfortunate-
 ly  I  am  keeping  with  me  a_  very
 large  number  of  items.  Please  allow
 me  some  time.

 MR,  CHAIRMAN:  The  limitation  of
 time  is  there  according  to  what  the
 Business  Advisory  Committee  has.
 allowed.  So,  it  ig  not  in  my  hands.  If
 it  had  been  in  my  hands,  [  could  have
 given  you  the  extra  time.

 SHRI  D.  D.  DESAI:  Madam,  |  this.
 information  is  hslofu]  and  the  coun-
 try  will  benefit  by  it.

 MR.  CHAIRMAN:  But,  you  promis-
 ed  that  you  will  write  to  him  about
 that.

 SHRI  D.  D,  DESAI:  I  shall  write.
 But,  unfortunately,  it  will  fall  in  the
 hands  of  bureaucracy.

 MR,  CHAIRMAN:  There  is  a  prac-
 tice  of  releasing  letters  to  the  press.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  He  won’t  reply.

 MR,  CHAIRMAN:  As  I  said,  there
 is  a  practice  of  releasing  the  corres-
 pondence  to  the  press.

 SHRI  D.  D.  DESAT:  I  will  tell  yow
 one  simple  thing.  What  is  the  use  of
 grudging  here.  When  a  decision  in

 I969  was  taken  to  suspend  the  im-
 ports,  I  had  opposed  that“strongly  to
 the  Chairman  of*  the  Development:
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 Council  and  I  said  that  at  least  we
 should  have  fifty  per  cent  of  our  gene.
 rators  imported,  By  suspending  the
 imports,  you  will  only  be  ruining  our
 future  and  we  will  be  put  inte  diffi-
 culty.  Unfortunately  these  people
 did  not  agree.  Even  with  regard  to
 one  final  import  which  they  had
 agreed  to  that  was  also  not  allowed
 to  ‘be  arranged:  You  are  now  seeing
 the  consequence  of  it.  (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Mr,  Desai  I  am
 again  asking  you  to  conclude  now
 because  there  are  a  large  number  of
 speakers.

 SHRI  D.  D.  DESAI:  There  are  still
 more  outstanding  items.

 MR,  CHAIRMAN:  You  should  have
 thought  about  it  much  earlier.  They
 will  continue  to  remain  outstanding.
 And  somebody  else  will  deal  with
 them,  I  am  sorry,  Mr.  Desai,  you
 should  conclude  now.

 SHRI  D,  D.  DESAI:  There  are  a
 Jarge  number  of  complaints  coming.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Desai  you
 have  taken  nearly  half-an-hour.

 SHRI  D.  D,  DESAI:  Unfortunately
 the  thing  is  this.  You  must  also
 realise  that  even  in  the  wagons  they
 are  now  putting  stones  insteag  of  coal.

 MR.  CHAIRMAN:  I  wish  you  rea-
 lise  the  importance  of  coal  earlier.

 SHRI  D,  D.  DESAI:  Somebody  is
 expected  to  pay  for  it  in  advance.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr,  Desai,  you
 are  now  forcing  me  to  call  the  next
 speaker.  Will  you  please  resutne
 your  seat?  I  am  sorry  Mr.  Desai,

 Mr.  Jasrotia.

 SHRI  D.  D.  DESAI:  Thank  you,
 Madam,  for  whatever  time  you  have
 given,

 SHRI  BALDEV  SINGH  JASROTIA
 (Jammu):  Madam  I  am  thankful  to
 you  for  providing  me  this  opportunity
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 to  speak  a  few  words  in  support  of
 the  Budget  Demands  of  the  Ministry
 of  Energy.  Of  all  the  problems  the
 country  is  facing  to.day  the  mos:  irri-
 tating  one  is  the  problem  of  shortage
 of  energy.  This  is  not  only  so  to  our
 country  but  it  is  the  problem  of  the
 world  also.  So,  I  shall  confine  myself
 only  to  our  country.

 6.59  hrs.

 [Surr  M.  SaTYANARAYAN  Rao  in,  the
 Chair]

 The  energy  is  needed  not  only:  for
 our  industries  but  also  for  agricultural
 purposes  which  is  the  economic  struc-
 ture  of  our  country.  This  country
 has  got  many  sources  of  power’  the
 sun-shine,  showers  energy  every  day
 —equal  to  the  fossil  fuel-water-falls,
 the  tide  in  the  sea,  the  winds.  The
 whole  atmosphere  is  full  of  energy—
 still  we  are  short  of  the  energy,  Te
 overcome  this  problem  what  should
 we  do?  Where  is  the  defect?  To  my
 mind,  the  only  difficulty  is  that  there
 is  no  proper  storage  of  energy.  To
 be  more  correct,  I  should  say  that  we
 have  to  do  something  for  better
 energy  storage  techniques,  to  meet  the
 demands  and  to  make  better  utilisa.
 tion  of  the  energy.  I  would  request
 the  hon.  Minister  to  look  into  this
 aspect  of  the  problem,  because,  if  a
 generator  fails,  then,  there  is  no  pro-
 vision  for  us  to  get  light  or  energy.
 Therefore,  we  should  make  necessary
 efforts  so  that  we  may  have  proper
 efficient,  economical  ways  to  collect,
 store  and  distribute  or  use  energy  for
 the  benefit  of  al]  of  us.  For  proper
 and  efficient  storage  of  electric  power
 We  must  have  efficient  and  economical
 sources  of  power,  If  we  can.  build
 better  ‘Energy  Mousetraps’  or  have
 with  us,  then,  the  whole  world  will
 make  path  to  come  to  our  door,

 7  hrs.

 I  may  mention  in  this  connection
 that,  according  to  the  Report  of  the
 Water  Commission,  the  river  Chenab
 in  Jammu  and'Kashmir  is  most  potent
 for  hydro-electric  power.



 439  70.5,  70-80

 [Shr  Baldev  Singh  Jasrotia}
 Sir,  sometime  back,  the  Centre  took

 upon  itself  the  task  of  going  in  for
 the  Salal  Project  in  Jammu  and
 Kashmir,  That  was  in  the  year  7970
 ani  initially  it  was  estimated  to  be
 c*  the  order  of  Rs.  55  crores.  The
 uate  of  commussioning  was  to  be  1978
 79  But,  Sir,  I  am  sorry  to  say  thas,
 Even  today,  after  spending  nearly
 Rs  222  crores  on  the  project,  the
 project  is  not  going  to  be  commussion-
 ed  os  it  was  scheduled,

 The  hon.  Minister  wag  pleased  to
 tell  us  in  this  House  sometime  back
 that  they  are  going  to  commission  this
 project  by  1982,  But,  recently  I
 happened  to  visit  that  place.  I  am
 sor.y  to  say  that  even  if  other  things
 remained  the  same,  this  project  can-
 not  be  completed  before  1986  This  is
 what  I  feel  For  that,  Sir,  who  38
 responsible?  The  machinery  worth
 crores  of  rupees  should  have  to  work
 for  2,000  hours  in  one  year,  But  what
 has  happened  here?  It  has  hardly
 worked  for  about  2  to  i8  hours  im
 one  year.  This  is  the  situation  there.
 For  this  again,  who  is  responsible?
 The  officials  at  the  site  and  even  the
 Ministry  are  responsible  for  these
 faults  because  there  had  been  no
 effective  8!  fon  or  probe  in  this
 direction.  We  should  have  a  proper
 check  on  those  persons  who  are  deal.
 ing  with  this  project  of  vital  national
 importance,  This  is  my  respectful
 submission.  If  it  is  commissioned  it
 will  yield  690  M.W.  of  power,  But
 this  is  not  being  commissioned  and
 is  a  serious  matter.

 Sometime  back,  I  made  a  request
 to  the  hon.  Minister  that  a  probe
 should  be  made  in  bad  handling  of
 Salal  and  what  has  begn  done  in  this
 regard.  So  far,  Sir,  no  reply  has
 been  given  to  me  I  don't  know  what

 if  any,  will  be  taken  by  the
 hon.  Minister

 Then,  I  wish  to  your  notice
 that  In  the  cage  of  ak  in  Manipur
 and  Bairasiul  in  Himachal  Pradésh
 they  are  also  sick.  According  to  my
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 information,  these  two  projects
 also  being  handied  by  the  department
 here.  When  the  Centre  has  teken
 upon  itself  the  responsibility  of  deve.
 loping  these  projects,  may  I  ask,  is  it
 not  high  time  that  the  Minister  takes
 appropriate  steps  an  this  connectign,
 to  put  maximum  efforts  for  the  com-
 mussioning  of  these  projects?

 Sir,  I  understand  that  they  are
 going  to  construct  a  project  called
 Gulhasti  project  on  Chenab  river  near
 Kishtwar  in  the  Jammu  region.  But
 even  the  approach  road  for  that  has
 not  been  constructed  so  far.  The
 Water  Commussion  has  mentioned  that
 at  ten  places  on  the  Chenab  river  the
 various  projects  can  be  constructed
 and  if  this  is  done,  Sur,  this  will  illu
 muinate  in  all  the  respects  the  whole
 of  Northern  India,  I  find  no  reason
 why  urgent  steps  should  not  be  taken
 by  the  Mimstry  at  the  Centre,  I
 would  therefore  request  the  hon.
 Minister  to  rise  to  the  occasion  so  that
 the  needful  could  be  done  in  the
 matter.  Something  needful  should  be
 done  in  the  interest  of  the  whole
 nation  because  every  day  we  hear
 that  there  is  shortage  of  power  in  one
 part  of  the  country  or  the  other.
 Power  plays  a  very  important  role  in
 the  modern  civilisation.  The  hon.
 Minister  should  see  that  the  power
 supply  is  augmented  without  any  loss
 of  time.
 .

 Now,  I  would  like  to  make  a  men-
 tion  with  regard  to  the  development  of
 power,  which  is  very  essential  for
 running  the  modern  machinery,  for

 enough  and  we  should  fully  utilise
 the  solar  energy.  We  should  5  g
 the  energy  from  the  It  is  high
 time  we  utilised  all  kinds  of  power
 that  is  available  in  the  country,  With
 these  words,  Y  conclude  end  I  dope
 the  hon.  Minister  will  sunsider  aH  the
 points  broughd  om  joy  me  में  sépmect
 the  Ministry's  Demands  for  Grants,
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 SHRI  BIJOY  MODAK  (Hooghly)

 .Mr,  Chairman,  Sir,  the  Ministry
 given.  a  rosy  picture  about  its  pér.
 formafice  with  régard  to  the  position
 of  coal  and  electricity.  But  as  it

 appears,  the  position  in  regard  to  coal
 and.  electricity  in  this  country  is  very
 very  gloomy,  Sir,  coal  industry  is
 passing  through  a  deep  crisis  and  the
 production  04  coal  is  lagging  behind
 the  target.  On  the  other  hand,  we
 are  seeing  a  spectacular  stock  of  coal
 at  the  pit-heads;  and  we  have  accu-
 mulated  coal  to  the  tune  of  74  million
 tonnes,  But  the  paradox  of  the
 situation  is  that  we  are  having  an
 acute  scarcity  of  coal  in  the  midst  of
 plenty.  I  would  like  to  mention  some
 of  the  facts  of  the  shortage  of  coal
 -in  India,

 Sir,  we  have  seen  the  reports  in
 Parliament  that  there  is  acute  scarcity
 of  coal  in  Gujarat,  in  U.P,  and
 ‘on  the  other  hand,  all  the  thermal
 power  stations  all  over  India  are
 actually  having  a  stock  which  is  very
 very  meagre.  We  are  having  one  or
 two  days’  stock  of  coal  in  all  the
 power  stations,  which  supply  electri.
 ‘city  to  Calcutta  and  the  adjoining
 industrial  belt.  “During  the  last  power
 erisig  in  West  Bengal  the  Calcutta
 Electric  Supply  Company  could  not
 generate  70  megawatts  of  power  be.
 ‘cause  of  shortage  of  coal.  In  Chandra-
 pura  Power  Station,  which  is  under
 D.V.C.,  they  have  one  day's  stock  of
 coal.  They  have  complained  that
 they  have  been  supplied  with  rejected
 ‘coal  with  47  to  48  moisture.  As  a
 wesult  of  this  there  is  a  short.
 age  of  power  production  to  the
 tune  of  150  megawatts.  Gujarat
 ८  living  harid-to-mouth,  They
 are.  trying  to  bring  coal  by  sea

 Regarding  Badarpur  power:  -  plant
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 three  per  cent.  “When  ‘a’  query”  wan
 made  to  the  “Railway  Ministry  about

 the  supply  of  coal  to  this  plant.  they
 said  that  no  demand  had  been  made
 with  them  by  the  Ministry  of  Energy
 as  far  as  this  plant  was  concerned.

 Then,  there  is  a  report  that’  the
 thermal  power  plant  at  Bhatinda.in
 Punjab  was  closed  a  month  baek  for
 want  of  coal  and  this  was  continuing
 even  now,  It  has  an  installed  capacity
 of  440  mw.  In  U.P,  also,  some  power
 plants  are  closed  down  for  want  of
 coal,

 Now,  I  come  to  the  position  of  coal
 stock  at  the  steel  plants.  Normally,
 the  steel  plants  carry  a  stock  of
 fifteen  days,  but  there  are  reportg  that
 they  had  two  or  three  days  stock  only.
 The  Minister  of  Steel  hag  also  said
 that  the  production  of  steel  hag  fallen
 down  due  to  shortage  of  coal  in  the

 Bokaro  steel  plant  is  in  the
 midst  of  coal  belt.  yet  it  is  suffering
 from  shortage  of  coal.  At  Bhilai
 steel  plant,  there  is  a  precarious  con-
 dition  because  of  shortage.  Ag  such,
 they  are  importing  coking.  coal  from
 Australia,  The  Government  have  im.
 ported  coking  coal  to  the  tune  of  one
 million  tonnes  and  they  are  thinking
 of  having  a  captive  mine  in  Austraiia
 to  meet  their  requirements.

 The  other  day,  the  Minister  of  In-
 dustry  said  that  there  was  shortage
 of  coal  in  a  number  of  industries  and
 on  lith  April,  there  was  a  report  ‘in
 the  newspapers  also  that  ten  cement
 factories  had  closed  down  due
 shortage  of  coal,  The  Fertilizer  Plants

 ‘at  Nangal  and  Bhatinda  were  closed
 in  February  ang  these  have  restarted
 now,  but  the  Gorakhpur  Plant  is  still
 in  a  very  ‘precarious  condition,  ‘The
 brick  manufacturing  and  othey  stiail
 industries  are  in  avery  bag
 they  have  been  hard  hit  by  the  ‘short-

 age  of  coal.  Hundreds  of  workers
 have  been  laid  off  and  production

 om
 crores  of  rupees  has  been  lost:

 ujarat  also,  the.  textile  mills  are
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 {Shri  Bijoy  Modak]
 and  the  most  astonishing  part  of  the
 whole  thing  is  that  including  a  num.
 ber  of  important  trains,  as  many  as
 73  trains  are  not  in  operation  in
 Punjab  due  to  shortage  of  coal,

 This  is  the  dismal  picture  through-
 out  India  on  account  of  the  shortage
 of  coal  and  everything  including
 generation  of  power  is  suffering.  On
 the  other  hand,  we  have  been  seeing
 break-down  of  power  in  recen:  months
 in  West  Bengal,  Bihar,  Tamil  Nadu
 etc.  This  leads  to  loss  of  national
 production  amounting  to  crores  of
 rupees,  We  know  that  the  State  elec-
 tricity  ‘boards  are  responsible  for
 maintaining  these  plants.  I  want  that
 there  should  be  no  breakdown,  ‘These
 boards  are  looking  into  the  matter.
 They  are  doing  their  job;  but  it  is
 astonishing  to  hear  the  Minister  of
 Energy  actually  saying  that  this  is
 their  job.  It  meang  that  the  Central
 Government  have  no  _  responsibility
 for  this.  It  is  high  time  that  this
 attitude  changes.  They  must  take  full
 responsibility,  in  cooperation  with  the
 State  electricity  boards,  to  help  them
 in  all  matters,  including  the  supply  of
 trained  personnel  to  help  in  effective
 functioning  of  the  plants  and  also  in
 supplying.  good  variety  of  coal  with
 less  ash  content,  That  is  required  of
 them,

 Sir,  coal  and  power  crisis  has  thus
 become  the  biggest  saboteur  of  nation-
 al  production.  In  West  Bengal,
 recenly  when  for  6  days  the  industry
 was  actually  shut  down  there  was  a
 daily  loss  in  production  to  the  tune
 of  Rs.  80  crores  to  Rs.  00  crores.  But
 it  is  astonishing  to  hear  the  Minister
 actually  denying  this  and  saying  that
 the  loss  in  production  was  not  due  to
 power  shortage  but  to  other  causes.
 So,  it  is  high  time  that  the  Govern-
 ment  realizes  the  gravity  of  the  situa.
 tion  and  sees  that  the  shortage  of  fuel
 power  and  rail  transport  are  mutual-
 ly  reinforcing,  and  they  cannot  be
 solved  piece.meal  by  any  Ministry,
 They  must  take  the  whole  thing  in
 their  own  hands.  My  suggestion  is
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 that  a  high-powered  committee  must.
 be  formed  by  the  Government,  so  that
 they  can  go  in  depth  into  all  aspects  of.
 power  and  coal  production,  A  coordi-
 nating  committee  should  also  be
 formed  under  the  Union  Cabinet,  so
 that  they  can  implement  the  decisions.
 of  this  Committee;  and  that  has  to
 be  done  on  a  war  footing.

 Sir,  another  big  crisis  is  really
 looming  large  in  the  coal  industry.
 That  is  about  the  protracted  strike  in
 the  coal  mines.  As  you  know,  one
 year  back  the  agreement  between  the:
 coal  miners  aad  the  industry  has
 expired,  A  new  agreement  is  going
 to  be  arrived  at;  but  the  negotiations
 are  lingering  on  for  one  year.  And
 the  tripartite  negotiations  with  the
 Trade  Unions  are  not  making  any  pro-
 gress,  due  to  the  obstructionist  atti-
 tude  cf  the  Government,  6  lakhs.  of
 coal  miners.  resorted  to  a  one.day
 strike,  ‘but  it  has  not  brought  any
 sense  to  the  Minister  of  Energy.  A
 letter  has  been  written  by  thé  Central
 Trade  Union  leaders,  giving  an  ulti.
 matum  to  the  Government.  It  has
 been  signed  by  the  Secretary,  CITU,
 Mr.  M,  K.  Pandhe,  for  INTUC  Mr,
 S.  Dasgupta,  for  AITUC,  Mr.  Kalyan
 Roy,  for  BMS  Mr.  B.  S,  Azad  and
 Mr,  M.  Kumar  of  HMS.  It  says:

 “We  urge  upon  the  managements
 and  the  Ministry  to  consider  *he
 entire  question  with  all  serious-
 ness  and  come  forward  with  definite
 proposals  acceptable  to  the  workers:
 in  the  next  meeting  of  the  JBCCI
 to  be  held  on  the  l9th  and  20th  ;
 April  979  :

 We  reiterate  our  earlier  decision}
 to  resort  to  indefinite  strike  if  the f
 managements  do  not  accept  ourg
 demands.  :

 We,  therefore,  warn  the  manage-
 ment  that  if  ‘they  fail  to  ring  for.
 ward  acceptable  proposals  in  the
 next  meeting  of  the  JBCCI  for  a
 reasonable  settlement  the  Central
 Trade  Unions  will  have  no  other
 alternative  but  to  announce  the  date
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 of  the  strike  action  to  force  the
 management  to  concede  the  just  de-
 mands  of  the  workers.”

 Ig  the  Government  does  not  change
 its  attitude,  there  is  possibility  of  an
 indefinite  strike  of  coal  mine  workers.
 And  the  responsibility  shall  lie  solely
 on  the  shoulders  of  the  Government.  I
 would  request  the  Minister  to  consi-
 der  the  entire  question  seriously  and
 take  steps  to  avert  the  situation.

 The  Baveja  Committee  appointed  by
 the  Governmen;,  has  made  suzgestions
 which  will  hit  the  workers  very  hard;
 56,000  workers  will  ‘be  retrenched,
 most  of  them  being  women  workers,
 The  Minister  gave  an  assurance  to
 trade.  union  leaders  that  they  will  be
 consulted  before  implementation  of
 the  recommendations.  I  am  gorry  to
 say  that  they  have  not  been  consulted
 and  the  recommendations  are  being
 implemented  unilaterally.  I  hcpe  the
 Baveja  Committee’s  recommendations
 will  be  scrapped  in  toto  for  the  bene.
 fit  of  the  workers,

 In  coalmines,  the  Government  have
 resorted  to  large-scale  mechanisation
 causing  lot  of  unemployment.  Lakhs
 of  existing  workers  are  retrenched.
 This  is  not  in  accordance  with  the
 election  pledge  of  the  Janata  Party
 and  not  with  the  promises  they  had
 held  for  solving  the  problem  of  un.
 employment  within  0  years,

 On  the  other  hand,  Government  is
 not  implementing  the  recommenda-
 tions  of  Safety  Conference  and  Acci-
 dent  Enquiry  Committee  on  Safety
 rules  for  miners.  The  accidents  have
 been  increasing  daily  and  as  a  result
 of  that,  a  large  number  of  miners  are
 losing  their  lives,

 The  coalmines  have  become  the
 hunting  ground  of  contractors.  They
 are  minting  any  amount  of  money  be-
 cause  of  this.  In  one  unit,  that  is,
 ECL.  the  officers  are  in  league  with
 the  contractors  and  are  earning  money
 in  the  matter  of  supply  of  sand  and

 timbers
 for  sand  filling.  Because  of
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 this  malpractice  there  are  sericus.
 land-subsidences  in  Asansol-Rani
 Ganj  Belt.

 These  days  coalmines  are  full  of
 gangsters  who  also  act  as  money.
 lenders.  Here  murders  have  become
 a  common  affair.  In  Dhanbad  kelt
 alone  over  hundreds  of  murders  have
 been  committed,  Police  vpenly  con-
 nive  with  the  gangsters  in  return  for
 a  share  of  the  booty.

 Lastly,  I  want  to.  say  that  Govern-
 ment  must  pay  full  attention  to  the
 load  shedding.  It  has  become  a  most

 “common  and  recurrent  phenomenon.
 They  must  change  their  attitude  and
 give  full  help  to  the  State  Electricity
 Boards.  I  woulj  request  ihe  Energy
 Minister  to  look  into  this  fact  and  give
 all  sorts  of  help  to  the  State  Electri-
 city.  Boards  regarding  replacing  defec-
 tive  plants  and  also  supply  trained
 personnel  for  the  maintenance  of  the
 plants.  They  shouid  also  supply  good
 quality  of  coal  with  less  ash  content,
 That  is  being  recommended  by  50
 many  experts  for  efficient  mainten.
 ance  of  the  thermal  plants.  With.
 these  words,  I  conclude,

 sto  रामजी  सिह  (भागलपुर)
 ऊर्जा  राष्ट्र  को  आशथिक  संरचना  की  प्राण

 वाय,  है  और  आशिक  प्रगति  का  भी  यह  मेदंड

 है।  जो  रा:  द्र  ऊर्ज  का  संरक्षण  नहीं  कर  सकता

 है  वह  प्रगति  की  कल्पना  पी  नहीं  कर  सकता

 है  ।  इसीलिए  उस्टीमेटस  कमेटी  ने  भी  कहा
 था  की  प्रतिरक्षा  के  पश्चात्‌  ऊर्जा  विशग  पर  ही

 राष्ट्र  को  सब  से  अधिक  सर्च  करना  होता  है  |

 लेकिन  सब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  सामेंट  या

 कुछ  दूसरी  च्रीजों  को  तो  विदेशों  से  मंगाया

 जा  सकता  है  लेकिन  बिजली  का  आयात

 विदेशों  से  नहीं  किया  जा  सकता  है!  इस
 वास्ते  इस  पर  हमारा  जीवन  और  मरण  निर्भर

 करता  है।  इसको  इस  बस्ते  हमें  यहीं  पैदा

 करना  होगा  |  जो  राष्ट्र  बिजली  के  उत्पादन
 में  आत्म  निर्भर  नहों  होगा  वह  आश्िक  प्रगति

 के  द्वार  को  बन्द  कर  देगा  ।
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 ग्रभी  हमारे  मित्रों  ने जमता  सरकार  की

 बड़ी  ध्राताचता  जी  हे  |  होनी  भी  चाहिये  ।
 जनतव  का  यद्री  हमार  है।  जभी  पश्चिमी
 बगाल,  बिहार  शर  f  ली  तक  मे  भी  ऊर्जा
 का  ४  कट  झ्ाया  है  |  धालोचता  का  इस  वास्ते
 यह  सब  से  उपयुन्त  अवसर  है।  लेकिन
 पिछले  31  साल  मे  ऊर्जा  पर  जितना  खर्च

 हुगा  है,  डोदल  खर्च  हुआ  है,  टो  योजना
 में  उस  पर  हमने  उससे  ही  क्याटा  झर्च  करने
 का  प्रावधान  किया  ।  जनी  योजन'!  मे  r49
 फरोड,  दूसरी में  452  करोड,  नीसरी मे  252
 करोड,  चौथी  मे  2932  करोड  शौर  जचवी
 %  706  करोड  खर्च  हुआ  था  ओर  इस  तरह  से

 कुल  800  करोड़  गर्च  किया  गया  था  a

 इसके  भूकाबले  में  जनता  सरकार  ने  छठी
 योजना  में  6750  करोड  खर्च  का  प्रावधान
 किया  ।  इस  वास्ते  यह  कहना  कि  हम  ऊर्जा
 सकट  की  गम्भीरता  से  नही  लेते  है  ठीक  नही  है  ।

 दूसरा  प्रश्न  ऊर्जा  के  कुप्रबन्ध  का  है।
 क्या  दी  वर्ष  से  हमने  सारी  चीऊ  को  भ्रस्तथ्यस्त
 कर  दिया  है  ?  क्‍या  स्टेट  इलैकि  ट्रसिटी  बोर्ड
 केस्दर  द्वारा  सचालित  होते  है  ?  झभी  बैस्ट
 बगाल  में  एकाएक  ऊर्जा  का  सकट  पैदा  हो
 या  तो  क्‍या  वह  केन्द्र  ने  पैदा  किया  ?  क्‍या
 कर्जा  पत्नी  श्री  रामचन्दरन  ने  ae  ऐसा
 कर  दिया  जिस  के  कारण  वह  पैदा  हुआ ?
 इलैक्ट्रिसिटी  शोइस  को  राज्य  सरकारे  सचालित
 करती  हैं।  उनका  प्रबन्ध  गलत  रहा,  उनकी

 कार्मकुशलता  का  अभाव  रहा  है  शौर  यही
 कारण  है  कि  यह  सकट  गाज  देश  में  फैला  है  ।
 पिछक्षी  सरकार  मैं  समझता  6  कि  हिन्दुप्तान
 की  झौद्योगिक  झ श्यकताधों  का  टीक  से
 झांकलन  नही  किया  था  भौर  ऊर्जा  फी  योजता

 बही  बनाई  थी  भौर  बही  कारण  है  कि  ऊर्जा
 का  सेकदे  हम  सौग  रहे  हैं  7  कर्म  का  फल
 मो  भोगना  पड़ता  है।  यह  मैं  पिछले  प्रशासन
 की  झालोचता  करने  की  चृष्टि  से  नहीं  कहता  ।
 लेकिन  पिछले  प्रशासन  के  दुष्कर्मों  का.  फल

 आज  हम  को  ोगनो पड पड  रंहा  है,  इस  मे  कोई
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 cette  नहीं  है।  राजन  साहब  मुसकर!  रहे
 है.  लेकिन  क्या  वह  कह  सकते  हैं  कि  पमगुबम
 का  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  दो  साल  मे  बनाग्रा
 जा  सकता  है  झगर  पिछले  दस  वर्ष  तक  इस
 सकट  को  दूर  करने  की  गम्भीरता  रहती  तो
 सुपर  थर्मल  पादर  स्टेशन  बनाए  जा  सकते
 थे  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  हमने
 कदम  रखा  है  णौर  3  साल  में  जितना
 खर्च  किया  गया  है  उससे  डेढ़  गुना  से  ज्यादा
 खषत्र  करने  का  प्रावक्षान  छटी  गोजना  में  क्या
 है।  यह  है  हमारी  नीति  शौ"  ऊर्जा  के  प्रति

 हमारे  प्रेम  का  छ  तक  ।  जो  शार्टफाल  है  यह
 झाज  का  नहीं  है।  पहले  प्लात  में  एगर्जी
 का  75  परसेट  शर्ट काल  घी,  दूसरे  से  35  7
 परसेट  झौर  तीसरे  प्लान  मे  यह  54  परसेट

 हमा ।  ;  इस  का  सारा  दोष  रामचन्दरम  साहब
 के  मत्ये  नही  पढ़ा  जा  सकता  है  !  यह  32  साल
 की  गलत  ऊर्जा  नीति  का  परिणाम  है  ;
 इसीलिये  हमे  सोचना  है  कि  इस  टिशा  मे  हमे
 क्या  करना  चाहिये  ।  सचमच  जब  ऊर्जा  सकट
 के  विधय  में  विचार  करते  है  तो  हमे  इसके
 उपायो  के  सबन्ध,  में  ७)  विचार  करना  होगा  t
 और  यह  विषय  ऐसा  नहीं  है  जिसको
 पार्टी  का  विष्य  बनाया  जग्य  ।  इसके  लिये
 यो  एक  तेशनल  एनर्जी  पोलियी  होनी  चाहिये  ।
 जो  रिपोर्ट  है  बावेजा  फमेटी  या  पफ्यल
 इनववायरी  कमेटी  की  रिपोर्ट  है,  मैं  कहता
 चाहता  po  कि  कोल  जो  हमारा  ऊर्जा  का  सबसे
 शक्तिशाली  स्नोत  थ'  बहु  क्षीण  हो  रहा'  हैं,
 SO  साल  से  क्यादा  बह  खजाना  मह्दी  चलते  का

 है।  पैट्रोलियम  की  भी  वही  हालत  है  ।
 इसीलिये  झाज  हमे  शैकल्क  साधन  बुंदना
 होगा,  हमे  हाइडल  प्रोजेक्ट  की  ओर  देखना
 होगा  ।  इस  रिपोर्ट  मे  भी  बताया  गया  है  झाज
 जो  ऊर्जा  के  हमारे  स्रोत  हैं  जैसे  कोमला ,
 पेट्रोलियम  उनको  छोड़  कर  हमे  तात-हंबेंशतस
 सस्  को  ओर  वेखना  होगा

 tida]  care  sty  in  ‘the  8
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 available  for  commercial  exploitation
 mm  a  Major  way  in  the  near  future.

 मैं  कर्मा  मंखी  जी  से  ब्रार्थना  ककृणा  कि  बहु  जो
 परम्परागत  ऊर्जा  उपयोग  की  प्रणाली  है  उसको
 छोड़कर  ar  विराम  देकर  के  नई  प॥णाली
 की  शोर  वेखभा  होगा  ।  नहीं  तो  झाने  बाली
 दशाठठी  श्रधकार  का  समम  हो  जायभा  भौर

 हम  झस्तब्यस्त  हो  जाणेंगे  ।  पश्चिम  गंगान्त  में
 प्रधकार  का  प्रलय  भा  गया  था  शर  मही
 बिहार  में  भी  होता  है  1  इसलिए  श्रावश्यक

 है  कि  हमारे  ऊर्जा  एल्ालय  को  इसके  सम्यस्ध
 में  सोचना  होगा  ।

 जहा  तक  ऊर्जा  के  सकट  को  दूर  करने  का
 प्रशन  है  बहुत  से  मित्रो  ने  इसके  सम्बन्ध  में
 कहा  है,  भौर  एक  जीज़  और  है  कि  ऊर्जा  के
 केन्द्रीयकरण  का  हमे  विरोध  करना  है।  भौर
 जब  हम  राष्ट्रीय  ऊर्जा  नीति  की  चरता  करते

 हैं  तो  सबसे  पहली  बात  जहा  यह  है  कि  नान-
 कमेशनल  सोर्सेश  को  झडाप्ट  करना  होगा
 तो  दूसरी  बात  यह  है  कि  ऊर्जा  को  हमे  ज्यादा
 से  ज्यादा  ढीसेन्ट्रेलाइज़  करना  होगा  ।  झगर
 विकेन्द्रित  रूप  से  विचार  नही  करेगे  तो  ऊर्जा
 का  सकट  ज्यादा  झायेगा  ।  मान  लीजिये
 5000  मेगावाट  का  सुपर  थर्मल  पावर  है
 भौर  उसमे  सैबोटाज  की  बात  सुन  कर  को
 दख  होगा  कि  बरौनी  थर्मल  पावर  स्टेशन
 में  एक  ई...  के  झन्दर  396  पमैशोडाज  किये  गये  ।
 इसलिये  जि  जनो  केन्द्रीयक  ग  होगा  उतना  ही  ऊर्जा
 का  सकट  बढ़ने  बाला  है।  इसलिये  विकेद्धी
 करण  की  दिशा  से  हमे  सहयोग  देना  चाहिये  |
 लेकिन  एक  बात  है  कि  सारा  ऊर्जा  का  गल्नालय
 काम  नहीं  करता  है  |  उसमे  काम  करने  वाले
 होते  है  वहां  के  मश्द्वर  नझौर  इसीलिये  समूचे
 देश  की  ऊर्जा  मे  काम  करमे  बाले  मजदूरों
 की  एक  राष्ट्रीय  वेतन  नीति  होती  चाहिये  ।
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 में  छोड़  दीजिये  ।  नेशनल  पिह  होती  चाहिये
 क्योकि  समूचा  वेश  एक  है।  भौर  इसीलिये
 झाज  ह्  कहा  जाता  है,  मंत्री  जी  भी  कभी
 कभी  कह  देते  है  कि  जो  प्रदेश  ब्यादा  सक्षम
 है,  कुशल  है  तो  क्‍यों  झाप  उसे  दड  देंगे  ।  लेकिन
 समभूचा  देश  एक  ही  है  इसीलिये  तेशनल  प्रिड
 होना  चाहिये,  भोर  जब  ऐसा  कर  सकेंगे  तो
 काफी  राहुत  हो  सकेगी  ।  जिस  तरह  से  भाज

 गेहू  भौर  भनाज  के  मामले  मे  हमने  एक  नेशनल
 जोन  स्थापित  किया  है  उसी  तरह  से  बिजली
 के  मामले  मे  भी  हमे  एक  राष्ट्रीय  क्षेत्र  की  नीति
 घोषित  करनी  होगी  ।

 लेकिन  एक  चीज  है  चूकि  कोयला,
 पैद्रोलियम  के  साधन  धीरे-धीरे  क्षीण  हो  रहे
 हैं  इसीलिये  झाज  हमे  ग्रटामिक  एनर्जी  की  झोर
 और  उसके  शातिपूर्ण  उपयोग  की  भोर  झौर
 उससे  ऊर्जा  प्रकट  करने  के  लिये  हमे  ज्यादा  जोर
 देना  होगा  ।  भौर  प्रगर  हम  इस  पर  जोर
 नही  देते  है  तो  जैसा  मैंने  पहले  निवेदन  किया,
 झाने  वाली  दशाब्दी  में  बहु  भ्रन्धकार  का  समय

 होगा  |

 जब  पिछली  बहम  हो  रही  थी  तो  हमारे
 मासनीय  सदस्य  श्री  त्रेकटरमण,  जो  योजता
 झायोग  के  सदस्य  रह  चुके  है,  उन्होंने  बहुत  बेदना
 के  साथ  यह  दिखलाया  था  कि  हम  नीति  तो
 निर्धारित  करते  है,  लेकिन  उसमे  वेस्टेज  बहुत
 होता  है  |  अगर  समय  रहता  तो  मै  सारो  बाने
 झापके  सामने  रखता,  खर्च  हमने  हजार
 करोड  च्पये  रखा  शोर  हो  जाता  है  300
 करोड़  रुपये  |  यह  बेस्टेज  है  ।  इसका  मतलब

 है  कि  कार्यक्षमता  का  चोर  भ्रभाव  है  धौर  वहा
 गड़बड़ी  और  घोटाले  होते  है  ।  हमारे  बेकट-
 रमण  जी  ने  दर्द  के  साथ  कहा  है  कि  इस  प्रकार

 हमारे  शार्टफाल  होते  Ri  हमारे  जो
 परफार्मेन्स  होते  हैं,  इम्पलीमेटशन  होते  हैं  वह
 बहुत  पूझर  होते  है  i  हमारी  पालिसो  स्लेमरस

 होती  है,  मगर  इम्पलीमेटेशन  बहुत  है  होती
 है  ।  यही  कारण  है  कि  जहा  इमारे  सार्टफाल
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 होते  हैं,  चढ़ा  वेश  का  ह, | उ  बहुत  ज्यादा  1...
 जाता  है  |  यूं०  एस०  wo  का  4i8  मिलिसतृ

 (किलोवाट  है,  Jo  एस  एस०  ज्ञार०  ्य
 96¢  है  भौर  मुगोसलाविया  का  85  मिलियने

 किलोकाट  है  |  झौर  हुमारा,  इसने  बढ़े.  65
 करोड़ के  देश  का  50%, यह  कुछ  पौर  घोड़ा
 बढ़ा  होगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  कौनसी  सती

 "होगी  ?

 केवल  बिहार  में  soo  स्टेट  ट्यूबबैल
 शर  40  हजार  स्माल  शोर  मध्यम  इंडस्ट्रीज
 #&  हुई  है  भौर  यह  दोष  बिजली  को  गलत
 नीति  का  है  |  इसलिये  &  कहना  चाहुगा  कि
 गर  हिन्दुस्तान  से  बेसेजगारी  को  दूर  करना

 चाहते  हैं  तो  सबसे  भ्रश्चिक  ज्यददा  जोर  हमे  इस
 ऊर्जा  तीति  को  ठीक  करने  में  लगाता  होगा  ।
 उसमे  बैमर  श्राफ  साइज  भो  होता  है,  हमे
 चहते  है  कि  3  हजार  मैगाआट  का  बता  दे
 और  उसमे  होता  क्‍या  है  कि  खर्च  भी  ज्यादा

 होता  है  1  भ्रावश्यकता  दम  बात  की  है  कि
 इकतामी  झाफ  साइज  ओर  इफ़तानी  झाफ
 स्कैल  करता  चाहिये  |  सापर  को  स्टेडराइ-
 जेशन  करना  चांहिये  |  हम  समक्षते  है  कि
 800,  500  मैगावाट  का  ६ ह  एक  एक  थर्मत

 स्टेशन  वन  जता  4  TH  बन्द  हो  जाता  है  t
 इसलिये  ऊर्जा  मन्त्रालय  प्स  बात  पर  विचार
 करे  कि  हम  बड़  बड़े  मैगाबाद  के  सही,  बल्कि
 स्टैंडराइ मेगन  कर  दे  कि  200  मैगावाट  से
 फ्यादा  नहीं  होगा,  अलग  झलग  बनाये  किससे

 एक  झगर  बैठ  ज।ये  तो  दूसरा  बलता  रहे  ।  यह
 स्टैडराइन गन  करनें  की  जरूरत  4  ।

 खास  तौर  पर  एनर्जी  पत्र  कमेटी  को
 रिपीट  के  अनुसार  जो  चित  उपारिबत  किया

 चप्  है,  उसका  भी  है;  74  रजत  होगा  |
 झंललिये  जो  हमारा  दाइडन प्रार्मक्ट  का
 किकल्प  है,  हालाकि  इस  नहनने  है  हि.  फिनता
 हाईली  बीपिटत  ३  ह- 0 अ  प्रोप्राप्त  बह  है,  लेकिन
 श्  उसको  भी  डाझप  करने  यन््त  है

 ot  मन्सालत्र  का  1. 3  बड़ा  wate
 झौर  दोज  हेक  इलिपटसिटी'  औोई  के  are
 ta)  हमारे  विहार  में  भो  स्टेट  इनैक्ट्रीसियि'
 बोर्ड  है,  काफकों  सुन  कर  gar  होगा  कि  ह...
 2  हण्लार  बसे  संराप्लस  हैं  ह... अ  विज्वोर  का

 जश्ञाधा  ये  ता  वह  बहाइट एम. कट ए  नं  फट  स्टेंट  इ्ेक्टो
 सिटी  कोई  सम  कर  देता  है  ।  हम  ब्रिकेडिवक
 को  छोड  की  के  गये,  एक  तरफ  i  gar
 were  वर्कर  हैं  प्रौर  दूसरी  तरफ  ष्क  ताल
 में  थर्मल  स्टेशन  में  396  संश्ोशज  होते  हैं  ।
 किसो  तरह  से  बिजनी  का  उत्पादत  हौग
 शौर  उद्योगो  की  प्रगति  इससे  दोगी  !  इस
 लिए  स्टेंट  इलैक्टीसिटो  बोई  से  रिभ्रौरिएन्टे-
 शत  के  लिए  हमको  फिर  से  विचार  करना  होगा  +

 झ्रमर  इस  अवसर  फ्र  हम  ऊर्जा  प्रत्ञालय
 के  साथ  केवल  राष्ट्रीय  नीति  सम्बंध  «
 विचार  करे  तो  यह  बहुत  भ्रध्छी  बात  है  +  उनके

 गुणगान  भी  मैने  गाये  है,  लेकिन  एक  चीज

 कहना  चाहता  ह  कि  मैं  भागलपुर  क्षेत्र  से  भ्राता

 हू  शौर  केवल  उदाहरण  के  द्वारा  यह  साबित
 करना  चाहता  हू  कि  ऊर्जा  मस्त्रायय  फे  कुछ
 लोग  जो  गलत  काम  कते है,  उससे  राष्ट्र  पर
 कितना  बोझ  चबड़ता है  कहूलगाव  सुपर  थमन
 पावर  स्टेशन  अठुत  बड़ा  है,  वहा  इसके  लिये
 कोयला  चाहिय,  यानी  चाहिये,  जमीन  चाहिये,
 इपके  बारे  4  जियोन  "पल  स्बे  की  र्हु
 रिपोर्ट  है--

 “The  total  coal  reserves  were  efti-
 mated  by  the  Geological  Survey  of
 India  in  ‘1075  as  about  2682  mullion
 tonnes  including  about  318  millon
 tonnes  of  proved  reserves,  ‘1218
 tonnes  of  indicated  reserves  and
 49  million  tonnes  of  inferred  re-
 serves”

 कलमभाव  में  4,000  मिलियन  द्षु  कोना
 ममा  है,  ता  गा  में  प्रपरस्पार  पानी  ह |"

 श् जमीन  है,  रेलवे  हदें वन  है,  न्शोडुय  हैं  ५
 वहां  पर  सुपर-घर्मल  पावर  स्टेशन  a  wren}
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 कहां  बनेगा  ?  फ़रक्का  में  बनेगा  |  यह  प्रदेश

 और  छेब्रीयता  का  प्रश्न  नहीं:  है  ।  फ़रक्का
 में  कोयला  कहां  से  जायेगा  ?  ग्रगर  कहलगांव
 में  यह  पावर  स्टेशन.  बनता,  तो  दो  से  आठ  मील

 “दूर  से-  कोयला  आता,  मगर  फ़रक्का  में  कोयला

 80  मील  दूर  कहलगांव  से  जायेगा  |  कहलगांव
 में  जो  बिजली  जैनीरेट  होती,  वह  i2  पैसे

 ््र्ति  यूनिट  पड़ती,  जबकि  फ़रक्का  में  वह

 L4$  पैसे  प्रति  यूनिट  पडेंगी  ।  राष्ट्र  का  करोड़ों
 'अरबों  रुपया  पीढ़ियों  तक  वर्बाद-करने  का  जो

 काम  मन्त्रालय  ने  किया  है,  वह  सोचने  की  बात

 'है  «श्रगर  विजली  कहीं  भो  दस्ती  बनती,  तो

 पश्चिमी  बंगाल  को  भी  सस्ती  मिलती  ।  मेरे

 पास  समय  नहीं  है  नहीं  तो  मन्त्तालय  ने  यह
 जो  ग़लत  काम  किया  है,  मैं  उसके  बारे  में

 ग्लानिंग  कमीशन  के  वाइस-चेयरमन,  श्री

 लकड  बाला  के  विचार  आपके  सामने  रखता  |

 उपहोंने  इस  बात  को  महसूस  किया  कि  हमें  इस
 बारे  में  आशथिक  दृष्टिकोण  से  विचार  करना

 चाहिए,  क्षेत्रीय  दष्टिकोण  से  नहीं  ।  लेकिन

 ऊर्जा  मंत्रालय  ने  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया 1

 इसका  क्‍या  कारण  था  ?  क्या  जब  सिद्ध थ॑
 शकर  राय  की  पर्व  चताव  लड़  रही  थीं,  तो

 न्दरा  जी  ने  इसका  वचन  दिया  था?  मंत्रालय

 को  यह  क्या  विश्वम्  हो  गया,  मैं  नहीं  जानता

 हूं,  लेकिन  इस  प्रकार  से  राष्ट्रीय  हित  के  प्रति-

 कूल  काम  करना  ग्रलत  है  ।  जो  कुछ  हुआ,
 सो  हुआ,  लेकिन  राष्ट्रीय  हित  में  ऐसी  गलती

 नहीं  करनी  चाहिए

 इस  सूझाव  और  इस  विनप्न  प्रार्थवा  के

 साथ  मैं  माननीय  ऊर्जा  मंत्री  हारा  रखी  गई

 ग्रतुदानों  की  सांग  का  हृदय  से  समर्थन  करता

 हू

 SHRI  K.  A,  RAJAN  (Trichur):
 Mr.  Chairman,  it  is  a  sensational  phe.
 nomenon  that  the  power  crisis  erupts
 and  escalates  during  thig  perio
 Whether  it  is  a  short-standing  malady
 or  a  long-standing  malady,  Iam  not
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 going  to  debate  on  this  point.  But
 unfortunately,  the  country  is  put  into
 a  very  serious  crisis.  The  whole  éco-
 nomy  is  in  crisis,  Crores  of  rupees
 worth  production  is  being  lost,  Wor-
 kers  are  being  retrenched.  Working
 mandays  are  being  lost.  There  is‘an
 overall  crisis  in  the  country.  We  get
 claims  and  counter-claims  about  the
 generation  of  power.  For  instance,  I
 would  like  to  point  ou;  the  claim  made
 by  our  hon,  Energy  Minister.  He
 said  that  3022MW  of  additional  pewer
 capacity  has  been  added  to  the  coun-

 try’s’  power  system  during  1978-79.
 “Instead,  there  is  a  counter  claim  that

 it  has  been  merely  522  MW.  It  is
 also  stated  how  the  capacity  of  eight
 plants  from  which  power  is  yet  to  be
 available,  have  been  added  to  show  a
 total  capacity  achievement  of  3022  MW
 during  the  last  financial  year,  These
 are  grouped  into  two  categories—those
 ‘rolled’  and  those  ‘put  on  barring
 gear’,  Unfortunately,  this  is  the  posi.
 tion.

 Sir,  I  am  not  worried  as  to  what
 will  happen  to  the  energy  policy.  I
 am  not  worried  at  all  about  the  finan-
 cial  resources.  We  have  io  go  into
 the  real  malady  of  the  industry.  As
 Dr,  Ramji  Singh  said,  it  is  a  question
 of  implementation  which  is  lacking.
 Large  sums  of  money  have  been  ear-
 marked  year  after  year  for  power
 programme.  Ag  for  supply  of  equip-
 ment  we  have  had  surpluses  to  play
 with  and  have  allowed  ourselves  in
 some  cases  even  to  pick  and  choose
 more  costly  imported  sets  in  prefer-
 ence  to  indigenous  ones  on  the  ground
 of  sufficiently  higher  efficiency  and
 rateability.  What  has  gone  wrong  is
 that  the  establishment  for  implement.
 ing  the  power  programme  and  the  sys-
 tem  of  operating  the  capacity  which
 already  exists,  simply  does  not  work.
 The  problem,  therefore,  is  not  of
 pumping  ‘financial  resources  into  the
 system  but  of  management  and  orga-
 nisation  to  achieve  a  reasonable  level
 of  efficiency.  The  position  at  present
 is  that  the  shortfall  in  establishing
 generating  cavacity  and  low  utilisa-
 tion  of  the  capacity  installed  combin-
 ed  with  mounting  losses  in  transrnis.
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 alen  and  distribution  have  created  an
 endemic  criaus,  ‘tranamje.
 gion  loases,  if  I  am  correctly  inform-
 ed,  India  bas  been  having  the  highest
 percentage  of  transmission  losse,  in
 comparison  with  any  other  country.

 The  meat  of  the  problem  is  stream-
 lining  of  the  key  implementation
 agencies,  namely,  the  State  Electricity
 Boards.  There  should  be  continuows
 Planning  and  deployment,  of  invest-
 ment,  which  will  keep  the  power  sec-
 tor  a  step  ahead  of  the  rate  of  growth
 of  the  economy  to  ensure  its  balanced
 and  integrated  development,

 It  was  early  in  948  that  the  Electri-
 city  Act  wag  adopted  to  develop  an
 integrated  power  system  and  the

 Hectricity  Boards  were  createa.
 They  were  to  be  professionally  manag.
 @d  agencies  for  the  development  and
 running  of  the  power  system  on  quasi-
 commercial  lines  and  were  formally
 invested  with  wide  powers  to  achieve
 the  task  assigned  to  them.  But  the
 yeality  has  been  that  these  boards
 have  not  been  allowed  to  function  as
 originally  conceived  and  designed.

 Several  factors  have  contributed  to
 the  gradual  erosion  of  the  capability
 and  capacity  of  the  State  Electricity
 Boards,  But  the  principal  reason  38
 the  financial  system  under  which
 they  were  placed,  They  were  mace
 wholly  dependent  on  the  tudgetary
 support  of  the  State  Government  for
 meeting  ther  capital  requirements
 and  meeting  their  working  expenses,
 If  I  am  correct.  most  of  the  State
 Electricity  Boards  have  now  institu-
 tichal  finance,  though  earlier  they
 were  Government  undertakings.  Yet,

 mént  of  the  State  Electricity  Boards.
 The  functioning  of  the  State  Electri-
 eity  Boards,  their  personne]  manage.
 ment,  all  these  things  have  to  be  gone ent

 toe  it  y
 within

 may
 view
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 city  in  country  has  gone  up  from
 a  bate  2,800  MW  in  950  to  25,965  MW
 by  the  end  of  1078,  and  the  transmis.
 sion  lines

 Shri  George  Fernandes,  hag  put  the
 Joss  of  industrial  production  due  to
 power  shortage  at  Rs,  3,000  crores
 annually.  As  to  the  loss  in  agricul-
 tural  production,  or  the  loss  in  wages
 and  employment  of  all  workers,  it  is
 really  hard  to  compute.  Power  crisis
 adds  ta  the  unemployment  problem,
 which  is  a  national  problem  of  acute
 dimensions.

 The  power  crisis  continues  to  be
 both  chronic  and  acute,  because,
 against  a  load  growth  of  15  per  cent
 a  year,  the  generating  capacity  has
 increased  at  an  average  rate  of  only
 0  per  cent  per  annum,  All  the  Five
 Year  Plang  have  ended  with  big  short-
 falls  in  the  projected  targets—even  as
 high  as  40  to  50  per  cent,  Added  to
 this  is  the  poor  management  of  State
 Electricity  Boards,  which  is  responsl-
 ble  for  the  inefficient  utilisation  of
 our  thermal  capacity,  enormoug  trans.
 mission  losses  and  outright  theft  of
 power,  The  result  is  jhat  most  of
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 there  are  delays  and  hold-ups  at  every
 stage,  The  widespreaq  prevalence  of
 the  corrupt  contract  system,  with  an
 array  of  contractors,  sub-contractors,
 and  petty  contracts,  in  cahoot  with
 officers  and  engineers,  is  also  res.
 ponsible  for  the  delays  and  the  rising
 casts  of  construction,

 The  Sixth  Plan  Draft  sets  a  target
 of  additional  18,500  MW  generating
 capacity  within  five  years  ie,  during
 i978—83,  This  is  almost  equal  to
 what  we  achieved  in  the  previous  5
 years,  The  Plan  proposes  more  400
 KV  lines,  and  wants  to  ensure  that  at
 least  LO  per  cent  villages  are  electr.-
 fed  in  all  States.  The  total  invest-
 ment  estimated  is  Rs.  ‘15,750,  crores,
 compared  to  Rs,  7,0l6  crores  in  the
 Fifth  Plan.  This  works  out  to  roughly
 23  per  cent  of  the  total  public  sector
 outlay,  against  78  per  cent  in  the
 Fitth  Plan.  The  magnitude  of  this
 task  can  be  understood  if  it  is  realis-
 ed  that  while  the  average  addition
 to  the  capacity  has  been  about  1,700
 MW  during  the  last  three  or  four
 years,  it  will  have  to  be  stepped  up
 to  3,700  MW  annually  during  the
 period  l978—853.  These  are  the  pro-
 blemg  that  I  want  to  highlight  re.
 garding  the  overall  perspective.

 I  agree  that  we  have  got  a  magni-
 ficent  Plan.  But  it  has  to  be  proper-
 ly  ymplemented,  Here  I  would  like
 to  enlighten  you  on  certain  im-
 Portent  questions  of  pollzy.  The  con-
 tinued  power  ‘erisig  is  itself  be-
 coming  8  handy  argumen
 who  art  in  positions  og  authority  to-

 pole

 Ses tetees

 gerepted poll

 it  iy  being
 canget  top,  geached ty  tbe  -  pablia

 sector  thereby  the  public  gector  is
 gradually  being  eroded  to
 such  a  position  that  you  ate  brin-
 ging  by  beckdoor  major  muiti-
 national  companies  and  monopoly
 houses  into  the  public  sector.

 I  do  not  want  to  go  into  the  whole
 question  regarding  the  BHEL  and
 Siemens  agreement.

 SHRI  P.  RAMACHANDRAN:
 When  wag  it?

 SHRI  K.  A,  RAJAN:  These  शाह
 ements  came  during  your  period.
 Regarding  the  BHEL  and  Siemeng
 agreement,  it  came  in  your  period.
 It  created  a  hue  and  cry  in  the
 Parliament  as  well  as  outside  that
 for  whatever  was  done,  the  pre-
 vious  government  was  responsible

 for  the  whole  malady.  It  is  not  worth-
 while  to  argue  lke  that.  As  respon-
 stbhle  Minister  and  ag  a  responsible
 Government,  you  have  to
 your  task.  That  is  my  argument
 regarding  all  these  problems,  This  un-
 healthy  and  anti-national  tendency
 to  bring  in  multi-nationals  and
 monoply  houses  in  the  vital  sector

 is  deterimenta]  to  the  national  in-
 terests,  The  power  indugtry  is  tne
 fountain-head  of  industries  and  this
 collaboration  with  the  multi«
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 Jems  connected  with  electricity
 workers.  Most  of  the  workers  come
 under  Electricity  Boards.  They  are
 not  connected  with  the  Central
 Minisrty.  I  know.  But  for  an  indus-
 try  which  employs  more  than  six
 lakhs  workers  in  the  public  sector
 and  only  a  minority  of  workers  in
 the  the  private  sector--nearly  one
 lakh  or  something--the  problem  of
 workers  is  there.  But,  Sir,  this  is
 the  fountain-head  of  industry.  The
 workers  who  handlle  and  work  था
 the  most  vital,  strategic  points  are
 net  having  nation  wages.  You  know
 the  disparity  in  wages  and  service
 eonditiong  between  the  various
 Electricity  Boards,  you  take,  for  exa-
 mple,  Maharashtra.  Maharashtra  is
 having  an  entirely  different  wage
 structure  compared  to  that  ot
 Himachal  Pradesh.  To  avoid  this
 disparity  in  wages,  there  should  be
 a  national  wage  guideline  in
 various  industries  of  all  India  nature,
 as  we  have  evolved  a  national  wage
 policy  in  various  other  industries.

 I  am  not  going  into  the  details
 of  various  aspects  of  coal  industry.
 But  i  would  like  to  point  out  that
 you  are  facing  a  strike  in  the  coal
 industry  and  the  whole  negotiations
 and  proceedings  are  hanging  fire
 because  of  too  much  interference  otf
 Bureau  of  Public  Enterprises  which
 hangs  as  a  Damocle’s  swwvurd  over
 the  head  of  the  workers.  So,  I  re-
 quest  you  to  settle  these  issues  in
 the  larger  interests  of  the  nation.
 The  dispute  in  the  coal  industry  has
 to  be  settled  amicably  and  a  na-
 tional  wage  structure  has  to  be  envol-
 ved.

 I  hope  you  will  just  go  into  all
 these  aspects  and  attend  to  what-
 ever  humble  suggestions  I  have
 made.  Thank  you.

 शो  तटवर  लल  बो०  परमार

 (ढढुंका )  :  मानर्न८  चेपरमैन  श्री,  मैं
 ाप  के  माध्यम  ©  ऊर्जा  मुरी  जी  को

 बधाई  देना  चाहता  हुं  ।  किसी  देश  की
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 प्रगति  का  मापदण्ड  चिजली  के  उत्पादन

 पर  है  ।  बिजली  के  बगैर  कसी  भी

 उद्योग  का  विकास  नहीं  हो  सकता,  न

 कोई  दवाखाना  चल  सकता  है  और  न

 खेती  का  काम  चल  छकता  हैं,  क्योंकि

 आज  देश  की  आबादा  का  मापदण्ड  कर्जा

 पर  आधारित  है  ।  लेकिन  आज  ऊर्जा

 की  कर्मा  का  प्रश्न  देशव्यापी  प्रश्न  बने

 गया  है  |  मानव-मात्र  का  कोई  भा

 काम  ऊर्जा  के  घिना  नहीं  इल  सकता

 जैसे  रसोई  पकाना  रुग्णालय  में  मरीजों

 का  आपरेशन  करना,  बहु-मंजिल  मकानों

 में  लिफ्ट  का  चलना,  सब  कुछ  ऊर्जा  पर

 निर्भर  करता  है,  यदि  बिजली  बंद  हो
 जाये  तो  सब्र  काम  ठप्प  पड़  जाता  है।

 ग्राज  कहा  जाता  हैं--  वढ्ड  स्ट्ग्ह्स
 फार  पावर  एण्ड  वेल्य”  |  बिजली  होने
 से  उत्पादन  बढ़ता  है  जिस  से  धन  पैदा

 होता  है,  समाज  का  आर्थिक  विकात्त

 होता  है  n  यदि  हमारे  ऊर्जा  मंत्रालय  की

 कार्यशक्ति  अच्छी  होगी  तो  उस  से  पैदावार

 बढ़ेगी,  उत्पादन  बढ़ेगा,  ज्यादा  पैसा  बढ़ेगा,

 देश  की  तरक्की  होगी  ।  ऊर्जा  का  उत्पादन

 तीन  चीजों  से  होता  है--कोयले  से,

 कर्ड  से  ओर  टाइडल-बेव्ज  से  ।  जहां  तक

 टाइडल-बेग्ज  से  ऊर्जा  पैदा  करने  की

 बात  है,  मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं
 इस  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाये  तथा

 इस  पर  ज्यादा  पैसा  लगाया  जाये  ।

 एक  सब  &  बड़ी  समस्या  हमारे
 सामने  यह  है  पक  हमारे  यहां  सारे

 देश  के  लिये  एक  “राष्टीय-ग्रिड”  प्रणाली

 नहीं  है,  जिस  की  वजह  से  बहुत  से

 राज्यों  में  जहां  बिजली  की  कमी  हा

 जाती  है,  बिजली  नहीं  पहुंचाई  छा

 सकती  हैं  -  यदि  सार-देश  को  लिये  एक

 नेशनब-जिड  बन  जाये  तो  इसका  यह
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 लाभ  होगाफि  जहां
 ह्

 की  बिजली  को

 कमी  होगी,  प्रां  से  जहाँ  बिजली
 मनी होग  हु  &  चिजले।  पहुंचाई  जा
 सकती  हैं  1  चाज  कल  ज्यादातर  विजली

 शहरों  के  चिंकास  झौर  उद्योगों  के  लिये
 दी  जाती  है,  लेकिन  झन  हमारो  भारत
 सरकार  में  गानों  के  विकापत  के  लिये
 झरूरल-इलविदेफिकेशन  की  स्कीम  बनाई
 है  ।  मैं  आप  से  अपील  करता  हु  कि

 देहातों  के  विकास  के  लिये  ज्यादा  से
 ज्यादा  बिजली  पहुचाने  की  “यवस्था  की
 जानी  चाहिये  4

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  ऊर्जा  मतालय
 को  मांगों  का  'उमर्थन  परता  हु  और
 भारत  सरकार  से  यह  निवेदन  तरना
 चाहता  हू  कि  चहु  कर्जा  मवालय  को
 कर्जा  शक्ति  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये
 अधिक  से  भ्रधिक  धनराशि  की  व्यवस्था
 करे,  क्योकि  राष्ट्र  के  विकास्त  वे  लिये,
 हर  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये
 ऊर्जा  पहुचाना  सब  से  ज्यादा  जरूर  है।
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  ऊर्जा  मत्नालय  का
 फिर  से  शुक्तिपा  दा  करता  हु  शझौर  आप
 ते  मुझे  बोलने  का  जो  प्रक्‍्तर  दिया,
 चसके  लिये  श्रापको  धन्यवाद  देता  हू  ।

 SHRI  A.  K.  ROY  (Dhanbad):  In

 Coalfield.  Challenges  and  Projects,”
 in  that  seminar,  we  had  a  goud  op-
 portunity  of  hearing  the  Secretary
 Department  of  Coal,  speak  on  the
 present  coal  and  energy  crisis  It

 nea
 reveailing  if  you  read  what

 He  has  also  said  that  Government
 was  ready  to  invest  more  and  more
 on  coal  and  it  Was  up  to  the  mune
 managers  to  lead  the  mdustry  and
 produce  at  least  72  million  tonnes
 by  1978-7  and  52  million  tonnes

 by  1980-81,

 But  what  is  the  present  picture?
 “Mr  Varma  revealed  that  much
 of  the  investments  made  so  far
 was  utilised  in  purchasing  equip-

 ment,  either  imported  or  indi-
 genous  He  regretted,  however,
 that  some  of  the  producing  com-
 panes  could  not  utilise  the  equip-
 ment  properly  and  some  even  sur-
 rendered  the  sanctioned  amounts  of
 investment  on  development”

 He  hag  further  said:

 “Why  cannot  Indian  Minning  ex-
 pertise  reduce  this  period  from  6
 to  7  years  to  3  or  4  years,  as  they
 did  in  other  foreign  countries”

 He  has  said  this  in  regard  to  the
 opencast  projects,

 a  situation  where  the  Secretary  m
 the  Department  of  Coal  has  to
 lament  in  an  open  meeting  lke  this.
 We  should  go  very  deep  into  thia
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 thermal  and  geolegical  and  natural-
 energy  potential  in  other  places,  It
 is  a  pity  and  a  matter  of  shame  that
 we  are  in  such  a  situation  where
 trains  are  being  cancelled  for  want
 of  coal,  Why  is  it  that  even  Bokaro
 Steel  Plant  is  facing  a  criss?  Chan-
 drapura  Thermal  Plant,  which  is
 within  a  coal  belt,  is  reporting  that
 it  has  to  stop  or  reduce  its  power!
 production  due  to  non-availability
 of  coal,

 I  can  understand  less  capacity  uti-
 lisauon  of  our  power  plant.  we  can
 put  the  blame  on  our  State  Electri-
 city  Boards,  which  are  worthless,
 that  they  are  not  working  proper-
 jy,  people  are  sabotaging  and  that
 the  workers  are  bad.  But  why  is  it
 that  the  capacity  utilisation  of  the
 power  plants  which  have  been  com-
 missioned  by  the  Central  Govern-
 ment  is  going  down?  Why  is  it  that
 there  is  a  gradual  reduction?  I  can
 understand  that  at  pregent  the
 capacity  utilisation  is  less.  Hut  why
 is  it  that  there  has  been  a  decrease
 in  the  capacity  utilisation  as  com-
 pared  to  the  last  year?  In  India  we
 do  noi  have  that  mechanisation.  Our
 out  put  per  man  shop  (OMS)  of  coal
 may  be  legs  compared  to  that  of
 Englend  or  USA.  But  why  should  it
 be  less  than  last  year?  We  cannot
 aunderstand  this.  They  have  appoint-
 ed  the  Baveja  Committee.  How  was
 he  connected  with  ,the  coal  indus-
 try?  Has  he  visited  any  industry?
 With  whom  did  he  hold  consulta-
 tion?  He  has  put  the  total  blame  fer
 increased  cost  and  loss  in  the  coal
 in  dustry  on  the  workmen.  The
 poor  workmen  say  that  they  have
 got  surplus  workmen  and  that  is  the
 reason  why  we  are  incurring  losses.
 75  pur  cent  of  the  cost  is  direct  cost,
 labeur  cost.  Labour  cost  has  gone
 up  and  so  we  incur  heavy  losses.
 They  have  given  an  indirect  solu-
 tion,  which  is  suicidal.  I  would
 request  the  House  not  to  allow  such

 we  shotild
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 should  be  increased  and  iow  the
 Energey  Minigtry  is  making
 wonderful  bargain  with  the  trade
 union  leaders  and  they  say:  “allow
 us  to  increase  the  price  of  coal.  We
 would  increase  the  wage  of  the
 workmen.”  We  protest.  We  want
 that  the  wages  of  workmen  should
 be  increased  but  not  at  the  cost:  of
 the  people  throughout  the  country.
 What  is  the  position?  Throughout
 the  country,  the  non-commercial
 fuel  is  uged  at  large  by  our  villa-
 gers.  We  are  to  popularise  coal:  we
 have  to  save  our  forests,  We  can-
 not  increase  the  price  of  coal  so
 that  coal  would  become  dearer  to
 the  poor  villagers  and  we  will  not
 be  able  to  popularise  coal.

 We  are  producing  only  100  mil-
 lion  tonnes  of  coal.  But  China
 which  is  our  neighbour,  without
 any  much  mechanisation--they  have
 started  mechanisation  only  now-
 is  producing  500  million  tonnes  of

 ‘coal.  They  are  consuming  it.  There
 is  no  question  of  bottlenecks  in  dis-
 tribution.  There  is  no  question  of
 stock  piles  there.

 Here,  they  have  come  out  with  a
 press  gtatement  that  9.5  million
 tonnes  of  coal  are  lying  in  the  rail-
 way  yards  and  12-14  million  tonnes

 e  lying  in  stocks.  One  day,  there
 A  fll  be  a  fire  in  the  stocks  during
 summer  and,  for  that,  a  lot  of
 manipulations  will  be  done  by  the
 the  officers  to  hide  their  crime.

 According  to  the  statistics  you
 will  find  that  in  1975-76  the  cosl
 pruduction  was  80.98  million  ton-
 nes  the  number  of  officers  were
 6,693  and  the  number  of  workers
 were  6,05,000  In  1976-77  the  coal
 production  was  less,  that  is  B8.4E
 million  tonnes  and  the  number  of
 officers  increased  to  37  but  the
 number  of  workers  dectéagsed  to
 §,86,000  .  In  1977-78,  the  coal  pro-
 duction  remained  static
 million  tonnes  and  the

 3  . officers  Increased  to  8,004  the
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 number  of  workers  further  decrea-
 sed  to  6,84,000,,  This  year,  it  will  be
 further  decreased.  Throughout  the
 nationalisation  period,  there  has
 peen  retrenchment  of  workers.
 About  50,000  workers  have  been
 thrown  out  of  employment.  But  that
 did  not  reduce  the  cost  of  coal;  that
 did  not  reduce  the  extent  of  losses.

 The  whole  line  of  thinking  is
 wrong,  how  to  reduce  the  cost  of
 production  og  coal  and  how  to  sup-
 ply  coal  more  easily  to  our  differ-
 ent  plants.  I  have  raised  this
 point  and  have  tried  to  conveince
 the  Ministry  also  that  instead  of
 having  the  Baweja  Committee,  they
 should  have  consulted  some  people
 who  have  got  certain  ideas  about
 direct  production  relationships  in
 the  coal  fields.  You  will  be  surpris-
 ed  to  know  that  in  BECL,  there  are.
 only  40,000  miners  who  are  cutting
 coal,  who  are  producing  coal,  who
 are  raising  coal  and  there  are
 +1,50,000  persons  who  are  doing  in-
 direct  jobs,  roaming  on  the  surface
 of  coal  mines,  working  in  the  olfice
 and  doing  different  types  of  jobs,
 time-rate  jobs.  IN  BCCI  also,
 the  position  is  the  same.  You  have
 just  to  change  the  distribution  pat-
 tern  of  the  division  of  labour.  You
 need  not  retrench  people.  You  need
 not  import  machines.  You  are  im-
 porting  more  and  more  machines.
 You  are  incuring  more  and  more
 losses,  You  are  only  to  change  the
 distribution  pattern  of  the  division

 of  labour,  The  ration  of  direct  la-
 bour  to  indirect  labour  you  have  to
 change;  the  ratio  of  miners  to
 others  including  supervisory  officers
 You  have  changed.  In  India,  I  sug-
 Best  that  i¢  should  not  be  more  than
 hn  If  you  have  got  l  lakh  miners,
 you  can  have  4  lakh  other  people
 including  supervisory  officers  doing
 indirect  jobs,  The  ratio  should  be
 l:],  But  today  it  is  l:4  As  against
 ne  person  producing  and  raising
 coal,  there  are  four  persons  who  are
 doing  indirect  jobs.  Your  ,  economy
 cannot  rely  on  that,

 You  will  be  surprised  to  know
 that  in  West  Bengal,  the  entire
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 power  crigis  is  due  to  Santhaldils.
 It  is  not  working  well,  it  is  not
 getting  coal,  and  alj  that.  In  Chan-
 drapura,  in  the  entire  Bihar  area,  in
 Dhanbad  also,  we  often  fate  the
 power-cut  Coal-raising  is  getting
 hampered.  You  will  be  surprised  to
 know  that  coal-raising  is  getting
 hampered,  not  due  to  Jabour  unrest
 but  due  to  power-cut.  These  power
 plants  are  near  the  coalymines.  I
 understand:  it  is  partially  true
 because  of  the  transport  facility.  You
 will  be  surprised  to  know  that  Rail-
 ways  say  that  they  will  have  their
 captive  power  plant.  I  do  not  know
 whether  the  Minister  is  aware  of  it
 or  not.  [I  got  an  ansWer  from  the
 Railway  Ministry  that  they  have  an
 idea  of  having  a  captive  power  plant
 for  the  Railways.  The  Steel  is
 having  their  own  captive  power  plant.
 Fertilizer  ig  also  having.  As  I  was
 saying,  the  Railways  are  also  having
 this  project;  it  is  under  the  con-
 sideration  of  the  Ministry:  I  Go  not
 know  should  decision  they  have  taken.
 I  would  suggest  that  our  power  Min-
 ister  should  come  out  boldly.  The
 tragedy  of  the  Energy  Ministry  is
 that  if  has  neither  energy  nod  power.
 It  must  gather  some  power,  it  must
 gather  some  strength.  I  want  that
 the  Energy  Minister  would  come  out
 with  a  proposeal  to  have  captive
 railways.  The  Santaldi  Project  is
 only  three  miles  from  the  NCDC.  The
 Chandrapura  Project  is  only
 2—i/2  mile;  from  BCCL.  Simi-
 lary  the  Patratu  Project  is  only  1-1/2
 miiles  from  CCL.  You  must  have  a
 small  network  of  your  own  railway.
 You  must  develop  ropeway  trans.
 port.  There  is  no  reason  why  your
 Bokaro  should  suffer.  Acrags  Damo-
 dar,  Bokaro  is  hardly  three  miles—
 not  more  than  three  miles—from  the
 coking  coalmines.  It  can  easily  be
 done  through  ropeways.  Why  should
 it  not  be  done?

 Now,  why  should  the  transmission’
 and  distribution  loss  be  29  per  cent?
 I  request  the  Energy  Minister  to  con-
 sult  the  earlier  records,  It  was
 always  l4  or  5  or  76  per  cent.  Now
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 [Shri  A.  K.  Roy—Contd.j
 it  hes  reached  29  per  cent.  What  will
 you  do?  If  you  inerease  the  efficiency
 by  O1  per  cent.  you  can  reduce  the
 Cost  of  coal  by  Re.  a  You  neeg  not
 increase  it.  it  can  be  done  very
 easily.

 Thig  year,  compared  to  last  year,
 your  OMS  has  reduced.  Instead  of
 increasing,  it  is  in  the  backgear,  Ii
 has  reduced  by  more  than  0.l  per
 cent.  That  Means,  your  coal  has
 become  dearer  simply  because  of
 thet.  I  have  already  shown  how  your
 Productive  force  ig  decreasing  and
 non-productive  force  is  increasing.

 you
 have  to  re-distribute  the  whole

 thing.

 One  more  thing  I  want  to  say.
 Instead  of  locating  the  root  of  the
 majady,  I  am  very  sorry,  the
 Energy  Munistry,  including  the  De-
 partment  of  Coal,  is  looking  into
 thinge  in  8  different  way.  For
 exemple,  they  have  started  quarrel-
 ling  with  villagers.  They  are  enquir-
 ing  land.  The  question  of  reservation
 of  mines  is  assuming  a  scandalous
 dymension,  Lands  of  the  peasants  are
 being  spoiled,  damaged.  There  is  a
 large  scale  subsistence  on  land  Now
 they  are  quarreling  with  the  villagers.
 They  are  offering  a  very  nominal
 and  unetonomice  compensation.  Not
 only  that,  they  would  not  give  them
 job,  They  are  putting  a  criterion
 that,  if  three  acres  of  land  are  taken,
 then  they  would  give  a  jb.  I  want
 to  ask  this.  If  g  cultivator  is  main-
 taining  his  family  with  one  and  a
 half  acres  of  land  and  if  you  are
 dathaging  his  land,  what  right  have
 you  to  deny  a  job  to  him  to  enable
 him  to  support  his  family?  If  you  say
 thet  you  are  damaging  more  land,
 haye  a  check  on  your  mining  engi-
 neers,  have  a  check  on  these  contrac-
 tors  who  are  supposed  to  fill  up  the
 gap  with  sand,  Your  contractors
 are  bungling.  ‘Your  officers  §  arc
 bungling,  You  are  damaging  the
 Jamis  of  the  poor  peasants,  in
 Cithotanegnur,  mostly

 ye  ens
 hari-

 Jans,  mostly  they  are  and
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 they  are  mostly  the  depresied,
 To-dey  you  are  quarreling  with
 and  not  with  the  contractors.  You
 are  quarelng  with  the  poor  farmers.

 I  say  it  w  @  very  wrong  policy
 The  previous  powers  of  least  used  to
 run  collieries  ang  they  were  remain-
 ing  friendly  with  the  villagers,  when
 they  used  their  lands.  These  people.
 the  poor  people,  are  yroductive
 people.  If  you  give  them  the  job
 they  will  do  it  very  fast  and  they  will
 earn  something.  ,  I  would
 like  to  say  something  about  the
 Vaveja  Committee  and  about  the
 Wage  negotiations.  Why  should  you
 cuMe  to  confrontation  on  that?  Why

 Te  you  quarrelling  with  the  villa-
 era’?  You  are  quarrelling  with  tha

 स्
 you  are  quarelling  with

 everybody,  You  are  not  quarelling
 with  the  contractors  You  are  not
 quarrelling  with  the  officers;  you  are
 not  quarrelling  with  the  money-
 lender  or  with  the  looters  who  are
 lootang  the  coalfields.  How  is  it  that

 our  coalfields  suffered  8  loss  of
 Re  400  crores.  Your  tonffractors  did
 not  suffer;  your  officers  did  not  suffer-
 Nobody  suffers.  You  go  to  Dhanbad
 and  ‘you  wil)  find  a  Five-Star  Hotel
 There  are  hundreds  of  murders
 taking  place  there.  Why  the  people
 should  shoot  at  one  another?  It  is  the
 black  m  which  is  the  root  cause
 of  it  How  many  drunkardg  are
 operating  in  your  coal-fields?  They

 not  ansWer.
 know  many  of  these  things.  You  are
 only  producing  the  black  coal
 less  and  growing  black  money,  That
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 डर  rs  8  z  ¢  2  and
 ehminate  all  these  middlemen.

 You will  then  gee  the  production.  You
 talking  of  mechanfeation.  Some  of
 your  officerg  who  do  not  know  any-
 think  talk  about  mechanisation,  They
 snculd  know  that  we  have  got  un-
 employment  ptoblem  here.  Thig  is
 the  biggest  problem  here.  I  do
 Imow  how  to  solve  this.  Why

 cat
 you  eliminate  these  ‘middleimen
 Why  are  you  restricting  the  em
 ployment  opportunities  to  these
 people  by  importing  machines.  I¢  is
 acrime;  it  is  a  sin  to  Import  the
 machines,  killing  people.  There  was
 a  time  when  Gandhiji  useq  to  burn
 imported  cloth,  I  am  not  opposed
 to  the  mechanisation.  But,  you  must
 create  some  infrastructure.  You  have
 no  right  to  import  the  machines.
 This  is  a  wonder#il  way  how  the
 Janata  Government  runs.  Somebody
 ख  importing  coal:  somebody  is  im-
 porting  cement  and  somebody  xs  im-
 porting  machine.  And  one  day  you
 will  be  importing  the  ministers!

 We  are  waiting  for  the  day  when
 the  Ministers  be  imported.
 (interruptions)  I  give  you  a  challenge
 that  you  put  one  machine  and  you
 But  in  one  man  only  and  you  keep
 workmen  to  to  do  the  work  manually.
 You  will  see  the  cost  of  production
 then.  Without  creating  infrastruc-
 ture,  if  you  go  on  harping  on  im-
 por,  in  mining,  the  imported  machine
 will  fail,  And  there  is  no  point  ih
 continuing  the  conthact  ‘sbour
 system,

 Asother  thing  in  this.  Our  Mirteter;
 You  wili  be  saipidesd  कछ  leviow  it,  has
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 started  fighting  not  only  with  the

 +
 ;  he

 d  With  these  mothers.
 He  is  the

 bee  ee
 Ministér

 in  the  whole  Ca  We
 are  bien
 are  blam-

 ing  Shri  Morarji_  Desai
 but  he  is  Biggest

 ha

 that  only  males
 should  be  taken  as  workers  and  not
 women.

 AN  HON.  MEMBER:  That  is
 against  the  provisions  of  the  Consti-
 tution.

 SHRI  A,  हू.  ROY:  Definitely,  Now
 you  say,  females  are  allowed  to  re-
 tire  by  giving  a  male  substitute—
 either  husband  or  son  or  son-in-law.
 I  say  that  this  is  a  crime.  This  is  un-
 constitutional  also.  He  says  that  for
 reasons  of  economy  jhe  is  doing  ail
 these  things,  But,  Sir,  where  is  the
 question  of  economy?  Last  year  the
 logs  was  of  the  order  of  Ra,  80  crores,
 This  year  the  loss  ia  Rs,  40  crores.
 God  alone  knows  What  will  be  the
 loss  next  year.  Therefore,  fetus  be
 realistic  about  these  matters,  I  re-
 quest  the  hon.  Minister  kindly  to
 examine  all  these  practical  sugges-
 tions  which  we  are  giving.  I  do  feel
 that  it  is  not  at  all  difficujt  to  reduce
 the  price  of  codl  by  at  least  Rs.  i5
 per  tonne  within  a  month,  It  could
 be  done  very  easily.  It  isnot  at  all
 dificult  to  see  that  your  power

 t  zones,  Within  4  radius  of
 ten  miles  you  must  have  your  own
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 stations  are  run  properly,  I  am  sure,’
 that  will  solve  ‘most  of  our  problems

 Regarding  transmission  loss,  if  you
 have  400  KY.  transmussi  lines
 instead  of  200  KVA,  I  am  gure,  thia
 will  solve  many  of  our  problems.
 You  can

 ee
 increase  the  -gene-

 ration-utilization  of  these  projects.

 Sir,  it  hag  been  said  that  middlings
 with  38  per  cent  ash  content  are
 being  supplied  to  the  thermal  power
 plants.  And  it  has  been  said  that
 this  is  the  root  of  all  the  trouble.
 But  I  wish  to  submit:  that  this  is  not
 so.  Our  power  plants  have  all  been
 designed  to  operate  with  almost  40
 per  cent  of  ash  content  of  the
 middlings,

 In  the  end  I  wish  to  say  that  the
 erisis  in  energy  and  power  ig  abso-

 lutely.  man-made.  It  is  a  problem  of
 organisation,  It  requires  insight,  it
 requires  foresight,  it  requires  plan-
 ning  and  organisation.  I  hope  that
 the  hon.  Minister  will  bestow  the
 necessary  attention  in  thi,  regard
 and  that  by  next  year  we  would
 have  ended  this  crisis  once  for  all
 and  we  would  usher  in  an  era  cf
 plenty  so  far  as  Energy  is  concerned.

 “SHRI  हू,  RAMAMURTHY  (Dharma-
 puri):  I.rise  to  gay  a  few  words  on
 the.  Demands  for  Grants  of  the  Min-
 istry  of  Energy.  At  the  very  outset
 I  would  like  to  point  out  that  this
 Ministry  is  entrusteq  with  the  one-
 rous  responsibility  of  supplying
 continyously  the  two  basic  infras-
 tructure  needs  for  the  industrial
 development  of  the  nation,  ie.  the
 eletiric  power  and  coal.  In  the  dis-
 ‘charge  of  this  in  task  of  national
 importance  the  hin.  Minister  of

 Energy  does  not  deserve  the  compli-
 ments  of  this  House;  in  fact  he  in-
 vites  the  condemnation  of  this  House.
 because  he  has  failed  miserably  to
 deliver  the  goods

 *The  original  speech  was  delivered
 = in  Taril.
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 A,  my
 gn

 friend,  Shri  K.  A.  Rajan
 the  ‘hon.  Minister  claims

 that  im'the  second  year  of  Jinata
 Rule  the  power  generation  has  ‘been
 increaseg  by  3622  MW.  छ  the.  All
 India  Power  Efigineers'  Federation
 has  controverted  the  hon,  Minister's
 contention  by  quoting  that  only  622
 MW  has:  actually  been  commissioned
 the  balance  of  500  MW  has  bee  made
 up  by  units  which  have  only  been  put
 on  the  turning  gear.  The  Federation
 Chairman,  Shri  Harbans  Singh,  a
 retired  ‘Chief  Engineer,  fas  said  that
 the  Energy  Ministry  has  resorted  to
 wholesale  and  entirely  smSermissible
 inflation  of  achievement  figures.
 According  to  him,  the  increase  in
 power  generation  during  two  years
 Was  only  36  per  cent,  while  the  hon.
 Minister  claimed  that  the  increase
 was  of  the  order  of  23  per  cent,

 The  hon,  Minister  may  say  that
 Shri  Harbans  Singh  has  given  wrong
 figures.  With  your  permission  1
 would  like  to  quote  the  news  item
 that  appeared  in  the  Hindustu:  Times
 of  I2th  April,  1979:

 More  than  one  fourth  of  the
 country’s  thermal  generating  capa-
 city  remaing  out  of  operation  due
 to  planned  shutdowns  anc  forced
 outages  Data  regarding  last
 Monday's  generation  shows  that  41
 units  out  of  69  remained  idle  on  a
 single.  day.  The  official  data  is
 revealing.  Of  the  “out  of  commis-
 sion”  units,  only  I5  shutdowns  for
 annual  maintenance.  The  remain-
 ing  26  were  forced  outages;  which
 mean  that  the  plants  stopped  gene-
 ration  due  to  failure  of  equipment.
 Together  the  idle  units  accounted
 for  an  installed  capacity  of  3862
 MW  out  of  the  country’s  total  ther-
 mal  general  capacity  of  13235  MW.

 The  hon.  Minister  of  Energy
 yer join  Jeeue  with  the  arguments  of

 All  India  Power  Engneers  Federation
 and  also  the  news.  item  that:ap.
 peared  in  the  Hindustan  Times.  1०: .. ज
 the  Minister  brush  aside.  40.\per.  cent
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 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-

 kil):  What  is  the  situation  in  West
 Bengal?

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:  Not  only
 in  West  Bengal,  but  ako  in  his  own
 State,  Tamil  Nadu  the  situation  is
 worse,  There  is  50  per  cent  cut  in
 Tamil  Nadu.

 The  hon,  Minister  of  Energy  has
 declared  openly  that  i4  million  ton-
 nes  of  coal  are  lying  uncleared  at  the
 pit-heads  and  the  bottleneck  in  their
 transportation  is  the  non-availability
 of  wagons.  Shri  Madhu  Dandavate
 may  not  have  given  the  wagons,  Can
 the  Government  as  a  whole  take
 shelter  under  this  fact  that
 since  Shri  Madhu  Dandavate  has  not
 given  the  wagons  and  the  coal  has
 not  been  moved  to  the  industrial  cen-
 tres?  As  my  friend,  Shri  A.  K.  Roy
 graphically  put  it,  the  wheels  of
 progress  have  come  to  a  grindng  halt.
 Shri  Madhu  Dandavate  is  not  the
 Railway  Minster  of  any  other  nation.
 He  is  the  Railway  Minister  of  this
 country.  The  hon.  Minister  of  Energy
 should  have  ensured  proper  coordi-
 nation  with  the  Railway  Minister  for
 transportation  of  coal  to  different
 parts  of  the  country.  It  is  the  res-
 ponsibility  of  these  two  Ministers  that
 coal  is  moved  to  places  where  it  is
 needed  and  not  allowed  to  get  piled
 up  at  the  pit-heads,

 For  want  of  coal,  many  Thermal
 Power  Stations  in  the  country  have
 reached  near  shut-down  stage.  The
 generation  of  power  has  been  brought
 down  to  40  per  cent  during  nights  at
 Indraprashtha  Power  Station,  Badar-
 pur,  Bhatinda,  Patni,  Ahmedabad,
 Ukai,  Gandhi  Nagar,  Nasik  and  Paras.
 To  get  over  the  present  crisis,  the
 Chairman  of  the  Central  Electzicity
 Authority  has  given  a  novel  sugges-
 tion.  He  has  asked  these  power  sta-
 tions  to  use  furnace  oil  as  if  furnace
 oi]  is  flowing  in  abundance  in  the
 country.  ‘You  will  be  surprised  to
 know  that  the  Finance  Minister  for
 his  part  hag  prohibited  the  use  of
 HED  for  captive  generators  by  the  in-

 dustrial  units.  On  the  one  hand  the
 coal,  which  is  available  in  plenty  at
 the  pit-heads,  is  not  transported  to
 the  thermal  stations.  The  thermal
 stations  are  asked  to  switch  over  to
 furnace  oi]  which  is  in  short  supply.
 Again,  the  use  of  HSD  for  captive
 generators  is  prohibited  by  the  Fin-
 ance  Minister.  In  this  climate  of
 conflicts  and  contradictions,  how  can
 the  hon,  Minister  of  Energy  say  that
 he  has  increated  the  power  genera-
 tion  in  the  country?

 On  20th  March,  1979,  my  Unstarred
 Question  referred  to  the  role  of  Regio-
 nal  Electricity  Boards  vis-a-vis  the
 Central  Electricity  Authority.  I  wan-
 ted  to  know  whether  the  Regional
 Electricity  Boards  can  function  in-
 dependently.  It  is  regrettable  that
 our  CPI(M)  friends  are  not  present.
 Their  Chief  Minister,  Shri  Jyoti  Basu,
 talked  about  the  State  autonomy
 only  the  other  day  at  Madras.  While
 the  entire  West  Bengal  was  envelop-
 ed  in  darkness,  he  was  talking  abeut
 State  autonomy.  Our  CPI(M)  friends
 should  have  been  here  to  know  the
 answer  given  to  my  Unstarred  Ques-
 tion.  The  Regional  Electricity  Boards
 comprise  the  Chairmen  of  State  Elec-
 tricity  Boards.  But  the  hon.  Minis-
 ter  has  replied  to  my  question  that
 the  Regional  Electricity  Boards  are
 subordinate  offices;  of  the  Central
 Electricity  Authority.  I  would  like
 to  know  where  is  the  autonomy  of
 the  State  Electricity  Boards  whose
 Chairmen  happen  to  be  the  Members
 of  the  Regional  Electricity  Boards.

 I  have  come  to  know  that  in  a  re-
 cent  meeting  of  the  Northern  Regio-
 nal  Electricity  Board  the  Members
 took  exception  to  this  answer  of  the
 hon,  Minister  to  my  question.

 The  Regional  Electricity  Boards
 have  been  constituted  to  ensure  eco-
 nomic  and  proper  use  of  avaiable
 electric  power.  Load  Despatch  Cen-
 tres  have  been  established  to  achieve
 this  ideal,  These  Load  Despatch  Cen-
 tres  are  to  be  equipped  with  acienti-
 fic  and  technical  machinery  so  that
 surplus  power  available  in  a  parlicu-



 SHRI  छू  GOPAL  (Karur)  You
 have  plenty  of  tame  You  read  out
 from  these  documents  Mr  Chaur-
 man,  no  Janata  Member  is  there  on
 that  aide,  except  the  two  Ministes

 SHRI  VAYALAR  RAVI  Mr  Chair-
 man,  you  should  comment  on  the  ab-
 gence  of  Janata  Members

 SHRI  K  RAMAMURTHY,  For  the
 economue  distrbution  of  available
 power,  the  Load  Despatch  Centre  is
 established  For  this  Load  Despatch
 Centre,  the  Northern  Regional  Llec-
 triety  Board  recommended  the  pur-
 chase  of  scientific  equipments  from
 the  firm  whose  tender  quotation  was
 the  lowest,  and  whoge  equipment  was
 found  technically  suitable  But  the
 Northern  Regional  Electricity  Board
 had  called  for  some  tenders  In  this,
 3  companies  have  competed  Num-
 ber  one  78  Westinghouse  It  is  also  a
 multi-national  concern  Another  35
 the  very  famous  multi-national  com-
 pany  which  is  being  debated  now,
 viz,  Siemens  The  third  is  Messrs
 Hindustan  Brown  30780

 Su,  you  know  very  well  that  most-
 ly  those  tenders  are  approved  which
 quete  the  lowest  amount  But  here,
 m  this  Mimstry,  it  is  very  surprisé-
 ing  to  note  that  it  is  the  highest  ten-
 der  which  is  being  accepted  For
 doing  that,  what  have  they  done?
 They  have  called  for  $  tenders  3
 companies  have  competed  And  the
 Northern  Regional  Electricity  Board
 hes  upproved  4  certain  tender,  to  be
 ह ...।.... क  to  the  Caertral  Electricity

 Autorty,
 ,  because  technically  it  is

 fle  and  i  ४  also  the  lowest  ten-

 Authority,  one  tender  very  miyste-
 riously  disappeared  I  db  not  know
 for  whut  purpose  this  tender  was
 dropped  I  doubt  whether  it  wag  in
 order  to  help  the  tender  of  Siemens
 that  this  was  dropped  Whether  it
 was  lost  by  post  or  telegram,  I  do  not
 know.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  The  hon
 Member  has  made  a  very  cerious
 charge  We  wish  that  it  should  be
 placed  on  the  Table

 MR  CHAIRMAN
 record

 It  33  going  on

 SHRi  K  RAMAMURTHI  I  am
 submitting  all  this  for  your  informa-
 tion

 SHRI  K  FP  UNNIKRISHNAN
 (Badagara)  It  should  be  placed  on
 the  Table

 SHRI  K.  KAMAMURTHI  But  the
 Central  Electricity  Authority  has
 over-ruled  this  recommendation  and
 hag  directed  the  Northern  Regional
 Electricity  Board  to  buy  this  equip-
 ment  from  Messrs  Siemens,  whose
 tender  was  the  highest  This  would
 result  in  a  loss  of  Rs  90  lakhs  to  the
 puble  exchequer  The  Siemens’
 agreement  with  BHEL  is  being  scruti-
 nized  by  a  ministerial  commuttee,  and
 the  hon  Munster  has  demanded  that
 he  should  get  a  place  in  it  for  hun-
 self  (Interruptions)  The  Ministry  has
 recommended  this  It  would  cost  Rs.
 90  lakhs  more  to  the  public  exche-
 quer

 AN  HON,  MEMBER,  This  w  very
 unfair...

 MR  CHAIRMAN:  There  is  no  other
 speaker

 1-1:1:2  EK.  GOPAL:  There  is  no  sine
 gle  Member  from  the

 pregrt  र present  hers,  apart  from  the
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 who  has  got  to  be  there,  whether  he
 likes  it  or  not.

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  I  am  om  a  point  of
 order.  I  know  that  it  is  an  accepted
 convention  of  the  House  that,  gene-
 rally  during  the  lunch  hour  when
 the  House  is  sitting  and  after  6  p.m.
 no  one  demand;  quorum;  and  there-
 fore  I  would  like  to  abide  by  that
 convention  and  adhere  to  that  con-
 vention,  Therefore,  I  am  not  asking
 for  quorum.  If  the  House  advisedly
 on  the  basis  of  the  Business  Advisory
 Committee’s  Report  has  already  taken
 a  decision  to  extend  the  time  of  the
 House  by  one  hour  every  day  this
 week  in  order  to  give  more  time  to
 almost  all  the  members  from  all  sides
 to  speak  adequately  on  the  various
 demands,  this,  Mr.  Chairman,  invol-
 ves,  I  would  say,  an  unavoidable
 burden  on  the  staff  of  the  Lok  Sabha
 Secretariat,  because  every  extra  hour
 so  extended  means  a  lot  of  more
 burden  on  the  entire  staff.  We  will
 do  it.  We  will  put  that  burden  on
 the  staff  provided  the  House  has
 enough  number  of  speakers  to  parti-
 cipate  in  the  debate;  but  I  am  very
 sorry  to  find  out  that  there  is  not  a
 single  Member  of  the  Janata  Party,
 Ruling  Party,  who  is  present  here.
 I  am  not  making  a  complaint  about
 that  party  as  such  but,  aurely,  this  is
 very  objectionable  that,  when  the
 time  of  the  House  has  been  extended
 specifically  in  order  to  enable  Mem-
 bers  to  participate  in  the  debate,  not
 a  single  member  of  the  Ruling  Party
 should  be  there!  That  in  itself  is  a
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 that  lesser  time  be  given  fo  the
 Members  of  the  Opposition  Parties.

 (interruptions)

 Let  those  Janata  Party  members  not
 speak  at  all.  Let  us  be  fair.

 (interruptions)

 SHRI  हू,  GOPAL:  When  you  called.
 name;  of  the  members  from  the
 Janata  Party  also,  many  members
 were  absent,  I  would  request  that  in
 their  absence  at  least  extra  time  can
 be  gven  to  the  Members  of  the  Op-
 positon  Parties  who  are  faithfully
 sitting  here,

 MR,  CHAIRMAN:  I  am  giving  it.

 SHRI  हू,  GOPAL:  Not  that  I  am
 going  to  speak.

 (Interruptions)
 SHRI  VAYALAR  RAVI;

 your  ruling.
 MR.  CHAIRMAN:  I  will  give  you  8

 chance.

 I  want

 (Interruptions)

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Here  I
 have  got  a  point  of  order.  My  point
 of  order  is  different.  Here  every
 Member  speaks  from  a  party  accord-
 ing  to  the  allotted  time;  and  this  al-
 lotted  timg  can  sometimes  exceed  ‘ive
 minutes  or  40  minutes.  And  then
 naturally,  Sir,  you,  in  your  wisdom
 are  expected  to  ring  the  bell  and  call

 ker  is  not  available,
 debate  will  collapse  and  you  are  try-

 to  the  Members  whose  neties
 there  in  the  list  but  they  are
 present  in  the  House  I  wish  285

 |
 हा

 टू  |
 ०
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 [Shri  Vayalar  Revi]
 The  rules  do  not  provide  you  to  give
 more  time  than  the  allotted  time  and
 the  grace  time.  Please  give  your
 ruling  on  this.

 MR,  CHAIRMAN:  Prof.  Mavalan-
 kar  is  correct  in  saying  that  it  is  most
 unfortunate  that  Mambers  from  the
 side  are  absent.  I  am  ako  observing
 this,  but  am  hepless.  As  a  matter
 of  fact,  I  should  have  given  only  0
 minutes  to  Mr,  A.  K.  Roy.  When  I
 exhausted  the  whole  hst  here  and
 when  he  was  also  making  a  very
 good  speech,  because  he  is  very  well-
 versed  in  the  subject  and  he  was
 making  a  good  contribution,  I  gave
 him  20  minutes.  As  a  matter  of  fact,
 he  is  entitled  to  get  0  minutes  He
 ‘waa  making  a  good  speech  also;  and
 he  was  also  making  good  points.
 Later  on,  I  called  other  Members  who
 were  not  present  in  the  House  But
 it  is  my  duty  to  call  their  names  also
 I  had  called  all  of  them  and  nohody
 Mr.  Ramamurthy.  His  name  is  there.
 Mr,  Ramamurthy  his  name  is  there.

 (Interruptions)

 PROF.  P.  G  MAVALANKAR:
 Why  should  be  extend  the  time  of
 the  House?  Why  should  we  ‘bure
 den  the  staff,  Watch  and  Ward,
 other  officerg  and  people  like  us?  If
 there  is  nobody  to  speak,  let  the
 Minister  reply.  (Interruptions)  It  is
 highly  objectionable.  Why  should  we
 burden  the  Secretariate  unnecessari-
 ly?

 (Interruptions)

 SHRI  K.  GOPAL:  They  are  not
 going  to  speak.  They  are  absolutely
 highly  irresponse  people.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Gopal,  it  has
 gone  on  record.  You  had  expressed
 your  displeasure.  It  is  really  unfer-
 tunate  and  this  should  not  have  hap-
 penéd.  Prof.  Mavalankar  is  right  in
 saying  that  ft  is  a  great  burden  on
 the  officers,  Reporters  and  other  peo-
 ple  who  are  sitting  here  since  morn-
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 ing,  7  O'clock,  It  is  a  burden  on
 them.  But  we  must  appreciate  their
 difficulties  also,  because  for  the  con-
 venience  of  the  Memberg  only  the
 time  was  extended  in  order  to  allow
 thi  to  participate  in  the  dehate.
 But  they  are  absent.  Well,  it  is  left
 to  them.  I  cannot  express  any  opi-
 nion,  Mr.  Ramamurthy,  you  just
 conclude  your  speech.

 SHRI  A.  K.  ROY:  We  want  that
 the  demands  should  be  put  to  vote
 now.

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Let  him  con-
 clude  his  speech

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:  With
 regard  to  the  purchase  of  some  equip-
 ment  for  the  northern  regional  elec-
 tricity  board,  I  come  to  understand
 that  some  foul  play  38  going  on,  I
 wrote  to  the  hon  Minister  but  he
 had  not  even  the  courtesy  to  reply
 to  my  letter;  it  is  more  than  a  month.
 I  have  got  a  copy  of  that  Ictter  and
 I  have  submitted  it  to  be  placed  on
 the  Table  of  the  House.  Through  the
 back  door  they  are  doing  thing:;  the
 top  man  in  the  ruling  party,  Shri  Raj
 Narain’s  co-brother  is  the  secretaty
 of  the  Central  Electricity  Board.  Our
 Industries  Minister,  Shri  Fernandes,
 even  though  he  belongs  to  the  Janata
 Party,  internationally  he  is  in  the
 Socialist  International  whose  head-
 quarters  is  in  Germany.  The  Siemen’s
 headquarters  are  in  West  Germany.

 SHRI  K.  GOPAL:  Now  we  are  fully
 satisfied  with  the  debate;  we  do  not
 want  even  the  Minister  to  reply.
 Please  put  the  demands  to  vote  now.

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  I
 have  a  duty  to  reply.

 SHRI  K.  GOPAL:  Not  necessary;
 we  are  satisfied.

 MR.  CHAIRMAN:  It  will  be  vety
 satisfied  with  the  debate;  we  de  not
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 but  also  to  the  Members  who  have
 participated;  he  has  to  give  a  reply.

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:  As  I
 eaid,  the  HQ  of  Siemens  and  the  HQ
 of  the  Socialist  International  to  which
 our  Industries  Minister  Shri  Fernan-
 des  belongs  are  in  West  Germany.
 The  Minister  of  Energy  is  the  sole
 representative  of  Janata  from  Tamul-
 nadu  in  the  Cabinet.  These  are  the
 people  circling  round  the  Cental
 Electricity  Authority  and  the  Energy
 Ministry,  While  the  Janata  party  is
 taking  political  advantage’  of  the
 statement  on  alleged  contribution  of
 funds  to  Mrs.  Gandhi  made  by  the
 former  United  States  Ambassador  to
 India,  who  was  in  India  only  for  8
 months,  I  should  like  to  know  where
 this  Rs.  90  lakhs  has  gone?  Has  the
 Socialist  International  contributed
 this  Rs,  90  lakhs  to  the  Janata  Party
 or  has  it  gone  to  some  other  place’?
 I  should  like  to  know,  how  the  Ener-
 ay  Ministry  is  circling  round,  how
 Siemens  had  been  imposed  upon  the
 Energy  Ministry,  is  it  by  external
 forees  or  internal  forces?  At  the
 came  time,  Shri  Dandavate  does  not
 five  the  required  wagons  to  our  hon.
 Minister  Ramachandran  for  supply-
 ing  coal  to  thermal  stations.  Our  for-
 mer  Health  Minister’s  co-brother  is
 misleading  the  hon.  Mnister  by  giving
 false  figures  about  electricity  genera-
 tion  and  other  statistics.  As  Mr,  A.
 K  Roy  pointed  out,  Mr,  Biju  Patnaik
 is  importng  ten  lakh  tonnes  of  coal
 into  our  country,  stating  that  our  coal
 is  not  good.  This  is  the  situation.
 With  these  words,  I  conclude.  “Thank
 you.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  will  take
 only  a  few  minutes;  I  do  not  want  to
 Make  a  long  speech.

 SHRI  K.  RAMAMURTHY:  Mr.
 Chairman,  with  your  permission,  2
 have  sent  ‘some  papers  to  be  laid*
 on  the  Table  of  the  House.

 “The  Speaker  not  having  subse-
 quently  accorded  the  necessary  per-
 Mistion,  the  papers  were  not  treated
 as  laid  on  the  Table,  \

 MR.  CHAIRMAN:  That  will  bave
 to  be  examined.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  The  Elec-
 tricity  Boards  employees  have  differ-
 ent  wages,  Disparities  are  there  all
 over  India,  Different  electricity
 Boards  have  different  wages.  I  wish
 that  the  Minister  may  take  initiative
 and  see  that  everything  is  done  uni-
 formally  and  properly.

 My  second  point  is  that  you  made
 a  statement  that  you  were  going  to
 make  some  grades  in  the  constitution
 of  the  Boards,  It  is  purely  a  State
 subject.  You  are  meddling  with  the
 State  Electricity  Boards.  I  do  not
 think  the  report  is  oorrect.  If  it  is
 correct,  you  are  unnecessarily  getting
 into  thig  point.

 These  are  the  two  points  I  wanted
 to  make.  I  do  not  want  to  take  much
 of  your  time.  I  thank  you  for  calling
 me  and  I  conclude.

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor):  Our  performance  on  the
 energy  front  is  callous.  We  require
 energy.  Therefore,  alternative  source
 of  energy  must  be  found  out.  I  have
 seen  in  Agricultural  Universities
 Ludhiana,  Punjab,  they  are  trying
 their  level  best  to  find  out  the  pum-
 psets  which  can  be  run  by  =  solar
 energy.  The  Government  should  give
 more  funds  to  it  so  that  it  may  be
 developed.  Thank  you.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  I  will  have
 to  call  the  hon.  Minister.

 HON,  MEMBERS:  The  Minister.

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):  Wait
 Wait,  my  colleague.

 MR.  CHAIRMAN:  Shri  Janeshwar
 Mishra.

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN:
 wait,  my  colleague.

 SHRI  K.  GOPAL:  Is  he  intervea-
 ing  or  replying?
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 MR,  CHAIRMAN:  Intervening,  in-
 Aervening.

 उर्जा  ह 1... ड  में  राज्य  जी  10
 सनवंबर  लिस)  :  न्भापति  जी,  मैं  सुद्य
 रूप  से,  मानतीशस  सदस्यों  ये  कोयला  उद्योग

 के  रि  में  जो  कई  प्रालोचताएं  की  है,
 उमकी  चर्चा  करूंगा  |

 बैते  मैं  देख  रहा  था  कि  बिरोधी

 पक्ष  के  लोग  थोड़ी  देर  के  लिए  बहुत

 द.  दिखायी  दे  रहे  थे  कि  सलापक  के

 सदस्य  झाग  शायद  उनके  मुकाबले  में

 चहा  कम  दिखायी  दे  रहे  हैं  या  नही
 दिखायी  दे  रहे  हैं  ।  बे  मन  ही  मन  यह
 भी  सोच  रहे  थे  कि  इस  नकलो  बहुमत
 के  बन  पर  ऊर्जा  सलालय  ये  माग  स्वॉ-

 कार  नहीं  करा  पावेगा  झोर  इसलिये
 मे  इसके  लिए  दबाव  डाल  रहे  थे  ।
 लेकिन  जब  उन्होंने  यह  देखा  कि  जितनों
 भी  प्रापस्िया  यहां  उठायी  गयी  है,  उन
 समी  का  जबाब  दिया  जाएगा  तो  ने

 एक-एक  कार  के  सदत  से  बाहर  जाने
 च्े  ।  हम  समझते  हैं  कि  जनतने  को

 मख  उसके  मल  में  जो  थी  वह  अपने  आप
 में  खोखले।  थी  क्‍योंकि  जब  वे  लाग  सत्ता
 पक्ष  में  थे  तब  भं।  जनतत  का  मजाक
 उड़ाया  करते  ये  शौर  झाज  जब  वे

 कचरोध  पक्ष  में  हैं  तब  ६ 1  जननव्र  का
 मजाक  उड़ाने  का  प्रादत  उतक।  गयो

 नहीं  है  जो  कि  प्रॉज  की  उनको  इस
 ात  से  जाहिर  हो  न्या  है  1

 मुख्य  रूप  से  कोयला  उद्योग  के  बारे
 मैं  ध... ह  कहा  जाता  है  कि  ऊर्जा  मत्नालय
 बारभार  यहु  दावा  करता  &  कि  हमारी
 ानों  पर  कोयला  बहुत  ज्यादा  है  फिर
 सो  उपभोकक्‍ताशों  को  ाण  कोपला  बही
 सिल  पाता  हैभाल  इसकी  महू  से  बहुत
 @  कारणाने,  खास  तौर  से  परिथिस  बंगाल  के
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 कारखाने  बंद  पड़े  हैं  ।  मजहूरों  की
 बिंगड़ी  है  1  लेकिल  कोयला  विभाष  स्त
 हस  दावे  से  नहीं  हटता  ।  इसके  साथ
 साथ  यहूं  भौ  भर्ता  को  गयी
 है  कि  कोयला  विभाग  रेलबव  विभाग
 पर  यह  डाल  देता  है  कि  चहु  हमको
 बेगन  नहीं  देता  झौर  रेलबे  महकमा
 कोयला  विभाग  पर  डाल  देता  है  कि
 कसी  कभी  उसके  वेंगन  खाली  लौट
 आते  हैं  ।  एक-दो  श्रदस्पों  ने  यह  भो
 कहा  कि  कोयला  क्िभाग  जौर  रेलवे
 नहुँकमा  दोनों  ही  भारतीय  सरकार  के
 महकमे  हैं  ग्लौर  इस  तरह  से  ये  जि  7
 एक  दूसरे  पर  जिम्मेदारी  डाल  कर  भार-
 तीय  उद्योग  के  साथ  खिलवाड़  नहीं  कर
 सकते  t  हुम  लोगो  का,  सदन  का  और
 देश  का  भी  दिमाग  साफ  हो  जाना
 चाहिये  कि  कोयला  उद्योग  मे  जो  खामिया
 हैं  थे  कया  जनता  पार्टी  के  जमाने  में  पैदा
 हुई  हैं  या  पहले  से  थी  ।  भ्रगर  पहले  से
 भी  भोर  जनता  पार्टी  को  बिराधत  में
 मिली  हैं  तो  क्या  चन्दे  शाल  दो  साल
 के  अझन्दर  दूर  किया  जा  सकता  था  या
 नही  ?  राय  साहब  का  हिम्मत  का  मैं
 तारीफ  करता  ह्  कि  उन्होने  कहा  कि

 पडहु  दित  के  धन्दर  हु  धारा  खराधियो
 को  द्र  कर  सकते  है  t  बोलने  के  लिए
 पद्रह  दिन  के  बजाय  एक  क्षण  भी  कहा
 ा  सकता  है  d  जेकिस  बोलने  की  भी
 एक  हिम्मत  होती  है  झादमी  में  झोर  मैं
 समझता  हु  कि  बहू  हिस्मस  भी  अपने
 चि  में  एक  चेती  चाज  हैं  जिसकी
 तारीफ  होना  भाहियें  |  खराधियां  कितनी
 बढ़ी  थी  और  स्थिति  कितसी  विगडी

 हुई  थी  अगर  उसके  बका  ले  हम  गस्भोरता
 से  नहीं  सोचेंगे  को  बहू  कह  देते  से  कि

 कण  ये  था  पंद्रह  दिन  या  चहु
 ar  ty  हफ्ते  मैं इन  खराबियों  को

 कर  कवे  में  शमसा  हू  कि.  दृकोगात
 आंख  मुदता  होगा  q स
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 कोयला  उद्योग  शी  मोहन  कुमार-
 मंगलम  साहुब  के  सामसे  सॉरकार  ह्वारा
 हाथ  में  लिया  गया  था  ।  उत्त  समय  कई
 तरह  के  दबाव  झाए  ?  जो  खान  मालिक
 ये  उनकी  तरफ  से,  उस  समय  के  मजदूर
 नेता  जो  भे,  उनकी  सांठगांठ  से,  उस
 समस  के  जो  वहां  अधिकारी  थे  उसकी
 सांठगांठ  से  एक  साथ  में  एक  लाख  से
 ऊपर  कर्मचारियों  की  तादाद  बढ़  गई  4
 वे  कर्मचारी  झगर  पसीना  बहाने  वाले

 होते,  कोयला  उत्पादन  करने  वाले  होते
 तो  थोड़ी  देर  के  लिए  हूम  जोगों  को
 भी  खुशी  होती  कि  उनसे  उत्पादन  में
 मदद  मिलती  है  ।  लेकिन  उनमे  से
 ज्यादा  का  चरित्र  यह  था  कि  वे  मैनेजीरि-
 यल  टाइप  के  सुपरवाइजरी  टाइप  के  लोग
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 थे,  देखभाल  करने  वाले  ये  जिनस  करने  वाले
 श्रमिकों  के  उत्पादन  का  कोई  रिश्ता  नहीं
 था  t  उते  पहले  जिन  लोगों  के  हांथ  में
 कोयला  उद्योग  था  वे  कोयला  भजबूरों
 को  जिस  हालत  में  रखे  हुए  थे,  भेड़
 बकरियों  की  हालत  में  रखे  हुए  थे,  भौर
 घड़े  बेड  मसलमंत  भौर  पहलवान  किस्म
 के  लोग  रखे  हुए  थे,  जो  उनको  हांक
 कर  शौर  इंडे  के  बल  पर,  eee .

 समापति  महोदथ  :  मिश्र  जी,  भाप
 झगर्ला  बार  जारी  रखें  ।

 i9  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  Hl
 Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  April
 l7,  979/Chaitra  27,  90l  (Saka).


